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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समबेत  हुई  ।

 भहोश्य  पीठासीन

 श्री  ला  फर्तान्‍्डोज  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  प्रश्न  काल  को  स्थगित  करके  नहीं

 कड्  रहा  हूं  लेकिन  मामालेंड  को  कल  जो  घठता  हुई  आज  हिन्दुस्तान  के  अखबारों  में  एक  शब्द  नहीं  है
 जेकिन  कल  नाशालेंड  की  सरकार  को  अश्नत्ति  करके  बहां  राष्ट्रपति  शासन  को  लादने  का  काम  किया  है  ।

 मैंने  आपको  आज  का  सदव  स्थग्रित  करने  का  एडजनंमेंट  मोशन  दिया  मेरी  आपसे  प्रार्थना

 है  कि  उसको  प्रश्त  काल  के  दश्काल  बाद  आप  मुझे  उठाने  की  अनुमति  दें  ।

 ]

 जी  असुदेव  अत्त्यायें  भेरा  भी  यही  मत  जब  सभा  सन्र  में  यह  घोषणा
 वक्ष  में  पहुले  कौ  जानी  चाहिए  |  हम  इसे  शूस्य  काल  में

 प्रइनों  क ेसोखिक  उत्तर

 सरकारी  ध्यय

 *532.  शो  भत्युभय  नायक  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  मस्कालयों  को  अपनी-अपनी  व्यय-नियंत्रण  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  करने  को  कहा
 गया

 यदि  तो  क्या  सभी  मन्त्रालयों  ने  ऐसा  किया  है  तथा  अपनी-अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर
 ये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  ओर



 मौधिक  उत्तर  3  ee

 अप  पर सरकारी व्यय में और  कटोती  नमन  न  न  न  न  न  नमन  +॑भनननननमनन  न  न  न  न  न  न  नननतनगन+-3++मननमान-म-म

 इन  रिपोर्टों  के  आधार  पर  सरकारी  व्यय  में  और  कटोती  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  भा  रहे  हैं  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शांताराम  :  से  भारत  सरकार  में  व्यय

 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  सुस्थापित  ५णाली  इसके  तहत  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  व्यय  की

 स्थित  वित्तीय  सलाहकार  द्वारा  नियमित  आधार  पर  नियंत्रण  और  पुनरीक्षा  की  जाती  है  |  समग्र  बजटीय

 स्थिति  को  पुनरीक्षा  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  रिजयं  बेंक  से  प्राप्त  आंकड़ों  ओर  लेखा  महानियंत्रक  द्वारा

 प्रस्तुत  मासिक  लेखों  के  भाधार  पर  की  जाती  वित्तीय  सलाहकारों  द्वारा  व्यय  की  कड़ाई  से  मानीटरिंग

 के  सरकार  ने  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  मितब्ययता  की  अनेक  हिदायतें  जारी  की  मंत्रालयों

 से  अपनी  सभी  स्कीमों  की  पुनरीक्षा  करने  और  उनकी  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  ताकि  निम्न  प्राथमिकता  बाली  स्‍्कीमों  को  समाप्त  किया  जा  यह  एक  सतत  प्रक्रिया

 होगी  ।

 श्री  भुत्युंअथ  नायक  :  मैं  सरकार  को  के  बजट  उपबन्धों  में  विभिन्‍न  मरदों
 पर  इस  प्रकार  के  ब्यय  में  कटौती  करने  के  लिए  बछ्ठाई  देता  हूं  ।  प्रमुख  रूप  से  यह  भी  देखा  गया  है  कि
 राज्य-सरकारों  को  सांविधिक  राज्यों  की  योजनाओं  के  लिए  कायंक्रमों  एवं

 पेंशन-भुगतान  जंसी  कुछ  राज्य-मदों  पर  ब्यय  में  कटोती  का  प्रस्ताव  अथवा  सुझाव  नहीं  दिया
 गया  है  ।

 मैं  मन्‍्जी  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्‍न  राज्य-सरकारों  हारा  बजट  तैयार
 करने  से  पूर्व  क्या  केस्लीय  सरकार  ने  राज्य-सरकारों  के बजट  को  सोमित  और  नियंत्रित  रखना  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कारंवाई  की  थी  ?

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिश्ला  में  कोन-कौन  से  कदम  उठाए

 थी  शांताराम  पोतदुल्ले  :  माननीय  सदस्य  ने  राज्य-सरकारों  के  बजट  के  बारे  में  पूछा
 हमारी  एक  संघीय  सरकार  राज्य  सरकारों  के  पास  स्वायतता  केन्द्रीय  सरकार  का  तो  केवल
 केस्द्र  से  सहायता  प्राप्त  अथवा  जहां  तक  केल्‍्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  से  सम्बन्ध  है  ।  उनके  खर्चे  में
 कटौती  के  आवश्यक  मिर्देश  राज्य-सरकारों  को  पहले  ही  दिए  जा  चुके

 थी  स्त्युजय  नायक  :  कार्यवाही  के  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  पर्यवेक्षण-समितियां ५  ,  क्षण
 सठित  करने  अथवा  किसो

 न्यायश्विकरणों
 के  मठन  हेतु  कदम  उठाए  जोकि  विभिस्न  मन्‍्त्रालयों  और

 बिभागों  द्वारा  किए  गए  खर्च  के  विवरण  को  समीक्षा  कर  क्‍या  यह  न्यायधिकरण  अथवा  समिति
 कानून  ओर  प्रक्रिया

 के  कुछ  उपबन्धों  का  अनुपालन  यदि  तो  क्‍या  यह  इस  प्रक्रिया  में
 सं

 लोगों  के  लिए  बाध्यकारी  होगा  ?
 मे  लिप्त

 इसके  साथ-साथ  मेरा  अगला  अनुपूरक  प्रश्न  है  कि  सरकार  के ५  इस उद्देश्य के  दृढ़ता से  अब
 के  क्या  सरकार  कोई  प्रोत्साहन  अथया  पुरस्कार  देने  का  प्रस्त  हि  गीकन व  रखती  है  भर  इस  उद्देश्य  का
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 उल्लंघन  अथवा  व्यतिक्रमण  अथवा  विचलन  के  लिए  कोई  दण्डात्मक  और  प्रशासनिक  कदम  उठाने  का
 बिचार  है  ।

 श्री  शांताराम  पोतदुख्े  :  ज॑ंसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  व्यय  पर  नियंत्रण  रखना  एक  प्रचलित
 प्रक्रिया  एक  वित्तीय  सलाहकार  होता  जो  सभी  मन्त्रालयों  को  ब्यय  के  बारे  में  सलाह  देता  हैं  ।

 वित्त-सचिव  के  अधीन  एक  समिति  मन्त्री  मण्डलीय-सचिव  भी  विभिन्‍न  फालतू  व्ययों  पर
 निगरानी  रखता  है  |  यह  एक  प्रचलित  प्रक्रिया  है  ।

 श्री  निर्मेल  कांति  चट््ों  :  प्रत्येक  सरकारी  खर्च  को  किसो  की  आय  कहा  जाता  है  ।  खर्चे
 में  मित॒व्ययिता  के  निर्देश  मैं  प्रत्येक  रुपए  के  व्यय  से  होने  वाली  औौसत  आय  जानना  चाहता  हूँ  ।  इसके
 अलग-अलग  अनुपात  क्या  हैं  ।

 थी  शांसाराम  पोतदुर्ख  :  आय  अजंन  एक  बिल्कुल  अलग  प्रक्षिया

 थ्रो  निर्मल  कान्ति  चट्शों  :  आप  द्वारा  व्यय  किया  गया  प्रत्येक  रुपया  ही  कहीं  न  कहीं  एक  आय

 है  ।  जब  खर्चे  मे ंएक  रुपए  को  कटौती  की  जाती  तो  होने  वाली  प्रभावित  औसत  आय  क्या  इसका

 औसतन  अनुपात  कया  है  ?  क्‍या  इसका  असामूहिक  अलग-अलग  प्रावकलन  है  ?  यहां  पर  उपस्थित  वित्त

 मनत्री  ही  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 वित्त  मंत्रो  सनसोहन  :  मेरे  बिचार  से  ऐसा  अनुपात  निकालने  का  कोई

 अथंपूर्ण  तरीका  नहीं  यह  सब  कुछ  इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  सरकारी  खर्ब  की  किस  मद  में  आप

 कटौती  कर  रहे  हैं|  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  जब  हम  सरकारी-खर्चे  में  कटोती  को  बात  करते  तो  हम

 निश्चित  रूप  से  अनउत्पादकीय  ब्यय  में  कटौती  के  बारे  में  बात  कर  रहे  होते  ताकि  और  अधिक

 सरकारी  संसाधनों  का  उत्पादकीय  उद्देश्यों  के  लिए  इससे  इत्तर  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  इसमें

 कोई  खतरा  नहीं  है  कि  जिस  प्रकार  की  कटौती  हमें  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  अथवा  लागू  को  गई

 उससे  रोजगार-पैदा  करने  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ेगा  ।  वास्तव  महंगाई  नियन्त्रित  करने  में  उनपर

 इसका  अच्छा  असर  पड़ेगा  ओर  सरकारी  व्यय  को  उत्पादकता  सुधरेगी  ।

 खली  पोटर  जो  सरबनिआंग  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  संक्षेप  में  खर्चों  मे ंकमी  के  लिए  मितव्ययितता

 की  हिंदायतों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।

 थी  शांताराम  पोतदु्ले  :  माननीय  सदस्य  ने  खर्चों  में  कटौतो  के  बारे  में  हिंदायतें  जानना

 चाही  सरकारी  व्यय  जैसे  स्टाफ  नेमित्तिक  मजदूर

 सरकारी  खर्च  पर  दोपहर  एवं  रात्रि  मेलों  ओर

 संगोष्ठियों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  पदों  के  सूजन  और  वेतनमानों  में

 सार्वजनिक  स्वायत-निकायों  आदि  को  धनराशि  संस्थागत

 कार्यक्रमों  और  कार्यकलापों  की  प्राथमिकता  देने  बंज्ञानिक  लोक  उद्यमों  एवं

 स्वायत-निकायों  के  खर्चों  मे ंकमी  करने  के  निर्देश  जारी  किए  गए

 थ्लो  अन्ना  जोशो  :  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  क्यों  में  नियंत्रण  और

 ऐै
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 कटोती  के  बारे  में  क्िति  विभाग  की  एक  नियमित  पद्धांति  का  कर्णणः  परस्तु  हम  यहू  जानसा

 चाहते  हैं  कि  बदले  हुए  वित्तीय  आयाम  जारी  किए  गए  विशेष  निर्देश  क्‍या  हम  जानगा  चाहते  हैं
 कि  सरकार  द्वारा  नियमित  खर्चे  में  भी  कटोती  के  लिए  कया  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  हे  ?  उदाहरण
 के  तौर  पर  एक  विशेष  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  कया  उन्होंने  राज्य  सरकारों  को  उनके

 जहां  यह  आवश्यक  न  विस्तार  न  करने  के  निर्देश  दिए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ऐसा  संविधान  के  अल्तर्मतः  किया  जा  सकता  फिर  भाष  उत्तर
 देना  तो  दे  दें  ।

 भो  जांताशन  पोतदुर्श  :  सभी  सरकारों  को  ध्यथ्  व्यय  में  कटोती  करे  के  निर्देश
 दिए  गए  हैं  ?

 श्री  अम्मा  खोशो  :  क्‍या  हम  राज्य  सरकारों  को  उनके  मश्कलयों  के  बिस्तार  न  करने  के  लिए

 अनुरोध  नहीं  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष  महोदब  :  यह  संविधान  के  अम्तर्भत  सम्भक  नहीं  मैं  आपके  प्रश्न  को  प्रस्तुत  करने
 की  अनुमत्ति  महीं  श्री  नीतीश  कुमार  कृपया  अब  आप  कोश  ।

 भो  मीतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  फिजूल  क्यों  को  रोकने  के  लिए  तथा  सरकारी  रथ  में
 भितव्ययिता  बरतने  के  लिए  सरकार  ने  विभिम्नਂ  मस्‍्जालयों  ओर  राज्य  सरकासें  को  निर्देश  दिए  हैं  ।
 अभी  मन्‍्त्री  महोदय  ने  क्ताया  कि  क्या-क्या  इंस्ट्रक्शन्स  किस-किस  क्षेत्र  में  खर्च  में  कहोती  करने  के  लिए
 दिए  गए  हैं  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू ंकि  क्‍या  भारत  सरकार  के  कऔजयों  के
 खब  में  इन  इंस्ट्क्शन्स  के  बावजूद  वृद्धि  हुई  यात्रा  फर्निशिग  और  दूसरे  में  वृद्धि  हुई  है  ?
 एक  प्रेस  रिपोर्ट  के  मुताबिक  5  करोड़  के  बजाए  8  करोड़  रुपया  खर्च  हो  चुका  तो  मैं  मन्‍दी  महोदय
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  इंस्ट्रक्शन्स  का  मन्त्रियों  के  अपने  दफ्तरोंਂ  के  खर्चे  पर  क्या  कोई  असर  बड़ा
 यदि  नहीं  पड़ा  है  तो  इसके  लिए  कौन  सी  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?

 भी  शांताराम  पोतदुर्खे  :  अध्यक्ष  हर  दफ्तर  में:कायंबाही  की  गई  है  बोर  बहुत  सारी
 कटौतियां  की  गई  हैं  |  पेट्रोल  तथा  दूसरे  ख्चों  में  कटोतियां  की  गई  हैं  ।

 )

 थो  इसाजोत  ग॒प्त  :  मेरे  बिचार  से  सरकार  इस  देश  के  लोमों  को  भो  अनउत्पादकीय  व्यय  में

 जोकि  अ्रण॑थ्यवस्था  के  हित  में  आवश्यक  हेतु  विश्वास  में  लेबी  ।  समूची  दिल्ली  में  बड़े-बढ़े  बो्ों
 पर  जिखा  है  कि  इंधस  कोमतो  तेल  बहुमुल्य  उर्जा  का  संरक्षण  किया  जाए  ओर  ऐसी  हो  अनेक
 बातें  लिखी  मैंने  यह  प्रश्न  पिछले  बर्ण  सी  पूछा  ओर  अब  फिर  ये  इसको  रहा  जब

 हमारे  पेट्रोलियम  संसाधन  इतने  अधिक  कम  तो  सरकार  अभी  भी  तथाकथित  कार  रेलियों  के

 आयोजन  की  प्रति  वर्ण  अनुमति  क्‍यों  देती

 a
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 एक  बड़ी  संख्या  में  कारों  को  जोकि  शा्रद  लोगों  को  निजी  कारें  होती  एक  स्थान  से  दूसरे
 स्थान  लम्बी  दूरी  की  यात्रा  की  अनुमति  दी  जाती  जिसमें  भारी  मात्रा  में  पेट्रोल  खं  होता  है  ।  मेरे

 विचार  में  सरकार  इस  सम्बन्ध  कुछ  अनुशासन  की  भाथना  लोगों  में  जागृत  करनी  होगी  ।  जब  ऐसी
 ब्रदर्शनियां  होती  रहेंगी  तो  लोग  सरकार  की  बात  क्‍यों  सुनेंगे  ?  वे  इसकी  हसी  उड़ाते  हैं  ।  मुझे  अआशकफ  हैं
 कि  हवाई  अड्डों  पर  हमारे  मन्त्रियों  द्वारा  कुछ  लोगों  के  स्वागत  अथवा  विदाई  के  लिए  अनावश्यक  रूप
 से  आने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों  को  नहीं  जानता  तथा

 यह  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  वास्तविकता  की  जानकारी  दी

 मेरे  विचार  में  संकट  के  इस  समय  में  पुरानी  कारों  को  दोड़  जेसे  कार्यक्रम  बन्द  कर  केले

 इसके  कारण  लोगों  के  कुछ  एक  ऐसे  वर्गों  मे ंआपकी  लोकप्रियता  थोड़ी  कम  होगी  जो  कि

 पुरानी  कारों  में  रुचि  रखते  परब्तु  कुछ  न  कुछ  अनुशासन  अवश्य  ही  लाया  पिछले

 वर्ष  मन्‍्त्री  महोदथ  ने  यह  जानकारी  दी  थी  कि  वह  इस  पर  विचार  परन्तु  इस  वर्ष  भी  पुरानों
 कारों  की  एक  बहुत  बड़ी  रेलो  का  आयोजन  जिसमें  सरकारो  पक्ष  के  लोगों  ने  भी  पारितोधिक

 वितरण  इत्यादि  समारोहों  में  भाग  इस  प्रकार  वे  इसे  ओर  उत्साह  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 भी  शांताराम  पोतदुर्खे  :  इस  सदन  के  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  द्वारा  दिए  गए  सुशाव  से  मैं

 सहमत  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  यह  रली  एक  खेल  समारोह  के  रूप  में  आद्रोजित  की

 जाती  हैं  तथा  इसके  सपथ  निजी  संस्थाएं  जुड़ो  रहती  हैं  ।  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  का  स्वागत

 राष्ट्रीय  हचषकरधा  विकास  तिवम  द्वारा  दीं  गई  सहायता

 न

 *+533.  श्री  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 श्रीसतो  रीता  वर्मा  :

 कया  बल्त्र  संत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  हषकरघा  विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान

 करघा  बुनकरों  के  उत्थान  के  लिए  दी  गई  सहायता  राशि  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या

 इससे  लाभान्वित  होने  वाले  बुनकरों  की  संडया  का  ब्षवार  और  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 जौर

 राष्ट्रीय  हूथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1992-93  में  दो  जाने  वाली  प्रस्तावित  सहायत्त
 राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ]

 वस्त्र  संत्रालय  के  राध्य  मजे  अकछोक  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 दिया  मया
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 मम  बम»  «मम

 विवरण

 राष्ट्रीय  हृथकरघा  विकास  निगम  बुनकरों/राज्यों  को  सीधा  वित्त  सहायताਂ  नहीं  देता  है
 तथापि  निगम  सृत  की  रंजक  व  हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन  में  कार्यंशालाओं
 का  शिल्त-प्रौद्योगिकी  में  प्रदशंनी  और  बुनकरों  के  लिए  प्रशिक्षण  के  लिए  काय॑े  करता
 विभिन्‍न  हथकरघा  बुनकरों  को  हथकरघा  उत्पादों  को  बिक्री  में  सहयोग  देने  के  लिए  निगम  ने  विपणन
 कॉम्पलेक्स  भी  स्थापित  किए  हैं  ।  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इन  कार्यकलापों  से  7337.44  लाख  रुपए
 की  बिक्रों  चालू  वर्ष  में  फरवरी  1992  तक  निगम  की  कुल  बिक्री  3489.84  लाख  रुपए  की

 हुई  ।

 (q)  राष्ट्रीय  हपकरघा  विकास  निगम  के  कार्यकलापों  से  पूरे  देश  के  बुनकरों  को  लाभ  पहुंचा
 तथापि  इन  कायकलापों  से  लाभान्वित  बुनकरों  की  सही  संख्या  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं

 है  ।

 वर्ष  1992-93  के  लिए  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  के  कार्यकलाप  राज्य  सरकार
 की  विशेष  मांग/प्रस्तावों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 भो  चेतन  पो०  एस०  थोहान  :  अध्यक्ष  हैण्डलूम  वोव्स  की  जो  अवस्था  है  वह  बहुत  हो
 खराब  यह  उद्योग  अपने  देश  में  सबसे  पुराना  आज  उन  वीवस  की  बहुत  ही  दयनीय  स्थिति  है  ।

 कुछ  समय  पहले  भारत  सरकार  ने  एक  स्कीम  शुरू  को  थी  हैण्डलूम  वीवस  के  लिए--सप्लाई  आफ  बन
 लाख  बेल्स  आफ  यह  स्कीम  नेशनल  हैण्डलूम  डिवेलेपमेंट  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  शुरू  की
 उसको  एक  ब्ष  के  लिए  और  बढ़ा  दिया  गया  था  ।  क्‍या  यह  स्कोम  चलती  रहेगी  या  यह  बन्द  कर  दी

 जाएगी  ?

 भरो  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  यह  स्कीम  1991  में  बन्द  कर  दी  गई  परन्तु  जो
 आज  कौ  द्वालत  है  वीवर्स  को  उसको  देखते  हुए  हम  पुनविचार  कर  रहे  हैं  ओर  जल्दी  ही  इसको  मोडिफाई
 रूप  में  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 को  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :  अध्यक्ष  नेशनल  हैण्डलूम  कारपोरेशन  का  जो  टनंओवर
 1991  में  73  करोड़  37  लाख  रुपए  इस  साल  यह  घटकर  फरवरी  तक  34  करोड़  90  लाख  हो

 गया  है|  इसका  क्‍या  कारण  मन्त्रो  जो  बताएं  ?

 शी  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  कारण  वही  जो  स्कौम  चल  रही  जिसमें

 डाहस  यानें  स्कीम  थी  ।  उसको  बन्द  करने  के  बाद  इसका  टनंओवर  कम  हो  जब  स्कीम  लागू  करेंगे
 तो  इसका  टर्नंओवर  बह  जाएगा  ।

 ्लीमतो  रोता  बर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगी  कि  रुई  के
 भाव  बाजार  में  निरन्तर  बढ़  रहे  पिछले  वर्ष  ही  रई  के  भाव  में  30-35  प्रतिशत  की  बृद्धि  हुई  जो

 इस  साल  भी  बढ़ती  जा  रहो  है  ।  क्‍या  मन्त्री  महोदय  ने  इसके  कारणों  पर  विचार  किया  है
 ?  तथा  क्‍या

 उन्होंने  कोई  नयी  योजना  तैयार  की  है  जिससे  रुई  के  भाव  कम  हो  सकूँ  ?  जेसे  कि  रई  का  निर्यात  बन्द

 6
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 या  कम  इस  तरह  की  किसी  योजना  पर  विचार  किया  है  ?  क्‍या  रुई  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की
 कोई  नयी  योजना  तैयार  की  है  जिससे  बुनकरों  को  सस्ते  दाम  पर  खूत  उपलब्ध  हो  सके  ?  क्योंकि  बिहार
 जैसे  प्रदेश  में  तो  स्थिति  बहुत  ही  गम्भोर  है  ।

 झो  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  रुई  के  मामले  में  जो  माननीय  सदस्य  ने  कहा  एक
 तरफ  हमने  एक्सपोर्ट  एलाउ  नहीं  क्योंकि  रई  के  दाम  बहुत  बढ़  चुके  थे  ।  दूसरी  तरफ  कृषि  मत्रालय

 के  माध्यम  से  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  समय-समय  पर  तरह-तरह  को  योजनाओं  के  माध्यम  से

 कोशिश  करते  हैं  ताकि  रुई  का  उत्पादन  बढ़  सके  ।

 झो  विजय  कृष्ण  हाम्डिक  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि
 क्या  गोल्डन  आसाम  जिसे  मुगा  कहा  जाता  के  बुनकरों  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करने
 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  असम  सरकार से  प्राप्त  हुआ  है  तथा  क्या  एन०  एच०  डो०  सी०  इस  बुलंभ  सिल्क
 कोटी  के  रेशम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बिशेष  ध्यान  देगी  जिसकी  उत्पादन  स्थिति  काफी  खराब

 थी  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  जो  एन०  एच०  डी०  सी०  है  इसका  काम  है  स्टेट  गवर्नंमेंट
 की  जो  हैण्डलम  एजेंसी  है  उसके  कार्य  को  सप्लीमेंट  करना  और  एफरटटंस  को  सप्लीमेंट  करना  ।  इसलिए
 इस  प्रकार  की  कोई  योजना  आएगी  तो  उसको  देखेंगे  ।  समय-समय  पर  जो  भी  योजना  आती  है  उसको
 देखते  हैं  कि  कहां  यान  की  कमी  डाइंग  एष्ड  कंमिकल  को  कमी  उसके  आधार  पर  एन०  एच०
 डी०  सी०  काम  करतौ  है  |

 श्रो  पोयय  तोरको  :  अध्यक्ष  दहैण्डलूम  के  जो  वीबसं  हैं  उनकी  सबसे  बड़ी  कठिनाई  है  कि
 उनको  कम  दाम  पर  सूत  नहीं  मिलता  है  और  यह  सूत  भी  उनको  मिडिल  म॑न  के  द्वारा  मिलता  थो
 अधिक  मुनाफा  लेकर  उनको  सूत  देते  क्‍या  सरकार  इन  बीवसं  को  अपने  यहां  जैसे  एफ०  सी
 क्राई०  के  गोदाम  से  खाद  मिलती  है  उसी  तरह  से  जगह-जगह  ऐसे  केन्द्र  बनाएंगे  जिससे  वीवर्स  को

 त

 दिया  जा  सके  ?  दा

 अध्यक्ष  महोदय
 *

 बहुत  अच्छा  क्वेश्चयन  दूसरा  पूछेंगे  तो  गड़बड़  हो  जाएगा  ।  इसको  जवाब
 देने  दें  ।

 भो  वोषथ  तोरकी
 :

 दूसरा
 भाग  यह  है  कि  इनके  बाजार  को  ठीक  करने  के  बहुत  जगह  पर

 यूनीफार्म  होती  जैसे  होटलों  में  होती  दूसरी  जगह  पर  होती  स्कूलों  में  होती  क्या
 वालों  को  उनकी  यूनीफार्म  बनाने  के  लिए  सरकार  कुछ  सोचेगी  ?

 हैष्डलूम

 अध्यक्ष  सहोवय  :  माननीय  आपने  बिगाड़  दिया  क्वश्घयन  को  ।

 थो  अशोक  गहलोत  :  अध्यक्ष  जो  मोडिफाई  यान॑  सबसिडी  का  मैं  जिक्र  कर  रहा  था
 उसके  माध्यम  से  हमारी  कोशिश  है  कि  जगह-जगह  पर  डिपो  बोलें  और  वहां  पर  सत  उपलब्ध  हो  सके  ।

 है
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 इसके  अलाबा  एन०  टी०  सी०  को  भी  कहा  है  कि  बहू  अपनी  मिल्स  के  डिपो  खोले  ओर  जरूरत  पड़ने  पर

 बैन्स  के  माध्यम  के  सत  सप्लाई  क्‍योंकि  यूजर्स  को  भी  इसकी  कठिनाई  माननीय  सदस्य
 ने  वूसरा  सवाल  उठाया  मैंने  पिछले  सदन  में  भी  कहा  था  जब  तक  हम  हैंडसूम  की  भाइटम्स  को
 डिमांड  किएट  नहीं  करेंगे  तब  तक  यह  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।

 जी  काऊ  क्‍्याल  जोशो  :  माननीय  मन्त्री  राजस्थान  के  हैं  और  मेरा  सवाल  भी  राजस्थान  से
 सम्बब्धित  है  ।  ऐसा  कोई  अवसर  मम्त्री  जी  नहीं  छुकते  कि  जब  बे  कोटा  जाते  हों  लोर  भाभी  जी  के  लिए
 कोटा  साड़ी  न  लाते  हों  ।  कोटा  कोटा  डोरिया  और  कोटा  भसूरिया  का  उन्हें  बहुत  शोक  है'**

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आपको  भाभी  जी  को  |

 बाऊ  ब्याल  जोशो  :  मेरा  प्रश्न  है  कि  क्रोटा  साड़ी  उद्योग  मृत  प्राय  हो  रहा  मैं  पूछना
 चाहता  हूं  कि  कोटा  साड़ी  के  लिए  राष्ट्रीय  हृथकरघा  निगम  की  जो  योजना  है  उसमें  इसको  भी  लेंगे  ?
 इसके  साथ  दूसरा  प्रश्न  है  कि  साड़ियों  के  लिए  रेशम  के  धामों  की  व्यवस्था  करेंगे  कया  और  यह  जो
 नकस्ी  कोटा  साही  न  रही  है  उसको  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  हृथकरघा  निगम  कोई  अपना  ट्रेंड  मार्क
 लगाकर  वह  साड़ी  बाजार  में  भेजेगा  और  इसके  लिए  अपने  शोरूम  ताकि  आम  उपभोक्ता
 नकली  माल  से  बच  सके  ?

 झी  अशोक  गहलोत  :  माननीय  सदस्य  की  भावना  का  और  विचारों  का  हम  ध्यान  अगर
 राज्य  सरकार  कोई  प्रस्ताव  भेजेगी  तो  उस  पर  ध्यान  देंगे  ।

 थी  बाऊ  बवाल  शोशो  :  राज्य  सरकार  कौ  तरफ  से  प्रस्ताव  जा  चुका  है  ।

 बन्द  रगाहों  को  कंटेनरों  को  सप्लाई

 ] 6  सके

 १534.  धो  एथ०  बोे०  बो०  एस०  भ्रृति  :  कएा  ज  ग-भूतल  परिवहत  भंत्री  यह  बढ़ाने  क्ये  छपा
 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  बड़े  बन्दरगाड्डों  पर  इस  मय  उपलब्ध  कंटेनरों
 कुल  संख्या

 कितनी
 ह

 क्या  और  अधिक  कंठेनरों  की  सप्लाई  के  लिए  सरकार  को  बढ़े  बन्दस्गाहों  से  कोई  अनुरोध प्राप्त  हुए

 यदि  तो  बन्दरगाह-बार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ते  उनको  मांसें  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जम-सूसल  गरियहन  बंत्ालय  के  राज्य  संत्रो  जगदीश  :  से  (७)  लोक  सभा
 के  पटल  पर  एक  विवरण  रख्था  जाता  है  ।



 14  1914  मौखिक  उत्तर

 विधरण

 कंटेनर  सामान्यतः  मौबहन  कम्पनियों  के  होते  हैं  अथवा  उनके  द्वारा  पट्टे  पर  लिए  जाते  हैं  ।

 25-3-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  महापत्तनों  पर  कंटेनरों  को  कुल  संसझया  निम्न  प्रकार

 है
 i  कन  डी  लत  न  मनन  पाननननननन+-+++>++>म-ं-म--ंभ-+  नमन»  +»+----

 क्रम  पत्तन  का  नाम  हंटेवरों  को  कुल  संख्या

 सं०

 या  न  बम्बई  11458

 2.  हल्दिया  डाक  काम्पसेक्स

 सहित  कलकत्ता  1808

 3  विजाग  275

 4  जवाहरलाल  नेहरू  पसन  5910

 5  कोचीन  1960

 6.  कांडला  1189

 7  न्यू  मंगलौर  131

 8  टूटीकोरिन  526

 9.  पारादीप  शून्य

 10.  मुरगांव  शृम्य
 11.  मद्रास  2003

 सरकार  को  महापत्तनों  स ेओर  अधिक  कंटेनरों  की  आपूर्ति  क ेलिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 नहीं  हुआ  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  एम०  बो०  थो०  एस०  भूत  :  सभी  पत्तनों  पर  माल  की  दुलाई  को  आसान  बनाने  के  लिए
 वर्तमान  में  कन्टेनरों  के  प्रयोग  की  पद्धति  अपनाई  जा  रही  है  ।  निर्यातक  भी  कन्टेनरों  को  वरीयता  देते
 क्योंकि  इनको  अन्य  स्थानों  पर  आसानी  से  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  ।  परन्तु  फिर  भी  मुम्बई  पोर्ट  के
 अतिरिक्त  और  कहीं  भी  कन्टेनरों  का  प्रयोग  नहीं  होता  इसोलिए  मुम्बई  पोर्ट  को  अधिक
 मिकता  दी  जाती  है  तथा  वतंमान  में  यहां  पर  जगह  की  काफी  तंगी  विजाग  जंसे  पत्तनों  पर  ससुद्री
 खाद्य  पदार्थों  के  निर्यातकों  को  कन्टेनरों  को

 कभी  के  कारण  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पढ़ता
 है  ।  जब  भी  वे  बहुमूल्य  माल  निर्यात  करना  चाहते  जिससे  कि  हमें  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  तो
 कन्टेनर  उपलब्ध  नहों  होते  हैं  ।



 मौदिक  उत्तर  3  1992

 हैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  ऐसी  परिस्थितियों  की  जानकारी  है

 तथा  विशाखापटनम  में  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  को  सुलभ  बनाने  के  लिए  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  |

 थी  जगदीश  टाईटलर  :  सबसे  पहले  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  में  शुद्धि  करना

 कन्टेनर  केवल  मुम्बई  में  ही  उपलब्ध  नहीं  है  ।  देश  के  सभो  पत्तनों  में  कन्टेनर  सेवा  उपलब्ध  है  ।

 एक  धाननोय  सदस्य  :  दो  पत्तनों  को  छोड़कर  ।

 सो  जवडोश  टाईटलर  :  वहां  पर  हम  बनवा  रहे  हैं  ।  इसी  समय  इनकी  कमी  है  ।  मई  भोर

 जून  के  महीते  कें  इनकी  कमी  थी  क्‍योंकि  आयात  बहुत  कम  परन्तु  हमने  इस  समस्प्रा  की  ओर

 ध्यान  दिया  है  तथा  अब  कोई  कमो  नहीं

 थी  बो०  थो०  एस०  मूति  :  विश्व  के  सभी  पत्तनों  में  कुन्देतरों  के  प्रयोग  की  प्रवृत्ति  बढ़

 रही  है  |  अब  ये  आवश्यक  हो  गए  मगर  हम  पत्त  न  सेवा  का  अधिकतम  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  तो

 देश  के  सभी  मुख्य  पत्तनों  में  वन्टेनरों  के  प्रयोग  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ावा  देना  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्त्री  जी  के  विचार  जानना  चाहूंगा  तथा  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  वे  इसके  लिए  कदम  उठाएंगे  कि  सभी  पत्तन  अधिक  से  अधिक  माल  की  ढुलाई  करें  तथा  उन  मुख्य
 परतनों  पर  होते  ढाले  नुकसान  को  रोका  जा  सके  जोकि  माल  की  ब्यवस्था  लिए  वांछित  छुविधाओं  के
 अभाव  के  कारण  वहन  करना  पड़ता  है  तथा  अन्य  देशों  को  और  अधिक  मात्र  का  निर्यात  किया  जा

 सके  ।

 की  जूगदोश  टाईटलर  :  कन्टेनर  सुविधा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हम  म्रभी  सम्भव
 उपाय  कर  रहे  यह  ठीक  नहीं  है  कि  हमें  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  है  ।  बल्कि  मुझे  यह  बताते  हुए  ह॒ष

 हो  रहा  है  कि  पिछले  आठ  महीनों  के  दोरान  अधिकतर  पत्तनों  ने  लाभ  कमाया  इन  पत्तनों  के  माध्यम
 से  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  दोरान  अधिक  माल  की  हुलाई  की  गई  ।

 थी  ए०  चाल्स  :  कोवीत  एक  मुख्य  बन्दरगाह  है  ।  कोचीन  बन्दरगाह  के  कार्यनिष्पादन
 तथ्य  कार्यप्रणाली  सम्बन्धित  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चलता  है  कि  कोचीन  में  कन्टेनर  द्वारा  व्यापार  की
 काफी  सम्भावनाएं  हैं  क्योंकि  अधिकतर  जिन  वस्तुओं  का  निर्यात  होता  है  वे  केरल  के  आस-पास  तथा

 अन्य  पिछवाड़े-क्षेत्र  मे ंउगाई  जाने  वाली  फसल  हैं  ।  कया.मैं  मप्ननन्तेय  मन्‍्जी  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि
 कोचीन  बन्दरगाह  में  कन्टेनर  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  ताकि  अधिक  से

 ब्रधिक  शिदेशों  सुड्ा  अजित  को  जा  सके  जिससे  कोचीन  बन्दरग्रह  को  साभ  प्राप्त  झेग  ?

 भी  लगदोश  टाईटलर  :  हमने  कोदीन  में  कोचीन  ठमिनल  की  एक  नई  योजना  कृत्प्रई

 है  जोकि  घविश्व  बेंक  द्वारा  उपलब्ध  करवाये  यए  53  करोड़  शएए  के  ऋण  से  लगभय  तंयार  ही  है  ।  दुश्नरे

 हुम
 निजी  क्ष  त्र  को  अनुमति  प्रदात  करके  और  योजनाएं  आरम्भ  की  सम्भपवन्पक्षें  का  भरे  पता  लगा  हैं

 क़ाकि  इस  सुविधा  को  प्रोत्साहित  किया  जा  मुझे  प्राननोय  खड़स्य  को  यह  बताते  हुए  हर्ष  रहा
 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  बेलारपदम  कोचीन  तथा  जे०  एन०  पी०  टी०  दो  कन्ठेनर  कब  सम्बन्धी  प्रस्कव

 हम  पहले  ही  भेज  चुके  हैं  ।
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 श्री  जॉज  फनण्डोज  :  अध्यक्ष  बम्बई  बन्दरगाह  पर  चर्चा  अभी  की  क्‍या  मन्त्री  महोदर्थ
 इस  बात  को  जानते  हैं  कि  नवांशवां  बन्दरगाह  में  आपने  कन्टेनराइजेशन  का  जो  सिलसिला  चलाया
 उसके  चलते  बम्बई  पोर्ट  टृस्ट  के  लगभग  8  हजार  कमंचारी  आज  बेरोजगार  हुए  हैं  जबकि  नवांशवां

 बन्दरगाह  पर  जो  कन्टेनराइजेशन  का  काम  वह  ठेकेदारों  के जरिए  हो  रहा  है ओर  जिन्होंने  5  हजार
 कमंचारियों  को  डाकयार्ड  व  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  के  कमंचारियों  की  तनरुवाहू  से  आधे  से  कम  तनस्वाहु  पर
 रखने  का  काम  किया  है  और  आपकी  नई  आथिक  नीति  के  चलते  उनका  शोषण  हो  रहा  कया  आपको

 इसकी  जानकारी  है  ?  दूसरी  क्या  आप  सारी  बन्दरगाहों  को  यह  आदेश  देंगे  कि  जेहां  कस्टेन  राइजेंशनं
 शुरू  हो  वहां  पर  डॉकयार्ड  या  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  के  जो  लेबर  सरप्लस  हो  जाते  उनको  बहां
 रोजगार  उसी  या  उससे  ज्यादा  तनख्वाह  पर  देने  की  काम  करेंगे  ?

 श्री  अगंदीश  टाईटेलर  :  मैं  यह  समझता  हुं  कि  ऐसा  संभव  नहीं  ।  यह  बिल्कुल  निराघार

 है  कि  हम  श्रमिकों  की  शौषण  कर  रहे  बल्कि  मैंने  इस  वात  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  है  कि  किसी
 जी  अमिक  को  निकाला  ने  जाए  |  हमने  हैंडशेकਂ  योजना  बनाई  है  ।  बम्बई  बन्द  रगाहु  के  लगभग
 3000  श्रमिकों  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  मुझे  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  इसकी  अनुशंसा  किए  जाने  की
 प्रतीक्षा  हम  इसभें  निजी  क्षेत्र  की'भागीदारी  की  अनुमति  देंगे  परन्तु  बन्दरगाह  में  काम  करने  वाले
 श्रमिकों  की  सहमति  से  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  बन्दरगाह  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  कोई  असुंविधा
 हो  ।

 थीं  जज  फंनण्डिज  :  अध्यक्ष  बम्बई  में  इस  वक्‍त  5  हजार  कर्मंबारी  नवांशवां  पोर्ष  में
 ठेकेदा  रीं  के  हांथी  कें  नीचे  भी  काम  कर  रहे  तो  मेरे  ठोस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  जाया  ।  आपने  तती
 अपने  उद्देश्यों  के  बारे  में  बताया  है  ।  मेरा  ठोस  प्रश्न  यह  है  कि  वहां  पर  जो  5  हजार  कर्मचारी  ठेकेदारों
 के  हाथ  के  नीचे  कम  तमख्याह  पर  काम  कर  रहे  हैं  जबकि  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्टे  के  लोगों  की  तैचाकथित
 गोल्ड  हैंड  शेक  के  अन्तमंत  तीन  महीनों  से  नवस्थर  महीमे--नहीं  दैं  रहे
 हैं  तो उनके  लिए  कुछ  करेंगे  ?

 श्री  जगेदोश  ठाईटलर  :  बम्बई  पोर्ट  टहंट  तथां  नवोशंधां  पोर्ट  टृश्ट  दो  अलग-अलग
 संगठन  मेरा  यह  कहना  है  कि  अगर  लोग  सन्‍्तुष्ट  हैं  तथा  जे०  एम ७  पी०  टी»  में  कांये  ठीक॑  हगें  से  संर्स

 रहा  है  तो  में  उसमें  हस्तक्ष  प॒  क्‍यों  करूँ  ।  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चांहिता  ।  लोगों  को
 कार्य-संतुष्टि  मिल  रही  जहां  तक  उन  5090  श्रमिकों  का  प्रश्न  है  जिनका  आपने  हवाशा  दियीं
 तो  हम  इस  सम्बन्ध  में  योजना  बना  रहे  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ  अवश्य  ही  किया  जाएगा  ।

 रजड़  बो्ड

 1 9538.  आओ  रमेंश  चेन्विसिला  :  क्या  थाणि७क्य  मस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 &।
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  रबड़  बोर्ड  को  अनुसन्धान  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्य-योजना  तंयार  की  गई  है  ?

 बालिस्य  भन्त्रालय  में  उप  मम्त्री  सलमान  :  से  एक  विवरण-पत्र  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 बविधरण

 सरकार  का  रबड़  बोर्ड  के  अनुसंधान  क्रियाकलापों  में  तेजी  लाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तावों  में  ये
 शामिल  हैं--मौजूदा  सुविधाओं  को  सुदृढ़  करना  तथा  नए  केन्द्रों  की  स्थापना  जनन  द्रब्य-सामग्री
 के  मूल्यांकन  को  सुदृढ़  बायो-तकनालाजी  तथा  खेती  करने  सम्बन्धी  अनुसम्धान  कार्य  को  खुद

 सहायक  सेवाओं  तथा  आधिक  अनुसन्धान  को  सुदुढ़  आदि  ।  इनमें  ये  भी  शामिल

 टिश्यू  कल्चर  पौधों  की  पैदावार  का  अधिक  पैदावार  देने  की  सम्भावना  वाले  15
 क्लोनों  का  फार्मंगत  सूचीकरण  को  सुदृढ़  बनाना  और  ब्राजील  के  जनन-द्रव्य
 का  मुल्यांकन  आदि  ।

 झो  रमेश  जेन्विसला  :  मलेशियन  रबड़  रिस्  जो  कि  एक
 में  700  वेशानिक  काय  करते  हैं  जो  कि  की  नई  किसमें  निकाल  रहे  हैं  जि  सम  बी
 अधिक  उत्पादन  प्राप्त  होगा  ।  मैं  माननोय  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इष्डियन  रबड़  रिसर्च

 कोट्टयम  में  कितने  वेज्ञानिक  कार्य  कर  रहे  तथा  इस  संस्थान  ने  कौन-कौन  सी  नई  खोजें
 की

 श्री  सलसान  छुशोंद  :  एक  विशेष  क्‍्लोन  जिसका  नम्बर  आई०  गार०  आई०  आई०
 105  को  सातवें  दशक  के  अन्त  में  प्रयोग  में  लाना  शुरू  किया  गया  था  इसका  90  प्रतिशत  अब

 बुक्षारोपण  में  उपयोग  होता  है  ।  काफी  उत्साहवर्धंक  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  इससे  औसत  1  5  हे
 2  टन  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  प्राप्त  होता  है  जो  कि  अधिकतम  उत्पादन  देने  वाले  से  कम  से
 कम  250  से  400  कि०  ग्राम  अधिक  जिनका  निर्यात  किया  जाता  रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  के  विभिम्न
 विभागों  में  कार्य  करने  बाले  वेज्ञानिकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  प्रशासनिक  वित्त  तथा

 रबड़  उत्पादन  विभाग  1137;  अनुसन्धान  विभाग  जो  कि  तकनोकी  और  बज्ञानिक  विभाग
 प्रशिक्षण  विभाग  तथा  गेर  प्रसंस्करण  तथा  उत्पाद  बिकास

 ।  इस  प्रकार  उनकी  कुल  संख्या  1963  है  ।

 ओर  रमेश  चेम्तिसला  :  इण्डियन  रबढ़  रिस्चे  इन्सटीच्यूट  में  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  हैं  तथा  वैज्ञानिकों  को  कोई  प्रोत्साहन  भो  नहीं  दिया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस
 संस्थान  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  क्या  क्रॉप  रिसच  लन्‍्दन  तथा

 रबड़  रिसच॑  कोट्टायम  का  आपस  में  कोई  सम्बन्ध  है  ।
 न
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 श्री  सलमान  खुर्शोद  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इशण्डियन  रबड़  रिसर्च

 ज्यूट  में  वेज्ञानिकों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्ते  पर्याप्त  नहीं  हैं  तथा  जिस  प्रकार  के  कार्य

 की  हम  उनसे  आशा  रखते  वास्तव  में  वे  उसके  अनुरूप  नहीं  हैं  ।

 वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  पहले  से  ही कदम  उठाए  गए  हैं  ।  ए+  समिति  गठित  की

 गई  है  जिसने  नए  वेतनमानों  का  प्रस्ताव  किया  हसने  नए  वेतनमानों  सम्बन्धी  प्रस्ताव  वित्त  मन्त्रालय

 और  कामिक  विभाग  को  पहले  से  ही  भेज  दिए  हैं  और  मैं  वित्त  मन्त्रालय  से  वित्त  मन्त्री  जीभो  यहां
 विद्यमान  यह  कहूंगा  कि  इन  नए  वेतनमानों  को  लाग्रू  करने  के  बारे  में  यथाशी घ्र  अनुमति  प्रदान  की

 जाए  ।  नए  वेतनमानों  के  जहाँ  उत्पादन  में  बड़े  पमाने  पर  वृद्धि  हो  हम  कई  अन्य

 स्‍्कीमों  को  भी  लागू  करने  जा  रहे  हैं  जिनसे  कि  इस  संस्थान  में  कार्य  करने  बाले  लोगों  के  बीच  अधिक

 समन्वय  स्थापित  हो  इस  संस्थान  का  किसी  अन्य  संस्थान  से  कोई  विधिवत  सम्बन्ध  नहीं
 लेकिन  जैताकि  सभी  अनुसन्धान  संस्थाओं  के  उसी  क्षेत्र  में  कायं  करने  वाली  अन्य  संस्थाओं  के  साथ

 सम्बन्ध  होते  इसी  तरह  इस  संस्थान  के  भी  इसी  क्षेत्र  में  कायं  करते  वाली  अन्य  संस्थाओं  के  साथ

 सम्बन्ध  रहेंगे  ।

 शो  पो०  सो०  धामस  :  अच्छे  अनुप्तन्धान  कार्यों  एवं  देश  के  किसानों  और  श्रप्मिकों

 द्वारा  की  गई  कड़ी  मेहनत  की  बदौलत  रबड़  उत्पादन  में  बहुत  अधिक  बुद्धि  हुई  ओर  इस  समय  हम

 रबड़  का  निर्यात  भी  कर  सकते  हैं  |  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  हम  अनुसंधान  कार्यों  का  इस  तरह  से

 प्रयोग  नहीं  कर  सकते  जिससे  कि  रबड़  के  उत्पाद  अधिक  मात्रा  में  तेयार  किए  जा  सर्क  ओर  रबड़  का

 घरेलू  इस्तेमाल  के  पदार्थों  में अधिक  प्रयोग  हो  सके  ।  रबड़  की  सड़क  बन  सकें  और  अभ्य  ऐसे  कार्यों  में

 रबड़  का  इस्तेमाल  किया  जा  सके  जिसक्रे  लिए  उच्च  अनुसंधान  तथा  कार्यान्वययन  की  आवश्यकता

 हो  ।

 क्रो  सलभान  खर्शोद  :  ये  प्रस्ताव  रबड़  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  ही  हैं  ।  रबढ़  अनुसंधान
 संस्थान  द्वारा  किया  जाने  वाला  प्रमुख  काय॑  उत्पादन  के  बारे  मे  ओर  रबड़  को  कृषि  सम्बन्धी  बातों  के

 बारे  में  रबड़  का  इस्तेमाल  भी  मूलतः  एक  अनुसन्धान  कार्य  है  जोकि  इससे  सम्बन्धित  विशिष्ट

 उद्योग  द्वारा  किया  जाता  इस  समय  हम  अपने  रबड़  उत्पादन  का  लगभग  47  प्रतिशत  आटो  टायर

 और  टयूबों  में  12  प्रतिशत  साईकिल  टायरों  ।]  प्रतिशत  आदान  सामग्री  में  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  और

 शेष  भाग  का  रबढ़  के  लेटक्स  फोम  व  अन्य  रबड़  उत्पादों  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  भाबी  परिप्रेक्ष्य  में  रबड़  के  ओर  अधिक  व्यापक  रूप  से  इस्तेमाल  करने  के  सुझाव  का
 सम्बन्ध  इस  सुझाव  का  स्थागत  है  ।  लेकिन  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उद्योग  और  सरकार  को

 साथ  मिलकर  काय  करना  होगा  ।

 ]

 शी  उपेन्त्र  नाथ  बर्मा  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  रबड़  की  खेती  करने  वाले  किसानों  जो

 छोटे  किसान  उनका  धन्‍्धा  बन्द  होता  जा  रहा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रिसर्च  के  बारे  में  है  +
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 nT  नन्‍नल्‍न्‍डक्‍फ  इअक्‍  ऑअफक्‍इफइक्‍क  नर

 सी  उफेक  नाथ  बंर्भा  :  उससे  तरबको  नहीं  हो  रही  है'"*  ओर  इस  सिंलंसिले  में  सरकोर  को  ओर

 ड्ें  ढ्न्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रबड़  रिसचं  के  सम्बन्ध  में  खेती  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 )

 बने  कोडोकुस्नोल  सुरेशे  :  मंहोदय  मैं  माननीय  मन्‍त्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 सचड़  बोर्ड  द्वारा  रथह  उत्पादकों  को  अच्छी  किस्म  के  पोद  उप॑लेच्ध  कराने  की  दिशा  में  जवचश्वकक  कदम

 उठारएगी  ।  मैं  पह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कृषकों  को  उत्तम  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  का  सरकार

 को  कोई  इरादा  है  |  ''
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  यह  प्रश्न  रबढड़  अनुसन्धान  के  सम्बन्ध  में  खेती  से--सम्बन्धित

 नहीं  इस  प्रश्न  को  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 लसंन  शिष्टमंडल  का  दोरा

 *536.  536.  भो  प्रतावराध  बो०  भोसले  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  उच्चाध्निका र  प्राप्त  जमंन  शिष्टमण्डल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दोनों  देशों  के  बीच  पूंजी  निवेश  तथा  व्यापार  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  कोई
 विचार-विमर्श  हुआ  और

 बदि  को  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ?

 जचाणिज्य  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  पो०  हां  ।

 से  1992  के  दोरान  जमंनी  से  दो  शिष्टमण्डलों  ने  भारत  का  दोरा  किया
 थी  |  विभिन्‍न  भारतीय  उच्योग  संधों  तथा  अन्य  सम्बन्धितों  क ेसाथ  विचार-विमर्श  के  दौरान  संयक्‍त
 सहृवोध  तथा  तृतीय  दैशी  को  निर्वात  के  लिए  उत्पादन  आधार  बनाने  की  सम्भावनांओं  कं  पता  लगाया
 गया  ।  इसके  भविष्य  में  कम्प्यूटर  सड़क
 पत्तन  यांत्रिकी  इन्जीनियरी  तथा  रसायन  जैसे  क्षेत्रों  में  सहयोग  को  गुंजाइश  पर  भी
 बिमर्श  किया  गया  ।

 ्ख

 को  प्रतापराव  धो ०  भोंसले  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रश्न  पूछा  उसका  मन्नी  महोदय  द्वारा
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 सही  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  चर्चा  के  दौरान  क्‍या  नतीजे  निकले  क्योंकि
 माननीय  मन्त्री  जी  ने  उसके  बारे  मे  कुछ  कहा  नहीं  है|  मैं  स्पष्ट  तौर  से  जानना  चाहता  हूं  कि  तृतीय
 देशों  को  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  आधार  बनाने  को  सम्भावनाओं  पर  जो  चर्चा  वे  कौन  से  देक्ष  हैं

 और  कौन-कोन  से  उद्योगों  के  बारे  में  चर्चा  के  दौरान  निर्णय  लिया  यदि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  तो  दोबारा  इसी  विषय  पर  चर्चा  होने  की  सम्भावना  है  या  नहीं  ।  मन्‍्त्री  जी  वे  अपने  उत्तर  में  कहा

 है  कि  विभिन्‍न  भारतीय  उद्योग  संधी  के  साथ  चर्चा  हुई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  चर्चा  में  क्या

 कोई  उच्चस्तरीय  सरकारी  अधिकारी  भी  था  या  नहीं  ।

 ]

 को  पो०  चिदम्बरम  :  मुझे  इस  बात  का  डर  है  कि  इसमें  कुछ  गसतफहमी  हुई
 भारत  में  जो  शिष्टमण्डल  आए  वे  हमारे  व्यापार  संघों  के  अनुरोध  पर  आए  भारत  स्का  ने

 उन  झ्चिष्टमण्डलों  को  आमन्त्रित  नहीं  किया  भारत  में  ये  शिष्टमण्डल  इण्डो-जमंन  चैम्बर  आफ
 कामसे  तथा  अन्य  व्यापार  संघों  के  तत्डावधान  में  आए  इसलिए  जो  भी  बातचीत  हुई  वे  हमारे
 देश  के  व्यापारियों  तथा  जमंनी  के  व्यापारियों  के  बीच  हुई  है  |  हमें  तो  बातचीत  के  सामान्य  स्वरूप  का

 ही  पता  चला  जब  तक  कि  कोई  भी  व्यापारी-सरकार  को  किसी  अनुमोदन  अथवा  लाइसेंस  या  फिर

 अन्य  किसी  अनमति  के  लिए  आवेदन  नहीं  करता  तब  तक  सरकार  को  इस  बात  की  बिल्कुल  जानकारी

 नहीं  होती  है  कि  जमंनी  के  किसी  व्यापारी  अथवा  किसी  व्यापारिक  धराने  की  भारत  के  किसी  व्यापारिक
 घराने  के  साथ  कौन  से  विशेष  प्रस्तावों  पर  चर्चा  हुई  है  ।

 भारत  के  श्यापारिक  घरानों  और  चैम्बर  आफ  कामस  की  जमंन  शिष्टमण्डलों  से  जो  चर्चा  हुई
 उसके  बारे  में  हमें  इनसे  जो  सूचन्य  मिली  उसका  सार  मैंने  आपको  है  ।

 शो  प्रतापराव  बो०  मोखिले  :  माननीय  अध्यक्ष  मैंने  हसी  उत्तर  के  आधार  पर  पूछा  था  कि
 वे  कौन  से  तृतीय  देश  हैं  जिनके  साथ  विचार-विमश  के  वौरान  शंयुबत  सहयोध  तथा  दृतीय  देशों  को
 निर्यात  करने  के  लिए  उत्मादव  आधार  बनाने  की  सम्भकनाओों  का  पता  लगाया  गया  +  मैंने  उन  केशों  के
 ऋम्र  पूछे  हैं  |  टूसरो  ढ़ात  बह  है  कि  जब  दोनों  संबठन  किसी  नतीजे  पर  नहीं  पहुंच  याए  तो  फिर  क्‍या
 उनके  कीच  चर्चा  की  कोई  ख्म्भावन्त  है  बा  मैंने  यह्‌  भी  जानना  चाहा  था  कि  सरकार  का  इसमें
 बिस्त  तरह  का  सहयोग  या  सहधागित  उसका  उत्तर  भी  मुझे  नहीं  मिला  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तृतीय  देशों  के  निर्यात  के  बारे  में  पृछ  रहे

 भ्रो  पी०  खिवस्त्ररम  :  चर्चा  यह  हुई  थी  कि  धघारत  और  जमंनी  संयुक्त  कप  से  भारत  में
 उत्पादन  ईकाइयां  स्थापित  कर  सकते  हैं  जिससे  कि  केवल  इन  दोनों  देशों  में  हो  श्राधश्यक  नहीं  अभ्ितु
 तृतीय  देशों  को  निर्यात  किया  जा  सकता  अब  यह  तो  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  कोन  सा
 उच्चोम  लगता  कौन  सी  औद्योगिक  इकाई  स्थापित  की  जाती  है  और  वह  कौन  सी  चीजों  का  द्रत्पावन
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 करती  है  और  किस  चीज  का  निर्यात  होता  इस  समय  हम  निर्यात  की  स्थिति  में  नहीं  हम  उन
 सम्भावनाओं  का  पता  लगा  रहे  हैं  जहां  जमंनी  के  व्यापारिक  घराने  ओर  भारत  के  व्यापारिक  घराने

 संयुक्त  उद्यम  स्थापित  कर  सकेंगे  जिससे  कि  केवल  जमंनी  की  और  भारत  की  ही  आवश्यकताओं  की

 पति  नहीं  बल्कि  तृतीय  देशों  की  आवश्यकताएं  भी  पूरी  हो  सकेंगी  ।
 ह

 इन  दोनों  सहभागियों  द्वारा  अथवा  सहयोगी  व्यापारिक  घरानों  द्वारा  इस  तरह  के  निर्णय  लिए

 जाने  जब  तक  कि  सरकार  के  पास  लाईसेन्सों  की  अनुमति  सम्बन्धी  कोई  श्रस्ताव  नहीं  भाता  तो

 सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।

 भी  प्रतापराव  थी  ०  भोंसले  :  अध्यक्ष  मैंने  इसीलिए  पूछा  था  कि  क्या  दोनों  के  बीच  दोबारा

 चर्चा  होने  की  सम्भावना  है  या

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  के  दो  भाग  क्‍या  चर्चा  के  समय  कोई  सरकारी  अधिकारी
 उपस्थित  कया  उनके  बीच  और  भी  चर्चा  होने  को  कोई  सम्भावना  है  ?

 क्रो  पी०  चिदम्बरम  :  हम  दोरों  को  यथासम्भव  प्रोत्साहित  करना  चाहते  अब  माननीय
 प्रधानमस्त्री  जी  जमंनी  गए  एक  व्यापारिक  शिष्ट-मंडल  भी  जमंनी  गया  था  ।  वहां  से  भी  दो
 मष्डल  भारत  में  आए  हैं  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि अधिक  से  अधिक  शिष्टमण्डल  हमारे  यहां  आाएं  और
 उनसे  अनेकों  बार  बातचीत  होनी  बाहिए  ।

 ]

 हरी  सोगन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  इसमें  कोई  ऐतराज  की  बात  नहीं  स्वागत  की  बात  है  कि
 हमारे  देश  के  उद्योगपति  जमेनी  के  उचद्योगपतियों  से  बातें  कर  रहे  हैं  और  बहुत  से  मामलों  को  मन्त्री  जी  ने
 गिनाया  है  कि  जिनके  बारे  में  कि  वार्ताएं  हुई  मगर  यह  सरकार  की  अज्ञानता  है  कि  क्या  वार्ता

 हमारे  अधिकारी  नहीं  थे  उस  वार्ता  इसमें  भी  कोई  दिक्कत  की  बात  नहीं  मगर  जानकारी  नहीं  है
 यह  हैरत  की  बात  इसलिए  मेरा  आश्रह  यह  है  कि  मम्त्री  जी  बताएं  किन-किन  विषयों  पर  बात
 खासकर  आधुनिक  तकनोक  चाहे  विद्युत  संयंत्र  का  उत्पादन  संचार-तन्त्र  का  उत्पादन
 उनमें  कया  आधुनिकतम  संयंत्रों

 क ेजरिए  से  उत्पादन  करने  या  उद्योग  खड़ा  करने  की  बात  हुई  हैं  या  जो

 हमारे  यहां  उसके  मुकाबले  में  लाकर  हमारे  उद्योगों  चाहे  वे  राजकीय  क्षेत्र  में  हों  या  निजी  क्षेत्र
 में  उन  पर  खतरा  पैदा  करने  के  लिए  बात  हो  रही.है  ?  इस  पर  सरकार  खासकर  मानिटर  करके
 या  नियन्त्रण  कुछ  प्रयास  इस  दिशा  में  कर  रही  है  या  नहीं  ?  कहीं  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  चोबे  जी

 गए  छब्बे  जो  बनने  और  दुबे  जी
 बनकर  आ  जो  हमारा  उद्योग  तन्‍्त्र  आज  खड़ा  वह  रहेगा  या

 उसको  भी  खत्म  किए  जाने  का  कार्य  हो  रहा  है  ।  इसलिए  मन्त्री  जी  स्पष्ट  करें  कि  किस-किस  क्षेत्र  में  यह
 बार्ता  हुई  है  क्योंकि  यह  हमारे  उद्योगपतियों  के  हित  में  भी  है  ओर  देश  के  हित  में  भी  हे  क  किस-किस
 क्षेत्र  मे ंउनसे  बात  कर  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  भहोद्दय  :  उन्होंने  कह  दिया  है  कि  उनमें  प्रिसीपली  एग्रीमेंट  हो  गया  है  ।  डिटेल्स

 आउट  होने  के  हैं  ।

 भरी  भोगेन्  झा  :  अध्यक्ष  मैं  नीति  की  ही  बातें  पूछ  रहा  हूं  ।  हमारे  यहाँ  जो  है  उसको

 भंगाएंगे  या  जो  नहीं  जो  आधुनिकतम  तकनीक  उसको  यह  बताइए  ?
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 करी  पो०  चिदस्थरम  :  मुझे  इस  बात  की  पूरी  उम्मीद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  याद

 होगा  कि  नई  औद्योभिक  नीति  गत  वर्ष  24  जुलाई  को  घोषित  की  गई  थो  ओर  जमंनो  अथवा  किसी

 अन्य  देश  के  व्यापारियों  की  भारत  के  व्यापारियों  के  साथ  इस  तरह  की  चर्चाएं  हुई  हैं  जोकि  भारत  तथा

 उन  देशों  के  चेम्बर  आफ  कामसे  जंसे  कि  एफ०  आई०  सी०  सी०  ए०  एस०  एस०  ओ०  सी०
 एच०  ए०  सी०  आई०  ओर  ऐसे  ही  अन्य  संगठनों  के  तत्वावधान  में  हुई  सरकारी  अधिकारी
 इन  चर्चाओं  में  उपस्थित  नहीं  थे  ।  इन  चर्चाओं  के  दोरान  कोई  समझौते  हुए  समझौता
 ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  हुए  होंगे  और  व्यापार  शुरू  हुआ  होगा  ।  हो  सकता  है  कि  चंम्बर  आफ  कामसं  ने
 किसी  अधिवेशन  में  किसी  सरकारी  अधिकारी  को  नई  ओऔद्योगिक  नीति  पर  जानकारी  देने  हेतु  आमंत्रित
 किया  हो  ।  यों  तो  सरकार  की  नीति  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देने  के  लिए  उन्होंने  मुझे  भी  कई  बार
 आमंत्रित  किया  है  ।  लेकिन  व्यक्तिक  समझोते  सरकारी  तंत्र  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  की  बातें  हम
 इन  बातों  में  नहीं  जाना  चाहते  ।  केवल  व्यापारिक  घराने  ही  एक-दूसरे  को  स्थिति  जाना  करते  यदि
 ये  उद्योग  लाइसेंस  के  क्षेत्र  में  आते  तो  लाइसेंस  हेतु  वे  हमें  आवेदन  करेंगे  ओर  तब  हम  देख  लेंगे

 अनुमति  देनी  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  यदि  ये  लाइसेंस  के  क्षेत्र  से  मुक्त  तो  वे  अपने  उद्योग  शुरू  कर
 अब  बहुत  सी  औद्योगिक  इकाईयों  को  लाइसेंस  से  मुक्त  कर  दिया  गया  आज  केवल  18

 उच्चोगों  को  अन्य  उद्योगों  के लिए  लाइसेंस  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 यदि  वे  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ओर  यदि  वे  नीति  अनुसार  चलते  हैं  तो  34
 उद्योगों  में  51  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  लगाई  जा  सकती  है  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  इस  हेतु  स्वतः

 अनुमोदन  देता  है  ।  यदि  आप  1991  तथा  1992  में  हुई  घटनाओं  का  परिणाम  जानने  के  इच्छुक
 तो  मैं  उनका  ब्यौरा  भी  दे

 जहां  तक  भारत-जमंत  सहभागिता  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वर्ष  199)  में  कुल
 157  सहभागिताए  रही  हैं  जिनमें

 से
 122  तकनीकी  और  35  वित्तीय  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  हैं  जिनके

 ऊपर  41.80  करोड़  रुपए  का  पूंजो  निवेश  हुआ  है  ।  जनबरी  ओर  1992  में  कुल  36
 ताएं  हुई  हैं  जिनमें

 से
 12  वित्तीय  और  24  तकनीकी  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  है जिनपर  कि  3.58  करोड़

 रुपए  का  पूंजी  निवेश  हुआ  है  ।  यह  भारत  ओर  जमंनी  के  बीच  की  सहभागिता  है  ।

 डा०  खुशोराम  दुंवरोसल  जेस्वाणो  :  आदरणोय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उज्बाधिकार  प्राप्त  जमंन  शिष्टमण्डल  इण्डियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  माध्यम
 से  आन्ध्र  प्रदेश  में  तूफान  प्रभावित  लोगों  की  सहायता  करना  चाहता  यदि  ऐसा  तो  उनका  क्या
 प्रस्ताव  था  ?

 को  पो०  लिदस्थरम  :  यह  बात  इस  प्रश्न  से  कहीं  भी  नहीं  जुड़ी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  इसको  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 जायात  के  लिए  विदेशी  भव्रा

 #537.  भी  इमाजोत  गृप्स  :  कया  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी-दर  पर  विदेशी  मुद्रा  न  मिलने  के  कारण  आयातों  की  लामत  बहुत  अधिक
 बढ़ने  को  सम्भावना  है  जिसके  परिणामस्वरूप  भविष्य  में  देश  की  अधथंव्यवस्था  पर  विपरीत  प्रभाव



 मौखिक  उत्तर  $  195?

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  अन्य  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है/क रने  का  विचार

 जंजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  बाजार  बर-के  माध्यम
 से-आवांतों  की  कीमत  में  सम्भावित  वृद्धि  होने  से  देश की  अथंव्यकस्था  पर  प्रतिकूल  ग्रभावਂ  नहीं  पढ़ेगा  ।
 बड्वष्पार  तीति  परिवतनों सहित  आंशिक  परिवर्तनीयता  की  नई  से  निर्यातों  और  अन्यःविदेशी

 मुद्राःअ्याहों  को  प्रोत्ताहन  मिलेगा  तथा  अनजशप्ति  प्रतिधत्धी  की  आवश्यकता  के  बिना
 आधात्तों को  आसानी  से  किया  जा  सकेगा  ।  इसके  इसका  लाभकारी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  पेट्रोलियम
 एवं”तेल  रक्षा  और  जीवन  रक्षक  ओषधियों  जैसे  आचश्यक  आयातों  के लिएःविदेशी
 मुद्रा  की  अपेक्षाओं  को  सरकारी  विनिमथ  दर  के  माध्यम  से  यूरा  किया  जाएगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 थो  इसाजोत  गुप्त  :  उत्तर  के  अन्तिम  भाग  के  बारे  में  में  यह  संक्रेत  करना  चाहता  हर
 कि  इन्होंने  पेट्रोलियम  आायल  को  भी  उन  वस्तुओं  की  सूची  में  रखा  है  जिनका  निर्यात  विदेशी  मुद्रा  के
 द्वारा  सरकारी  दर  पर  किया  जाना

 है
 !  मैं  कोई  प्रश्न  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  कुछ  ऐसी  बात  पूछ  रहा

 हूँ  जोकि  मेरे  विचार  से  उत्तर  देने  में  कोई  गलती  लगती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  इस  बात
 का  व्यापक  प्रचार  नहीं  किया  गया  कि  आयल  डिवेलपमेंट  प्रोजेक्ट  द्वारा  पूंजीगत  उपकरणों  का  निर्यात
 विंदेशी  मुद्रा  के  द्वारा  बाजार  दर  पर  किया  जाना  है  न  कि  सरकारी  दर  पर  ओी  यदि  वे  अपना
 उत्तर  ठीक  करना  चाहें  तो  इस  बारे  में  विचार  कर  सकते  यह  एक  तथ्य  है  जिसके  बारे  में  कई
 व्यापारिक  पत्रिकाओं  में  त्या  हर  जगह  कहा'गया  है  ।  मैं  पह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि
 यह  जो  आंशिक  परिवतंनीयता  की  व्यवस्था  की  गई  है  इससे  रुपए  की  विनिमय  दर  में  वास्तव  में  115
 प्रतिशत  अवमूल्यन  हुआ  है  और  इसका  भार  उन  आयातों  पर  पड़  रहा  है  जोकि  निर्यात  से  जुड़े  में  कह

 जानता  चाहता  हूं  कि  कया  यह  सत्य  है  कि  आयात  वस्तुओं  की-कौपतें  वस्तुओं  की  कीमतों'की
 अपेक्षा  अधिक  बढ़  गई  हैं  जबकि  इम्हें  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  और  अदि  ऐसा  है  तो  हमारे
 भुगतान  सम्तुलन  की  स्थिति  पर  कुल  मिलाकर  इसका  सही  असर  क्या  होगाःजोकि  हम  प्रमुख  बातों  में
 सेःहै  लिनका  हम पर  मंडरा  रहा  है  ।

 विस  मंत्री  सनमोहन  :  अध्यक्ष  मैं  नहीं  समझता  कि  जो  उत्तर  दिया  गया
 उसमें  ऐसी  कोई  गलती  यह  सही  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पाद  सरकारी  विनिमय  दर  पर  उपलब्ध

 कराए  जाएंगे  परन्तु  हमने  यह  नहीं  कहा  है  कि  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  तैयार  करने  बाले  उपक  रण  भी
 सरकारी  विनिमय  दर  पर  होने  चाहिएं  ।  इसलिए  जो  उत्तर  दिया  गया  उसमें  कलती  की  कोई  बात
 नहीं  जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  अम्यात  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  नई  नीति  के
 प्रभाव  को  लेकर  किया  गया  मेरे  विचार  से  इसमें  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  का  ऐसा  कोई  मापदण्ड

 नहीं  है  कि  आयात  की  वस्तुओं  की  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  हो  सबंसे  हमें  तथ्य  के
 परिप्रेक्ष्य  इस  नीति  के  तमाम  प्रभाथों  को  समझना  ज्राहिए  कि  इसमें  स्क्रिप्स'की  पुरानी
 ज्यद्धति  न्‍को  है  एक  से  हमारेभायात्तो चा  एक  भ।ग-हमे  एविजम  स्श्िप्सि
 खरीदने  की  शत  पर  होता  रहा  यह  एबिजम  रिध्षप्स  जोकि  निर्यातो  बी  पोत  पयंनन्‍्त  लिःहुरक

 ry
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 ओ०  कीमत  के  30  से  40  प्रतिशत  पर  मिल्तते  इनकी  कीमतों  में  वृद्धि  हो  गई  और

 जहां  तक  उन  आयातों  का  सम्बन्ध  सरकारी  विनिमय  दर  तथा  बाजार  विनिमय  दर  के  बीच  के  अन्तर
 पर  उस  समय  एब्जिम  स्क्रिप्स  पर  जो  लाभ  मिलता  उसकी  तुलना  में  बहुत  से  आयात  आज  पहले
 की  अपेक्षा कृत  सस्ते  हो  गए  हैं  ।  सही  यह  था  कि  सरकारी  विनिमय  दर  पर  किए  जाने  वाले  कुछ  आयातों
 को  एक्जिम  स्क्रिप्स  खरीदने  के  लिए  विवश  न  कियः  जाता  ।  अब  चूंकि  विनिमय  दरों  में  वृद्धि  हो  गई

 उनके  लिए  बढ़ी  हुई  कीमतें  चुकानी  पड़ेगी  ।  आयात  शुल्क  में  की  गई  जोकि  बहुत  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  विनिमय  दरों  में  हुई  वृद्धि  की  परिणति  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  के  रूप  में  ही  नहीं  होगी  ।

 वूसरी  बात  मैं  यह  चाहता  हूं  छिनयी  नीति  में  सोने  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  कठोर

 किए  गए  इसमें  हवाला  व्यापार  को  रोकने:के  लिए  भी  सख्त  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  इसमें  विबेशी

 मुद्दा  को  राशि  में  वृद्धि  को  गई  है  जो  कि  आक्रात  करने  के  लिए  उपलब्ध  हो  मेरे  ब्रिचार  से

 कुल  मिल्नाकर  काली  स्थिति.नहीं  होग़ी  कि  आयातित  आपूर्ति  की  अत्यधिक  कमी  रहती
 थी  ।  इन  सभी  तथ्यों  के  फलस्वरूप  आयात  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखा  जा  सकेगा  ।

 तीसरा  प्रश्न/जो  माननीय  संवस्य  श्री  छाद्रछणीत  गुप्त  ने  पूछा  था  वह  यह  हेकि  :  इसे  रुपए
 का  अनमुल्यन  सभा  जाएगा  ?  मैं  विनद्नता  पूर्वक  कि  जल्थाग्री  विदेशी

 मुद्ा  की  दर  के  कारण  जंसे  शब्दों  फा  अब  ही  समाप्त हो  है  ।  बिश्व

 भर  में  प्रसार  है  ।  किसी  दिन  उतमें  तेजी  आतो  है  तो  अगले  ही  दित्त  उम्रके  मूल्य  में  गिराबठ  अती

 है  और  इसीलिए  मेरे  विचार  से  वह  किसी;भो  निवकर्क  पर  सकते  हैं  परन्तु  कहूंगा  कि

 इन  परिवतंनों  से  हमारे  भुगतान  सन्तुलन  की  स्थिति  मजबूत  इनस  हमारी  निर्यात  क्षमता  और

 मजबूत  द्वोगी  ओर  इस  प्रक्रिया  में  हमारी  अथं-व्यवस्था  को  कुल  वृद्धि  दर  पर  इनका  अच्छा  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 थी  इम्द्रजोत  गप्त  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सत्य  हैं  कि  अन्‍्तर्राष्ट्रीयः  मुद्रा
 कोष  बात  के  लिए  अत्पत्त  उत्सुक  कि  भारत  द्वारा  गई  आंशिक  परिवतंतनी यता  व्यवस्था

 का  निकट  भविष्य  में  विस्तार  करके  पूर्ण  परिवर्तंनीयता  कर  जाता  माननोय  वित्त  मन्त्री

 जी  भी  सम्भवतः  इस  वर्ष  के  मई  के  अन्त  से  पहले  ही  ऐसे  विनिमय  के  पक्ष  में  हैं  जिसका  अभिप्राय  यह
 होका  कि  स  भीः  प्रकार रः  का  आयात  चिेंशी  मुद्रा  कार्यात्यਂ  दव रा  बाजार  दरों  पर  जाये  ।  पहले  से

 छी  जो  निगम्नविक  देश  में  सम्पदा  सृजिल  कर  रहेंछैउन्हें  इस  विदेशी  मुद्रा  का  लाथ  सालप्रतिक्षत

 है  जबकि  अप्रबासी  भारतीय  इसਂ  देशः  अपनी  अभ्रर्श्यावर्तंनीय  धनराशि  जथा  कर  रहेः

 उन्हें  पहले  ही।धिनिभेयता  के'पूर्ण  बाजार  दरों  का  लाभ  भिलਂ  रहा  है  ।

 करी  सिंह  :  स्वभ थम  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  अन्त  रब्छ्ित्र  कोण  के  मामले  में

 आंशिक  विनिभेयता  प्रणाली  कोਂ  लागू  नहीं  किया  गया  का  ।  वाक्तव  में  अम्तर्राष्ट्रीय  को  इन
 ब्यवस्थाओं  से  सहमत  नहीं  णिनभें  कह  मुद्बा  दरों  का  प्रक्लन  मैं  यह  कहना  कहूंगा  कि  इस
 निष्कर्ष  पर  पहुंचने  का  कोई  आधार  हैਂ  कि  अन्तरब्ट्रीयਂ  मुद्रा  कोष  के'कहने  परः  यह  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 जहां'तंक  प्रइन  के  दूसरे  भाभ  का  सम्बन्ध  जेसा  कि  समाचार  फ्त्रों  में  बताथा  गया  हमारा
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 बननम->मभ, माह तक पूर्ण  विनिमेयता की  स्थिति तक  ७ऊरऊज  रेल  ्  ृ्््््॒॒॒॒॒॒३औ

 मई  माह  तक  पूर्ण  विनिमेयता  की  स्थिति  तक  पहुंचने  का  कोई  विचार  नहीं  वर्तमान  व्यवस्था  द्वी

 जारी  रहनी  चाहिए  ।  मैंने  कहा  है  कि  भारत  की  मुद्रा  दरों  का  भविष्य  बहुत  कुछ  बित्तीय  और  कर

 सम्बन्धी  व्यवस्था  कर  नियन्त्रण  रखने  की  हमारी  क्षमता  पर  निर्भर  करेगा  ।  यदि  हम  राजस्व  स्थिति  पर

 नियन्त्रण  कर  पाने  में  सफल  होते  हैं  तब  हम  अगला  कदम  ओर  अपनी  अन्तिम  मन्जिल  अर्थात  विनिमेयता

 प्राप्त  करने  की  स्थिति  तक  पहुंच  परन्तु  अभी  इस  समय  हम  नहीं  कह  सकते  कि  हम  उस  चरण

 के  समीप  हैं  ।

 थी  पृथ्चो राज  डो०  चल्हाण  :  मेरा  प्रश्त  यह  है  कि  विदेशी  मुद्रा  के  बतंमान  60-40

 अनुपात  को  बनाए  रखा  गया  निर्यात  आयात  नीति  के  अन्तगंत  हमने  निर्यातक  को  तीस  प्रतिशत

 और  सरकार  को  सत्तर  प्रतिशत  की  अनुमति  दी  इस  समय  हम  निर्यातक  को  साठ  प्रतिशत  की

 अनुमति  दे  रहे  अतः  इतनी  ज्यादा  प्रतिशत  की  अनुमति  देने  का  क्या  ओचित्य  है  जबकि  हम  जानते

 हैं  कि  भारतीय  विदेशी  मुद्रा  डीलर्स  एसोलिएशन  न  निर्यातक  के  लिए  बहुत  कम  विदेशी  मुद्रा  की सिफारिश
 की

 श्री  समभोहन  सिंह  :  इस  मामले  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  गया  है  ।  हमने  कहट्दा
 है  कि  अधिकांश  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात  उसी  सरकारी  मुद्रा  दरों  पर  किया  जाएगा  ।  यदि  हम  रक्षा

 पेट्रोलियम  और  उर्वरक  उत्पादों  के  आयात  हेतु  धन  देने  जा  रहे  हैं  तव  सरकार  के  पास  पर्याप्त
 विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  होनी  चाहिए  ताकि  वह  इन  गतिविधियों

 के  लिए  धन  दे  सके  ओर  हम  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुंचे  हैं  कि आयात  और  निर्यात  का  60-40  अनुपात  ठीक  ही  है  ।

 झो  रूपचन्द  पाल  :  माननीय  मन्‍्त्री  जो  के  बिचारों  को  देखते  हुए  कया  यह  सच  नहीं  है
 कि  रुपए  का  जब  से  अवमूल्यन  हुआ  डॉलर  के  रूप  में  हमारे  निर्यात  में  भी  गिराबट  आयी  दिनांक
 28  फरवरी  को  अर्थात्‌  बजट  भ्रस्तुत  होने  से

 एक  दिन  पूर्व  डॉलर  के  सरकारी  दर  और  बाजार  दर  में
 केबल  44  पैसे  का  ही  अन्तर  था  |

 दिनांक  27  1992  को  सरकारी  दर  25.88  रु०  थो  और  बाजार  दर  31.25  Go  थी
 और  इसमें  5.37  रुपए  का  अन्तर

 माननीय  मनन्‍्त्री  जो  कह  सकते  हैं  कि  वर्तमान  मुद्रा  प्रसार  के  युग  में  अबमुल्यन  ओर  पुनर्मूल्यांकन
 जँसे  शब्दों  का  अब  कोई  अर्थ  नहीं  रह  गया  है  ।  मैं  नानना  चाहता  हूं  कि  डॉलर  के  रूप  में  हमारे  निर्यात
 में  इतनी  तेजी  से  आई  गिरावट  को  देखते  हुए  आयात  कर  में  कमी  करके  क्या  इसका  महत्व  कम  नहीं  ह्दो
 जायेगा  ?  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  हमारे  निर्यात  पर  इसका  काफो  व्यापक  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 भो  सनसोहस  सिंह  :  मैं  इस  आशंका  से  सहमत  महीं  हूं  कि  हमारे  निर्यात  में  गिरावट  आएगी  ।
 पेरे  विचार  से  यह  कहना  ठीक  नहीं  होया  कि  रुपए  के  अवमूल्यन  के  पश्चात्‌  से  सामान्य  मुद्रा  के  दृष्टिकोण
 से  हमारे  निर्यात  में  कमी  आयी  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  सहयोगी  मानतोय  बाणिज्य  मन्त्री  जी  ने  कई
 अवसरों  पर  इसी  सभा  में  निर्यात  सम्बन्धी  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  निर्यात  के  क्षेत्र  में  भारत  को  स्थिति  बहुत  अच्छी  नहीं  है  ।  परन्तु  इसके  अनेक
 कारण  हैं  जिनका  रुपए  के  अवमूल्यन  से  कुछ  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  तत्कालोन  सोवियत  संघ  के  विघटन

 «

 पश्चात्‌  सोबियत  सघ  के  साथ  व्यापार  अब  थम  सा  यया  है  ।  अब  नए  प्रबसध  किए  जा  रहे
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 रुपए  के  अतिरिक्त  व्यापार  क्षंत्रों  में  वास्तव  में  सामान्य  मुद्रा  में  होने  वाले  निर्यात  में  डालर  में
 छः  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  है  ।

 यह  वक्तव्य  कि  निर्यात  में  गिरावट  आ  रहो  तथ्यात्मक  रूप  से  ठोक  नहीं

 खाद्य  पदाथों  का  निर्यात

 #538.  ढा०  के०  बो०  आर०  चोधरी  :  क्या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  को  कहता  करेंगे

 वर्ष  1989-90,  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  निर्यात  किए  गए  खाद्च-उत्पादों
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इससे  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई

 1992-93  के  दोरान  उक्त  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 भौर

 !
 कर

 खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अबबा
 उठाने  का  वियार  रखती  है  ?

 जाजिल्य  भसत्रालय  में  उपमस्त्रो  सलसान  :  से  एक  विवरण-पत्र  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ओर  प्रमुख  मदों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गई  है  ।

 सरकार  ने  निर्यात  नीति  में  सुधार  करने  के  लिए  पहले  हो  अनेक  उपाय  किए  ये

 अभ्युपाय  नई  आयात  ओर  निर्यात  नीति  द्वारा  !  1992  से  पांच  क्यों  की  अवधि  के  लिए
 लागू  हुई  है  ओर  सुदढ़  हुए

 खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  किए  गए  अवबा  प्रस्तावित  विशिष्ट  उपाय
 नोचे  दिए  गए  हैं  :--

 अल्पावधि  उपाय  :  बाजार  विकास  के  लिए  उत्पाद  ग्रणवत्ता
 पैकेजिंग  में  प्रतियोगी  बाजार  अवस्थापना  सम्बन्धी  बाधाओं  को
 हटाना  तथा  क़ियाविधियों  का  सरलीकरण  ।

 वोर्धाषधि  उपाय  :  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  को  नए  बाजारों  में  प्रवेश
 उत्पाद  निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  का  भारतीय  खाद्य  उत्पादों  की  विश्वसनीयता

 तथा  छवि  में  सुधार  करना  |
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 सा  उत्पादों:को  प्ररल  महों  का  निर्यात  सथा  वर्ष  1992-93  के

 निर्यात  के  लिए  अम्तरिम  लक्ष्यों  से सम्बन्धित  विवस्ण-पत्र

 करोड़  २०

 क्रम  सं०  वस्तु  1989-90:  1990-9!  !  1991-92  1992-93  2-93

 अन्तरिम

 दिसभ्वर  )  लक्ष्य

 मूल्य  मूल्य  मूल्य

 1.  चावल  426:52  461.57  450.72  500

 2.  गेहूं  2.14  31.13  99.95  शुन्यः

 3:  अभय  अवांज  1.96  2.77  4.12.  .  50

 4.  मसाले  276.98  233.94  -247.54  350

 5.  काजू  365.07  441.40  511.80  650

 6.  मूंगफली  34.14  56.06  5.04:  50

 7.  चीनी  तथा  शौरा  32.51  37.57  93.02  200

 8.  फल  और  सब्जियां  201.90  213.25  237.18: .  350

 9.  संसाधित  फल  और  68.39  60.40  63.33  125
 सब्जियां

 10  विधिध  संसाधित  म्दें  142.09  152.30  167-01  209

 11.  मीस  तथा  मांस  से  113.70  139.84  4  155.62  225

 वस्तुएं

 12.  समुद्री  उत्पाद  687.18  960.01  989  .09  1575

 योग  :  2352.58  2790.24  3034.19  4575

 गए  तिर्यात--डो  9०  जी०.सी०  आई०  एण्ड  कलकत्ता  ।.

 डा०  के०  वो  ०  wo  चौधरों  :  क्या  माननीय  मन्त्री  जीਂ  उत्तर  देंगे  कि  हम  भारी'मांत्रा  मेंਂ  खाल
 उत्पादों  का  आयात  कब  करेंगे  ओर  किस  आधार  पर  हम  खाद्य  उत्पाद  विशेष  रूप  से  मूगफली  का

 निर्यात  कर  रहे  इसकी  भारी  कमी  कम  आपूर्ति  होने  के  कारण  बाजार  में-इस़की  कीमतें  काफी
 अधिक  हैँ  ।

 शी  सलसान  खुशोंद  :  संवेदनशील  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  करने  निर्णय  घरेझ  बाणारः  के
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 लिए  खाद्य

 की  उपलब्धता  के  बारे  में  खाद्य  मन्त्रालय  द्वारा  बनाई  गई  अवधारणा  परਂ  निर्भर  निर्यात
 किए  जाने  वाले  खाद्य  उत्पादों  का  प्रतिशत  इतना  कम  है  कि  आंतरिक  मूल्यीं  पर  इसका  कोई  प्रभाव
 नहीं  पड़ेगा  ।

 जब  कभो  भी  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  के  प्रति  कोई  गम्भीर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  होती
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  काय॑  करती  है  कि  तुरन्त  ही  इस  ब्रंर्तिक्रिया  में  बदलाव  आ  जाए  ।

 हम  ऐसे  किसी  खाद्य  उत्पाद  का  आयात  नहीं  करते  जो  हम  उसके  बदले  में  निर्यात  करते
 माननीय  सदस्य  मेहूं  के  विशिष्ट  प्रश्न  का  जिक्र  करेंगे'*****

 अध्यक्ष  सहीव  :  यह  प्रश्न  मूंगफली  के  विषय  में  है  ।

 हयो  ससमान  खशोंद
 :  जहां  तक  मूंगफली  का  सवाल  फ्छिले  बर्ष  इसकी  फसल  नहीं  हुई

 पिछले  वर्ष  तक  हम  मूंगफली  के  काफी  अच्छे  निर्यातक  थे  ।  वर्षा  की  कमी  और  फसल  खराब  हो  जाने  से

 हम  इसका  अच्छा  निर्यात  नहीं  कर  सके  हैं  ।  मूंगफली  के  मूल्य  की  समस्या  फसल  के  न  होने  के  कारण  है
 न  कि  निर्वात  न  होने  के  कारण  ।  इस  वर्ष  मूंगफली  के  निर्यात  सम्बन्धी  आंकड़े  बहुत  खराब

 थी  के  ०  बो०  आर०  चोधरी  :  जब  नई  निर्यात  नीति  में  मांस  से  बनी  वस्तुओं  पर  प्रतिबन्ध
 लगाया  गया  तब  आप  पूरा  लक्ष्य  कंसे  प्राप्त  कर  सकत ेहैं  और  उन  लोगों  को आप  क्षतिपूर्ति  स्वरूप
 क्या  देने  जा  रहे  हैं  जिन्होंने  गोमांस  के  निर्यात  में  निवेश  किया  है और  जिसकी  इस  देश  में  खपत  ।

 करो सललान-खुशोंद  :  नई  अथवा  पुरानी  नीति  में  मांस  से  बती  वस्तुओं  पर  किसी  प्रकार
 का  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  गोमांस  के  निर्यात  पर  जरूर  प्रतिबन्ध  है  और  यह  प्रतिबन्ध  हमारी  विशेष
 सामाजिक  और  धामिक  भावनाओं  के  कारण  ही  लगाया  गया  है  ।

 थो  अंकुशरभथ  टोपे  :  समय  भिर्यात  निगम  ओर  राज्य  व्यापार  निगम  चीनी  का  निर्यात  कर

 रहे  अब  भी  चीनी  के  निर्यात  को  प्राइवेट  व्यक्तियों  को  देने  का विचार  कर  रही  यदि

 ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  की  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  नीति  इन  प्राइवेट  व्यक्तियीं  पर  भी  लागू  होगी
 ओर  उन्हें  चीनी  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 -  थाजिस्य  भंब्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  चीनी  का  निर्यात  चीनी  उद्योग  द्वारा
 गठित  आई०  एस०  जी०  आई०  ई०  आई०  सी०  नामक  संगठन  द्वारा  किया  गया  पिछले  वर्ष  भी  इसी
 आई०  एस०  भी  ०  अआई०  ई०  आई०  सी०  चीनी  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  वही  नीति  अभी
 भी  चल  रही  जितनी भी  चीनी  का  निर्यात  इस  वर्ष  जाना  आई०  एस०  जी०  आई०  ई०
 आई०  सो०  के  द्वारा  ही  इसका  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया

 यह  ठोक  है  कि  कई  निजी  चीनी  मिलों  ने  चीनी  का  निर्यात  करने  के  लिए  अमुमति  मांगी

 परन्तु  निजी  चीनी  मिलों  को  चीनी  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  देने
 के

 बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
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 भरी  शोभमाड़ी श्यर  राव  बाडूडे  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से

 जानना  चाहूंगा  कि मोटा  अनाज  और  अष्डों  की  कीमतो  में  विशेष  रूप  से  खाड़ी  के  देशों  में  काफी  अन्तर

 मैं  आनना  चाहूंगा  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के

 लिए  मोटे  अनाज  का  निर्यात  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  शुष्क  क्षेत्रों  के  किसानों

 ढ्वारा  उत्पादित  इन  मोटे  अनाजों  के  सम्बन्ध  में  विकसित  देशों  की  जरूरतों  का  लाभ  कुछ  एशियाई  देश
 उठा  रहे  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  वह  मोटा  अनाज  और  अण्ढों  का  निर्यात
 करने  के  लिए  कोन  से  ठोस  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 थी  पी  ०  चिदम्बरम  :  जंसाकि  मेरे  सहयोगी  ने  कहा  जहां  तक  अनाज  ओर  खाद्य  उत्पादों

 का  सम्बन्ध  जब  तक  इसके  लिए  कोई  स्पष्ट  निर्यात  योग्य  बढ़त  का  प्रावधान  नहीं  किया  हम
 निर्यात  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  हमारे  पास  मोटे  अनाज  के  लिए  निर्यात  योग्य  बढ़त  हासिल
 यदि  कृषि  मम्त्रालय  मुझे  यह  स्पष्ट  कर  दे  कि  मोटे  अनाज  के  लिए  भी  निर्यात  योग्य  बढ़त  का  प्रावधान

 तब  हम  मोटे  अनाज  का  निर्यात  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  अभी  उस  स्थिति  में  पहुंच
 गए  हैं  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 खाड़ी  के  देशों  को  फलों  का  निर्यात

 *539.  छो  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदय  :  क्या  वालिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाड़ी  के  देशों  को  कितनी-कितनी  मात्रा  में  फलों  का  विशेषरूप

 से  केले  का  निर्यात  किया

 इससे  कितनी  विदेशी  मुन्ना  अजित  और

 फलों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के लिए  सरक7र  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जाजिस्य  मंत्रालय  के  रास््य  मंत्री  पो०  :  और  अपेक्षित  जानकारी

 निम्मानुसार  है  :--

 सात्रा  एस  टन  में

 लाख  रुपयों

 "1988-89
 ~

 1989-90  1990-91

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 a  -  ---  --

 केला  121  है  243  18  23  3

 फल  30114  3133  22843  2681  32208  4130

 योग  30235  3141  23191  2699  32232  4133
 >.._  २  २  4
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 सरक्तर  कलों  के  बिर्वातत  को  स्दोज्य  प्राथमिकता  वेती  है  ।  इतका  निर्धात  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  के  निर्यात  बढ़ाने के  खिए  एवं  खाद्य  उत्पाद
 निर्यात  प्राधिकरण  बाग्रबानी  बोर्ड  तपञ्ना  भारतोब  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी
 क्पिणन  परिसंघ  सि०  जंसे  सभी  संकर्धवात्मक  निकायों  को  बनाया  गया  एपीआ
 जिसे  फलों  के  मिर्मात  बढ़ाबे  का  उत्त  रदाधित्व  सौंपा  गया  है  उसके  पास  बाजार  उत्पाद  संब्॑
 बयालिटी  पंकेणिंद  में  सुधार  कंता*किकेता  बंठक  खग्लेजित  करदे  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्याप्मर

 मेलों  में  भाय  लेने  आदि  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाएं  फलों  के  निर्यात  विकास  में  मुख्य  बाधा  यह  रही
 है  कि  पर्याप्त  बुनियादी  ढांचागत  सुविधाओं  का  अभाव  योजनावधि  के  दौरान  इस  पहलू  पर

 विज्लेष  ध्यान  देने  का  निश्चग्र  किया  गया  है  ।

 भूभिहोत  भमिक्त

 *+540.  भरी  केशरी  कया  विस्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  और  असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  को  सामूहिक  बीमा
 के  अन्तगंत  लाने  के  लिए  क्या  कदम योजना

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आबंटित  धतराशि  का  ब्यौरा  कया

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  द्वेतु  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दोदान  दी  कई  सहाधता  का  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या
 और

 (3)  इस  ग्रोजना  को  लोकप्रिग्र  प्रभावी  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्‍या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्जाल्य राश्य  सन्‍क्रे  बलबोर  :  भारत  सरकार  द्वारा  भूमिहीन
 खेतिहर  मजदूरों  क ेलिए  एक  सामूहिक  बीमा  योजना  15  1987  से  प्रारम्भ  की  गई  थी  जिसका

 भ्रमिहीन  सेतिहर  सककूरों  के  सभो  परिवारों  कह  की  श्वायु  के  मुछ्िया  सबस्प  को  1000
 रुपए  अब  बढ़ाकर  2000  इपए कर  विया  गया  की  बोमिकत  राक्षि  का  कवच  प्रदान  करना  है  ।

 शुरुआत  में  एस  योजनतताका  विसपोकण  केक्द्ीय  सरकाह  द्वारा  किया  गया  था  परन्तु  1  1990  से
 इसका  वित्त  पोषण  जोवन  बीमा  निगम  द्वारा  सामाद्षिक  सुरक्ष३  बिध्नि  में  स ेकिया  जा  रहा  इस
 योजता  के  अन्तगंत  सम्पूर्ण  वाधिक  प्रीमियम  लागत  का  वहन  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  ने  190  करोड़  की  प्रादम्भिक  राशि  से  एक  साम्राजिक  सुरक्षा  निधि
 की  भी  स्थापना  की  है  और  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  को  कवच  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न  सामूहिक
 बीमा  योजनाएं  तेयार  की  हैं  ।  50%  अप्रीक्षेयम  की:जदायगो:  लाभाबुभोगी  द्वारा  प्रतिशत  राशि
 सामाजिक  सुरक्षा  निधि  से  पूरी  की  जाएगी  इस  बोजका  के  अभ्तयंत  योजवा-के  सदस्य  को  सामान्य  कप
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 से  मृत्यु  हो  जाने  पर  बीमित  व्यक्ति  के  कानूनी  उत्तराधिकारी  को  3000  रुपए  और  दुघंटना  में  मृत्यु  हो
 हो  जाने  की  स्थिति  में  6000  रुपए  की  राशि  अदा  की  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  शामिल  किए
 गए  विभिन्‍न  ब्यवसायों  के  तहत  काम  करने  वालों  में  बीड़ी  कमंचा  हथकरघा

 सफाई  जंगलात  में  काम  करने  आदि  शामिल  चूंकि  इन  योजनाथों
 का  वित्त  पोषण  सामाजिक  सुरक्षा  निधि  में  से  किया  जाता  है  जिसमें  50  प्रतिशत  प्रीमियम  लागत

 नुभोगी  द्वारा  वहन  की  जाती  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता  देने  का  सवाल  नहीं  उठता  ।

 जीवन  बीमा  निगम  ने  इन  योजनाओं  का  पर्याप्त  प्रचार  करने  के  लिए  कई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 भित्ति  पोस्टर  आदि  लगाए  राज्य  सरकार  के  अभिकरण  भी  अपने  तन्‍्त्र  के  माध्यम  से

 इन  योजनाओं  के  विस्तृत  विवरण  का  प्रचार  करने  में  रुचि  लेते  वेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए
 इन  क्रियाकलापों  का  समन्वय  करने  को  दृष्टि  से  विभिन्‍न  स्तरों  पर  समितियों  का  गठन  किया  गया  है  ।
 जिनमें  जीबन  बीमा  निगम  और  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  किए  गए  हैं  ।  प्रतिवर्ष  अक्तुबर
 माह  को  सामाजिक  सुरक्षा  के  रूप  में  मनाया  जाता  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  योजनाओं  के  विस्तत
 विवरण  का  प्रसार  करने  के  लिए  सघन  प्रचार  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीयक्रत  बेक

 "541.  भी  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वित्तीय  प्रणाली  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्थित  करने  के  उद्देश्य  से
 कृत  बेंकों  के  मुख्य  कार्यंकारी  अधिकारियों  में  भारी  फेर-बदल  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 कया  इन  बैंकों  ने लाभ  कमाने  को  दिशा  में  तथा  अपने  कार्यंकरण  में  कोई  सुधार  नहीं  किया
 ओर

 यदि  तो  इनमें  और  क्या-क्या  परिवर्तन  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जिस  ससजालय  सें  राज्य  सम्त्रो  दललोर  :  से  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  अध्यक्ष

 एबं  प्रवन्ध  निदेशकों  के  पद  समय-समय  पर  रिक्त  होते  रहते  हैं  और  उन्हें  सम्बन्धित  संविधियों  में  निहित
 उपबन्धों  के  अनुसार  भरा  जाता  है  ।  फरवरी  1992  में  सरकार  ने  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों  के  कुछ
 पदों  को  भरा  इनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 (i)  श्री  जे०  वी०  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  युनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  की  केनरा

 बैंक  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्ति  ।

 (४)  श्री  जे०  एस०  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  देना  बेंक  को  बेंक  आफ  इष्डिया  के
 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में
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 (iii)  डा०  ए०  के०  प्रबन्ध  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  की  युनाइटेड  बेंक
 आफ  इण्डिया  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्ति  ।

 (iv)  श्री  एस०  सुब्र  कायंपालक  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  को  सेन्‍्ट्रल  बेंक  आप

 इण्डिया  के  अध्यक्ष  एवं  प्र  बन्ध  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्ति  ।

 (५)  श्री  एस०  दोरेस्थामी  कार्यपालक  देना  बेंक  को  देना  बेंक  के  अध्यक्ष  एवं  प्रवस्ध
 निदेशक  के  रूप  में  नियुक्ति  ।

 श्री  के०  आर०  का्यंपालक  कारपोरेशन  बेंक  की  कारपोरेशन  बेंक  के
 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्ति  ।

 2.  इस  समय  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों  के  दो  रिक्त  स्थान  हैं  ।  इन  रिक्त

 स्थानों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  आवश्यक  कारंवाई  शुरू  कर  दी

 3.  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  कार्यनिष्पादन  पर  सरकार  ओर  भारतीय  रिजबं  बेंक  द्वारा
 निरन्तर  आधार  पर  निबरानी  रखी  जाती  बेंकों  ने  पयंवेक्षण  ओर  नियन्त्रण  को  अपनी  आम्तरिक
 प्रणाली  को  मजबूत  करने  सहित  अपनी  कायंकुशलता  में  सुधार  करने  के  कई  उपाय  किए  अपनी
 लाभप्रदता  में  सुधार  करने  के  लिए  बैंकों  ने  कार्य  योजनाएं  भी  तैयार  की  हैं  ।

 चुनाव  सुधार

 +542.  शी  पो०  सो०  थासस  :

 शो  एम०  थो०  चमाशेखर  भृति  :

 क्या  म्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रों  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  ३

 कया  चुनाव  आयोग  ने  चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  हाल  हो  में  सरकार  के  पास  अनेक
 सिफारिश  भेजी

 इन  सिफारिशों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 क्‍या  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  जो  उम्मीदवार  आदर  आचा  रसंहिता  का  उल्लंघन
 करने  या  भ्रष्ट  तरीके  अपनाने  के  दोषी  पाए  उन्हें  6  वर्ष  के  लिए  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  जाना

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 भंजो  रंगराजन  :  और  सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रख

 दिया  गया  है  ।

 हां  ।
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 सर+#र  निर्वाचन  सुधार  कै  सभी  पहलुओं  पर  गहन  अध्ययन  करा  रही  है  ओर  निर्वाचन

 आयोग से  प्राप्त  सुझावों  पर  अध्ययन  के  भाग  के  रूप  में  विधार  किथा  जा  रहा  है  और  सरकार  निर्वाचन

 सुधारों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पूर्व  संसद  में  दलों  के  नेताओं
 के

 साथ  एक  बेठक  आयोजित  करेगी  ।

 विवरण

 लिबाजित  सुधारों के  सम्बन्ध  में  निर्धाधव  आपोध  हारा  को  गई

 मस्य  सिफारिश

 कम  .  भिर्वाचन  आयोग  को  एक  सदस्यीय  निकाय  होता  चाहिए  ।

 2.  निर्वाचन  आयोग  का  एक  स्वतन्त्र  सचिवालय  होना  चाहिए  और  आयोग  का  व्यय

 होना  चाहिए  न  कि  ।

 3.  निर्वाचक  नामावलियों  का  गहन  पुनरीक्षण  प्रत्येक  दूसरे  वर्ष  किया  जाना  चाहिए  और
 अन्य  क्यों  में  संक्षिप्त-पुनरीक्षण  जारी  रहना  चाहिए  ।

 4.  बहु-उद्देश्यीय  पहचान  सम्बन्धित  प्रशासनिक  प्राधिकारियों  द्वारा  भरत  के  सभी
 नागरिकों  को  जारी  किया  जाया  चाहिए  और  जय  कशभ्ी  कार्डधारी  से  अपनी  प्रहुदान
 साबित  करने  की  अपेक्षा  की  जिसमें  निर्वाचन  सम्मिलित  ऐसे  पहचानपत्र  का

 प्रस्तुत  किया  जाना  वाध्यक  फ्री चकपाज्थाना  चाहिए  ।

 5.  सम्बन्धित  जिला  निर्वाचन  आफिसरों  से  परामर्श  किया  '  जाक्ष  :
 कानूनी

 -  अपेक्षा  होनी
 चाहिए  ओर  निर्वाचनों  के  लिए  पुलिस-श्य्वस्था  में  उनकी  राय  महत्व  देने  के  लिए
 उन्हें  सशक्त  किया  जाना

 6.  उन  बड़े  राजनीतिज्ञों  के  जो  उदघोषित  अपराधियों  को  आश्रय  देते  हैं  और  जो
 उनके  साथ  खुले  तोर  पर  देखे  जाते  कारेवाई  की  जानी  चाहिए  ।  जब  निर्वाचन  निकट

 हो  या  प्रगति  पर  हो  तब  दोषसिद्ध  अपराधियों  को  पेरोल  या  दण्डादेश  में  कमी  करने  के

 लिए  मंजूरी  देने  को  शक्ति  का  प्रवोग  कम  से  कम  किया  खाक  अहिए  ।

 श्त्ये  .  खत  पेटियों  या  +इलैंक्ट्रेमिक  मतदान  मंशीम  के  अप्रप्रधकृत  कब्जे  को  और  भ्त  पत्रों  के

 भप्राधिकृत  मुद्रण  संशैेय  अपराध  बंनाया  जाना  ।

 oo  .  प्रतिपूर्ति  निक्षेप  की  रकम  में  बुद्धि  सभी  अभ्यर्थियों  क ेलिए  होनो  चाहिए  ।

 ध्ट  .  प्रत्येक  अभ्यर्थी  के लिए  कम  से  कम  दस  प्रस्ताव  होने  चाहिए  जो  विभिन्न  मतदान  क्षेत्रों

 से  लिए  यए  हों  ।

 कित्ती  भी  अभ्यर्थी  को  एक  से  अधिक  निर्वाचन  क्षेत्र  से  खड़े  हने  होने  की  अनुशा  नहीं

 होनी  चाहिए  ।



 पऊ  £914  )  इतर

 12.

 निर्वाचन  व्यय  ओर  विधि-व्यवस्था  बनाए  रखने  की  प्रशासनिक  खर्च  में  कमी  लाने  के

 बिए  प्रचार  अवधि  को  20  दिनों  से  घटाकर  14  दिन  कर  दिया  जाना  ब्रप्चहिए

 निर्वाचन  भायोग  को  बूथ  पर  कब्जा  किए  जाने  के  कारण  हिटिलिय  ब्यफ्तिसर  को  रिपोर्ट
 से  अन्यथा  भी  निर्वाचन  को  प्रत्यादिष्ट  करने  के  लिए  सशक्त  किया  जाना

 .  प्रत्येक  राजनेतिक  दल  को  प्रतिवर्ष  अपने  लेखाओं  को  प्रकाशित  करना  चाहिए  और
 उनकी  लेखा  निर्वाचन  भावोग  द्वारा  किविदिष्ट  अभिकरुण  से  कराई  जानी

 चाहिए  ।

 .  निर्वाचन  व्यय  का  सही  लेखा  नहीं  रखने  या  विहित  समय  और  रीति  से  उसकी  सत्य

 प्रतिन्िपि  फाइल  न  करने  के  कारवास  ओर  जुमने  का  दण्ड  दिया  जाना  अहिए

 और  दोषसिद्धि  पर  अभ्यर्थी  को  6  वर्ष  के  ज्िए  निरहित  किया  जाता  जाहिए  |

 .  ऐसा  अम्यर्थी  जो  अपने  निर्वाचन  व्यय  सम्बन्धी  विवरणी  विहिद  के  भीतर  फाइल

 नहीं  करता  तो  उसे  पांच  वर्षों  के लिए  निरहित  हो  जाना  चाहिए  ।

 .  आदर्श  आचार  संहिता  का  अतिक्रमण  किए  जाने  से  उस  अभ्यर्थी  का  जिसके
 पक्ष  में  या जिसकी  सहर्भति  या“सीनाशुकूलता  से  अतिक्रमण  हुआ  शुन्य  घोषित  कर  दिया
 जाना  चाहिए  और  अभ्यर्थी  को  छह  वर्ष  के  लिए  निरहित  कर  दिया  जाता

 चाहिए  ।

 .  राजनंतिक  दलों  के  रजिस्ट्रीकरण  से  सम्बन्धित  लोक  प्रतिनिधित्व  1951
 की  धारा  के  विद्यमान  उपबन्धों  का लोप  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  उसमें
 विकिदिष्ट  उपधत्धःहोवा  छाहिए.क्रि  यदि  कोई  दल  इस-छारा-में दिए  गए  का
 अतिक्रमण  करता  है  तो  उसका  रजिस्ट्रीक्रण  समाप्त  कर  दिग्रा  जाना  चाहिए  +  रजिस्ट्री  -
 करण  समाप्त  करने  की  शक्ति  न्यायालय  में  निहित  होनी  चाहिए  ।

 .  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  28  और  लोक  प्रतिनिनिधित्व
 1951  की  धारा  169  के  संविधान  के  अनुण्छेद  325  के  उपबन्धों  का

 अतिक्रमण  करते  हैं  और  उसके  बिरुद्ध  अतः  निग्रम  बनाते  का  प्राप्तिकार
 मिर्वाचन  आयोग  को  प्रदत्त  किया  जाना  तथापि  निर्वाचन  आग्रोग  .  केस्बीय
 सरकार  से  परामशझश

 पुराबे  फूंबीग्रत  क्ञा्घमम  का  आयात

 *543  क्रो  आपू  हरि  घोरे  :  क्या  बाध़िश्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंते

 क्या  इस  समय  पुराने  पूंजीगत  सामान  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  तरह  का  आयात  देशों  सेथकेया  जा
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 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  आयातों  में  कोई  खामियां  देखो

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  समिति  का  गठन  किया  गया
 ह

 क्‍या  उप्त  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बानिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  हां  ।

 संयुक्त  राज्य  यू०  स्विटज  रलैंड
 हंगरी  आदि  जेसे  देशों  से  तथा  अन्य  ऐसे  देशों  से  जहां  आयातों  को

 अनुमति  इस  प्रकार  के  आयात  किए  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एक्सपो़्  प्रोसेसिय  जोन

 +544.  श्री  ओस्‍्कार  फर्माष्डोल  :

 श्री  सी०  पो०  भुदालगिरियप्पा  :

 क्या  जाजिस्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलोर  में  अथवा  दक्षिण  भारत  के  किसी  अन्य  शहर  में  एक
 एक्सपोर्ट  प्रोसेश्तिग  जोन  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  मई  है  ?

 बानिज्य  मन्त्रालय  के  राज्य  सस्‍्त्रो  पो०  :  से  कर्नाटक  सरकार  ने
 बंगलोर  और  मंगलौर  में  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव  किया  है  उन्हें  सूचित  किया
 गया  है  कि  इस  समय  अतिरिक्त  एक्सपो्ट  प्रोसेत्तिंग  जोन  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 भारत  विकास  निधि

 #545.  झोसतो  जासवा  राशेश्वरी  :  कया  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  विकास  निधि  में  1991  को  समाप्त  हुए  पिछले  छः  महीनों  को
 अवधि  के  दोराय  निवेश  में  कमो  हुई  +

 है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  मुख्य  कारण  क्या

 बिसत  स्ज्ालय  में  राज्य  सन्त्रो  रामेश्वर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत-मेपाल  व्यापार

 9546.  भी  राजेन्द्र  कुमार  :

 डा०  परश्रास  गंगवार  :

 क्या  बाजिल्य  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत-नेपाल  आधिक  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  नेपाल  को

 सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  किन-किन  संभाव्य  क्षेत्रों  को  संयुक्त  औद्योगिक  उच्चम  लगाने  हेतु  उपयुक्त  पाया

 और

 दोनों  देशों  के  मध्य  व्यापारिक  संबंधों  में  और  सुधार  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 जाजिल्य  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  पो०  :  और  भारत-नेपाली

 द्विपक्षीय  व्यापार  संचालित  करने  वाले  अधिमानी  प्रबन्धों  के  अतिरिक्त  सरकार  नेपाल  को  हाइडल  और

 नागर  पयंटन  आदि  जेसे  क्षेत्रों  में  सहायता  प्रदान  करती  है  ताकि

 आर्थिक  सहयोग  बढ़ाया  जा  सके  ।

 संयुक्त  औद्योगिक  उच्चयमों  के  लिए  अभिनज्ञात  संभाग्य  क्षेत्रों  में  शामिल

 चोनी  का  उत्पादन  करने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में रोजगार  सुजित  करने  से

 सम्बन्धित  अन्य  कृषि  उद्योग  तथा  परियोजनाएं  ।

 अधिमानी  व्यापार  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रयास  तथा

 प्रदर्शनियों  में  भाग  प्रतिनिधिमण्डलों  का  आदान-प्र  सेमिनार  आयोजित  करने  आदि  जैसे

 निर्यात  संबधंन  क्रियाकलाप  ऐसे  उपाय  हैं  जिनसे  द्विपक्षीय  व्यापार  में  और  आगे  बद्धि  होगी  ।
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 विदेशों  में  वाणिज्यिक  वाहनों  को

 *547.  झी  देवी  बक्‍स  «

 डा०  रसेश  घन्द  तोमर  :

 क्या  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  वाणिज्यिक  वाहनों  के  मुल्य  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उन  देशों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  व  वाहन  के  दौरान  भारत  से  वाणिज्यिक  वाहनों
 का  आयात  करने  में  रुचि  दिखाई  और

 वर्ष  के  दौरान  कितने  बाणिज्यिक  वाहन  निर्यात  करने  का  विचार  है  ?

 बाकित्य  भंत्रालथ  के  राज्य  पी०  :  और  भारत  जिन  कीमतों
 पर  वाणिज्यिक  वाहनों  का  निर्यात  करता  है  वे  विभिन्‍न  बाजारों  में  तथा  अलग-अलग  बाहनों  के  सम्बन्ध
 में  भिन्‍न-भिन्‍न  होतीं  भारत  को  मध्यम  तथा  हल्के  किस्म  के  कुछ  वाणिडियक  वाहन  निर्यात
 करने  में  सफलता  मिली  है  क्योंकि  ऐसी  सप्लाइयां  अन्य  निर्यातक  देशों  को  तुलना  में  क्वालिटी
 तथा  ऐसे  निर्यात  को  संचालित  करने  वाली  अन्य  शर्तों  की  दृष्टि  से  प्रतियोगी  रही  जिन  कारणों  की

 वजह  से  ऐसे  भिर्यात  प्रतियोगी  रहे  उनझें  ये  कारण  शामिष्द  सरकार  की  निर्यात  नीति  का  संचालन
 सस्ते  श्रम  तथा  कुशल  जन  शक्ति  की  देश  में  ऐसे  वाहनों  का  भारी  मात्रा  में  उत्पादक  तथ
 उद्योग  की  तरफ  से  निर्यात  प्रयास  ।

 वर्ष  के  दौरान  जिन  देशों  को  वाणिज्यिक  वाहन  निर्यात  किए  गए थे  बे  हैं  :

 बहरीन  फ्रांस

 मेहागास्क

 फिलिपा  सऊदी  बाहल  उयान्डा

 यू०  ए०  जिम्बाब्वे  ।

 वर्ष  के  दोरान  तथा  हल्के  वाहनों  सहित  विभिन्‍न  प्रकार  के
 सिसाक्‍र

 वाणिज्यिक  बाहल  ओर  ग्राहकों  की  आवश्यक्रतानुसार  तेयार  किए  गए  वाहन  निर्यात  करने  का  विचार

 है । सड़क बान्ड +548. श्री बिलासराव नागनाथराव गुन्डेवार : क्‍या जल-भूतल परिवहमस संत्रो यह बताने की छुपा करेंगे कि : 33
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 क्या  पुलों  और  राज्य  राजमार्गों  के  सुधार  और  उनके  विकास  के  लिए  सडक  बॉन्ड  जारी

 करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  घंत्री  जगदोश  :  से  हां  ।

 तथापि  इस  समय  बांड  जारी  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  केवल  ऐसे  उपक्रम  हैं  जो  पृणंतया  सघ

 सरकार  के  स्वामित्वाधीन  हैं  ।

 केसद्रोप  सड़क  निधि  से  गुजरात  को  सहांयतां

 +<49.  श्रीमती  भावना  खिललिया  :

 शी  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपाਂ  करेंगे  कि  :

 सड़कों  के  विकास  के  लिए  गुजरात  को  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  केंन्द्रीय  सड़क
 निधि  से  कितनी-कितनी  धनराशि  दी  गई

 जिन  योजनाओं  के  लिए  उक्त  धनराशि  दी  गई  थी  उनका  वर्ष-बार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  योजनाओं  के  पूरा  होने  की  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  और  वर्ष
 1989-90  और  1990-9!  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  कोई  भी  स्क्रीम  अनुमोदित  नहीं
 की  गई  1991-92  के  दौरान  निम्नलिखित  दो  कार्यों  को  अनुमोदित  किया  गया  है  :--

 रुपए

 ऋमसं०  स्क्रीम  का  नाम  अनुमानित  नामे  की  जाने  वाली

 लागत  राशि

 सी०आर०  राज्य

 एफ०  को  योजना
 को

 |  2  3  4  5

 1.  अहमदाबाद  बाईपास  पर  0/0  कि०्मी०
 से  2/5,  3/7  कि०मी०  से  6/6  कि०्मी ०
 और  6/0  कि०्मी०  से  13/230  कि०्मी०
 तक  ममानान्तर  सेवा  सड़क  का  निर्माण  163.00  120.00  43.00
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 2  3  4  5

 2.  मेहसाना-बोडला-मोघे रा  सड़क  को

 12/0  कि०मी०  से  25/200  कि०्मी०

 तक  चोड़ा  करके  इन्टरमीडिएट
 लेन  बनाना  37.225  34.71  2.515

 योग  :  154.71
 Ne ee ++++ाकमकनकन»क

 चूंकि  इन  कार्यों  को  28-2-92  को  ही  अनुमोदित  किया  गया  इसलिए  इन्हें  अभी  शुरू
 किया  जाना  है  ।

 सोने  को  तस्करी

 ७550,  भी  गुरूवास  कासत  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दुबई  से  भारत  में  भारी  मात्रा  में  सोने  की  तस्करी  की

 जाती

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  ऐसा  सोना  जब्त  किया
 और

 दुबई  से  सोने  की  तस्करी  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 जिस  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  रासेश्वर  ओर  दुबई  सहित  खाड़ी  देशों

 से  आमतौर  पर  सोने  की  तस्करी  की  जाती  वर्ष  1991-92  के  दुबई  सहित  अन्य  देशों  से

 तस्करी  द्वारा  लाए  गए  अभिगृहीत  सोने  की  कुल  मात्रा  4.2  मीटरी  टन*  है  और  इसका  मूल्य  173.1

 करोड़  रुपएਂ  आंका  गया  है  |

 दुबई  तथा  अन्य  देशों  से  सोने  तथा  अन्य  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  की  रोकथाम  करने  से

 सम्बन्धित  तनन्‍्त्र  को समय-समय  पर  सुदृढ़  किया  गया  है  और  निवारक  गतिविधियों  को  तेज  कर  दिया

 यया  है  ।  सुगम्य  क्षेत्रों  पर  कड़ी  निगरानी  रखो  जाती  कोस्ट  सीमा  सुरक्षा  आदि

 के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता  इसके  हाल  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  गया  है
 जिसके  तहत  विदेशों  में  6  महीने  या  उससे  अधिक  अवधि  तक  ठह  रने  के  बाद  भारत  लौटने  वाले

 भारतीयों  तथा  अनिवासी  भारतीयों  को  अपने  साज-सामान  के  रूप  में  सोना  लाने  की  अनुमति  दी  गयी

 *ये  आंकड़े  अनम्तिम  हैं  ।
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 और  इस  तरह  लाए  गए  सोने  पर  प्रति  10  ग्राम  450  रुपए  के  हिसाब  से  परिव्तनीय  विदेशो  मुद्रा  में

 सीमाशुल्क  की  अदायगी  करनी  पड़ती  इस  परिवर्तित  नीति  के  सोने  के  घरेलू  मूल्य  में
 तेजी  से  गिरावट  आयी  है  और  इस  प्रकार  सोने  की  तस्करी  अब  कम  आक्ंक  हो  गयी

 व्यापार  भेला  काम्प्लेक्स

 +55],  झोमतोी  चन्द्र  प्रभा  असे  :  क्‍या  बाणिल्य  भंत्रो  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  किन-किन  स्थानों  पर  व्यापार  मेला  काम्प्लेक्स

 स्थापित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  मैसूर  में  एक  ब्यापार  मेला  काम्प्लेक्स  स्थापित  करने

 का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाजिल्य  संजालय  के  राज्य  मस्त्रो  पो०  :  से  ट्रेंड  फेयर  अथारिटी

 आफ  इण्डिया  ने  अब  तक  केवल  प्रगति  नई  दिल्ली  में  एक  व्यापार  मेला  परिसर  की  स्थापना  की

 बंगलोर  में  एक  स्थायी  प्रदर्शनी  परिसर  को  स्थापना  के  उद्देश्य  से  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिए

 कर्नाटक  सरकार  तथा  भारत  व्यापार  संवधंन  संगठन  के  बीच  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।

 फलों  और  सब्जियों  को  खपत  ओर  निर्यात

 5861.  भी  एच०  डो०  देवगोड़ा  :  क्या  वाणिम्य  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  घरेलू  खपत  के  लिए  अपेक्षित  फलों  और  सब्जियों  की  माजा  का  आकलन

 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 फलों  और  सब्जियों  का  निर्यात  किन-किन  देशों  को  किया  जाता  और

 इन  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  देश  के  किन-किन  स्थानों  पर  नौभार  सुविधाएं  प्रदान  की

 ययो  हैं  ?

 बालिज्य  संत्रालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  नहीं  ।  सरकार  ने  ऐसा  कोई

 मध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 फलों  एज  स्रब्जिग्रों  करा  मुख्यतः

 अलेशिय्रा,.ब्रिटेत  आदि  को  किया  ब्राता
 *

 कार्गो  सुविधाएं  मद्रास  आदि  जेंसे

 प्रमुख  हथाई  अड्डों  पर  प्रदान  की  गयोी

 मश्िस्नन्पढ  में  जाप  क़ो  डेली

 3862 .  ही  छा  ०  जो  ०  फिवन्पज  :  मम  हुलिफा  कली  अह  बताते  कृपा  कि  :

 क्‍या  चाय  बोर्ड  ने  तमिलनाडु  में  चाय  की  खेती  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तमिलनाडु  चाय

 के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हे  ?

 बालिण्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  हां  ।

 चाय  बोर्ड  न ेतमिलनाडु  जाय  विकास  निगम  तमिलनाडु  सरकार  के  वर्य  1996-97
 जक  3000  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  बाग्र  एऐोमण  के  भ्रन्तगंत  काने  के  प्रदतात़  को  अकुसेदत्  दे  दिया

 इसमें  से  2370.5  हेनठेयर  क्षेत्र  मे ंकोयस्बटूर  जिल्ले  के  कन्नामक़ाई  में  सेफश  क्रिया  ज़ाएगा  और
 शेष  629.6  हेक्टेयर  पर  रोप्ण  वीलज्रिरि  जिले  में  किया  जाएगा  ।  इस  क्षेत्रको/विशेक्न  स्ममले  के
 रूप  में  मैर  परम्परागत  क्षेत्र  मानते  हुए  अन्नामलाई  में  4500  हेबटेयर  क्षेत्र  को  कवर  हुए  पीढित्तीय

 सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  बोर्ड  9.75  करोड़  रुपए  की  कुल  सह्यायता  का  वितरण  करेझा
 जिसमें  6  करोड़  झपए  ऋण  तथा  3.75  करोड़  रुपए  आध्धिक  सहायता  के  रूप  में  होगा  ।

 छोतो  का  निर्यात

 5863.  भरी  प्रकाश  थो०  पाटोल  :

 शी  परसरास  भारहाल  :

 क्या  बाणिण्य  भंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चीनी  का  निर्यात  एक  से  अधिक  एजेंसियों  को  सौंपने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  का  रण

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  में  सेवी  चीमी  की  कीमतों  में  कुद्धि  करने  का  और

 यदि  तो  इस  बढ़ि
 में  उत्पादकों  का  क्‍या  हिस्सा  होगा  ?

 जाणिस्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  3  को  सीधा  बनाना

 ०868.  थभरो  रामेश्वर  धाटीदार  :  क्या  अल-भूतल  परिथहन  संत्री  यह  बताते  को  क्षपा  करेंगे

 किः

 कया  आगरा-मुम्बई  की  दूरी  को  कम  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमाय  धंल्या  3  को  सीधा
 बनाया  जा  रहा

 यदि  तो  यह  दूरी  कितने  किलोमीटर  कम  की  और

 इस  पर  होने  वाले  व्यय  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगबीश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 भाइतीयों  gues  सर  वतल  कराना

 5865.  2॥०  लक्स्रीनारस्यान  पाप्येन  :  क्या  चिल  भंद्री  अह  यताने  की  कुछ  करेंगे कि  :

 पिछले  6  महीने  के  दोरान  देक्ष  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  कितनी
 विदेशी  सुद्रा  जमा  कराई

 क्‍या  इन  बेंक़ों  में  अतिद्ासी  भारत्रोड़ों  बचे  खपत  पुंक्ी  कर  मूल्यांकन  सम्बन्धी
 परामशं  सुविधा  उपलब्ध  करायी  गयी  और

 यदि  तो  अनिवासी  भारतीयों  को  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस  मंभालय  में  राज्य  अन्त्री  राफेशहकर  :  1991  से  1992
 तक  अनिवासी  बाह्य  ओर  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  खातों  में  कुल़  ख़कक़या  केश्र  तरीके  दिया  गड़ा  है  :--

 अवधि  राशि  करोड़  शपए  में

 1991  22,419

 a7
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 1  2  2

 1991  22,164

 1991  21,859

 1991  21,790

 1991  21,984

 1992  21,896

 और  ग्राहक  सेवा  के  उपाय  के  रूप  में  बैंकों  को सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  अनिवासी
 भारतीयों  का  पूंजी  कर-विधारिण  आदि  के  सम्बन्ध  में  मार्ग-निर्देशन  करें  और  सामान्यतया
 अभिवासी  भारतीयों  की  प्रतिक्रिया  इस  सम्बन्ध  में  उत्साहबधंक  रही  है  ।

 ]

 राष्ट्रीय  आबास  बेंक  योजना  के  अन्त/ंत  एकत्रित
 शाशि  का  उपयोग

 5866.  भरी  मोहन  राजले  :  क्या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  हेतु  आबासों  के  निर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  आवास  बैंक
 1991  के  अन्तगंत  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र-वार  कितनी  धनराशि  एकत्रित  की

 इस  घनराशि  के  आअंटन  के  लिए  कया  मानदण्ड  भर

 आवासों  का  निर्माण  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाने  की  संभावना

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  स्वेच्छिक  जमा
 1991  के  तहत  30-3-1992  तक  को  सूचना  के  अनुसार  कुल  जमा  राशियाँ  144.29  करोड़

 शपए  हैं  ।  31-1-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य-वार/संघ  क्षेत्र-वार
 उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गयी  है  ।

 (q)  और  योजना  के  तहत  जमा  की  गयी  राशि  के  40  प्रतिशत  से  गन्दी  बस्तियों  को

 सफाई  और  कम  लागत  के  मकानों  के  वित्त  पोषण  के  एक  विशेष  निधि  तंयार  की  जानी  इस
 प्रयोजन  के  लिए  निश्चियों

 का
 आबंटन  तथा  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  सम्बन्धी  दिशानिर्देश  राष्ट्रीय

 आबास  बैंक  द्वारा  तेयार  किए  जाएंगे  ।
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 विवरण

 एन०एच०थो ०---थो  ०  डो  ०एस  एस  ०---1991  के  तहत  31-1-1992  तक  एकत्रित

 [31  लगबरोी  1992  को  योजना

 राज्य  कुल  संवितरित  राशि

 रुपए

 1  2

 आंध्र  प्रदेश
 ह

 115.96

 अरुणाचल  प्रदेश  0.00

 असम  56.34

 बिहार  215.93

 गोवा  29.90

 गुजरात
 591.12

 हरियाणा
 25.50

 हिमाचल  प्रदेश  61.56

 जम्मू  व  कश्मीर  0.00

 कर्नाटक  667.76

 केरल  461.80

 मध्य  प्रदेश  142.57

 महाराष्ट्र  1954.37

 मनिपुर
 0.00

 मेघालय  19.73

 मिजो  रम  0.00

 नागालैंड  11.50

 उड़ोसा  3276.,74

 पंजाब  255.10

 राजस्थान
 82.21

 सिक्किम  0.00
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 तमिलनाडु  809  34

 त्रिपुरा  0.00

 उत्तर  प्रदेश  1551.03

 पश्चिम  बंगाल  1832.11

 अण्डमान  व  निकोबॉर  द्वॉपसेमुट  0.73

 चण्डीगढ़  34.50

 दादरा  व'नगिरਂ  हवेली  0.00

 दमन  व  दीवं  0.00

 दिल्ली  1463.33

 लक्षद्वीप  0.00

 पांडिचेरी  0.00

 अखिल  भारत  योग  :  10659.93
 सससससफसससस  अ  पकड़ा  5  ेऑ जाना

 मांकड़ें  अंनस्तिम  हैं  ।

 सोना  ओर  चांदो  का  पकड़ा  जाना

 भरी  दयाल  जोशी  :  क्या  जिस  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितना  सोना  और  चांदी  पकड़ा  और
 उंने

 स्थानों  के  ताम  कया  हैं  जहां  से  तस्करी  का  सोना  और  चांदी  पकड़ी  गयी  थी

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राजेश्वर  :  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  सीमाशुल्क
 अधिकारियों  हारे  पकड़े  गए  निषिड्ध  सोने  और  चांदी  की  मात्राओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 मात्रा  टन

 1989  1990  1991

 सोना  8.2  5.7  4.9

 चांदी  99.3  216.4  197.9
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 निषिड्ध  सोने  ओर  चांदी  का  अभिग्नहण  समुद्र  ओर  इसके  तटवर्ती  अन्त
 राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  तथा  शहरों  में  किया  जाता  है  ।

 ]

 शोरे  का  निर्यात

 5868.  क्रो  परसराम  भारहालज  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शीरे  के  निर्यात  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  शीरे  की  भारी  मात्रा  को  अकिशेष  धोषित  किया  गया

 यदि  तो  अधिक्षेध  भण्डार  को  बतंमान  स्थिति  क्या  है  और  इसका  किस  तरह  उपयोग
 किया  जाएगा  या  किए  जाने  का  विचार  और

 (2)  शीरे  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 बाजिल्य  लंजालय  में  उप  संत्रो  सलभान  :  भोर  जी  इसके
 शीरे  के  निर्यात  में  वृद्धि  का  रुख  रहा  है  जंसा  कि  नीचे  दिएं  गए  विवरण  से  देखा  जा  सकता

 है  |

 बस्स्न

 वर्ष  निर्यात  रुपए

 1989-90  17.41

 1990-91  21.84 4

 )  37.21

 और  चालू  अल्कोहल  वर्ष  1991-92  1991  से  1992)  के

 राज्य  सरकारों  ने  कुल  50.195  लाख  मीट्रिक  टन[सीरे  के|लनुमानित  उत्पादन  तथा  कुल  65.950

 लाख  मीट्रिक  टन  पूर्वानुमानित  आवश्यकता  पशु  चारे  आदि  के  की  सूचना  दी

 (४)  सीरे  के  निर्यात  की  अनुमति  घरेलू  आवश्यकता  पूरी  होने  के बाद  दी  जाती  है  भौर  यह

 अनुमति  सोरा  नियन्त्रण  भादेश  के  अधीन  होती  है  ।

 इंजोनियरों  सामान  का  निर्यात

 5869.  थी  थो०  देवराजन  :  क्‍या  बाजिल्य  संत्रो  यह  बताते  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 क्यों  ररेकार  ने  निर्भात  में  बढ्धि  करते  हेतु  इंजॉनियरी  उधोंग  को  मिकेश  प्रदान  करने  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्‍या

 1992-93  के  लिए  इंजीनियरीं  शामाक  लिए  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्य  कितना

 और

 एशियाई  तथा  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जबाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  सरकार  पहले  ही

 शुल्क  छूट  बोजमा  तथा  अन्तर्शशष्ट्रीय  कोनत  प्रतिषृति  योजमा  के  तह  अन्तर्राष्ट्रीय  कोमसों  पर  निर्यात

 उत्पादन  के  लिए  इम्जीनियरी  उद्योग  को  विभिन्‍न  निवेश  उपलब्ध  कराती  रही  है  ।  निर्यातकों  को  निर्यात

 उत्पादन  के  लिए  स्रोतों  से  इस्पात  एवं  ढलवां  लोहे  के  आबंटन  में  भी  प्राथमिकता  दी  जाती

 बष  1992-93  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  अभी  तक  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 सरकार  ने  अस्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  मिवेश  समर्थन  किनिमय  दर  नीति  का  अनुसरण
 बाजार  निर्धारित  विनिमय  दर  पर  निर्यात  आय  के  आंशिक  परिवर्तन  की  अनुमति  नियन्त्रण

 कम  करके  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  सरलीकरण  द्वारा  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  इसके

 एशियाई  ओर  पश्चिमी  एशियाई  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किए  जा  रहे  उपायों  में  संयुक्त
 समिति  स्तर  पर  द्विपक्षीय  विचार-विमर्श  व्यापार-प्रतिनिधि  मडलों  का  विदेश  में
 व्यापार  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  शामिल

 जोधन  जोले  निगम  हारा  दिए  गए  ऋण  तथा  किया  गया  विवेश

 5870.  भरी  संयद  शहाब॒द्दीन  :  कया  विश  भंत्रो  यह  बताने की  कैपा  करेंगे  कि  :

 3।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  देख  में  भारतीय  झ्ीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कुल
 कितमे  भमिरदेश  किया  गया  ओर  कितना  ऋण  किया  गवा

 उसमें  से  केन्द्रीय  वित्त  संस्थानों/सरकारी  अभिकरणों  में  कुल  कितना  निवेश  किया  गया  है

 और  उन्हें  कितना  ऋण  दिया  गया  और

 शेष  निवेश  और  ऋणों  का  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जिस  संजालय  में  राज्य  संत्रो  बलबोर  :  भारतोब  जीवन  बीमा  निमम  द्वारा

 (25-3-1992  किए  कए  निवेश  5242  करोड़  स्पष्ट  के
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 भीर  सिवेशों  कौर  ऋतणों  के  व्वौरे  निम्नाभुसार

 1.  सरकार  और  अनुमोदित  प्रतिभृतियां  2,641

 2.  जल  निकासी  राज्य  बिजली  राज्य  सड़क  परिवहन
 निगम  ओर  एच  डी  एफ  सी  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आयोजना  ऋण  435

 3.  समाजोब्हुछो  क्षेत्र  क ेकिक  आयोजना-भिन्‍्न  ऋण  147

 4.  सावंजनिक  क्षेत्र  के  राज्य  बिजली  राज्य  सड़क  परिवहन
 जल  आपूर्ति  आदि  को  बांड  ऋण  528

 5.  आदत  शरहकार  के  पास  विशेष  जमा  180

 6...  निजी  क्षेत्र  को ऋण  1,185

 7  अल्पाबधि  ऋण  126

 ५2  से  7  2,601

 ae:  3,242

 को  वस्तुओं  का  निर्थात

 5871.  भी  भगवान  शंकर  रावत  :  क्‍या  थाणिल्य  संजो हू  तस्‍ते  की  का  नकरेंगे  तक  :

 क्‍या  चमड़े  को  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  फेड़वा  सरकार  के
 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 1989-90,  1999-91  और  1991-92  में  कितने  मूल्य  के  कल्ले  आंशिक  रूप  से  तैयार
 चमड़ा  उत्पादों  और  तेग्रार  अमड़ा  ढत्पादों  का  निर्यात

 कच्चे  ओर  आंशिक  रूप  से  तैयार  चमड़े  की  वस्तुओं  के  निर्यात  की  तुलना  में  चमड़े  की
 तैयार  वस्तुओं  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ओर  भ्रक्षिक  सुब्रिप्नाएं  हेने  क्रा.कोर्ड  क्िवार

 (8)  यदि  तो  तत्सस्वच्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यद्दि  व्तो  ऋव्के  कया  कारण हैं
 ?

 का



 श  अपैल

 लात  उत्तर
 $  1992

 आती  ++----_  _---

 वाजिल्य  भत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  से  सरकार  की  मूल्यवद्धित
 चमड़े  के  उत्पादों  के  स्थान  पर  कच्चे  माल  का  निर्यात  करने  की  हमेशा  नीति  रही  है  ओर  इस  उद्देश्य

 के  लिए  खाल  और  चमड़े  तथा  अदे-तंयार  चमड़े  के  निर्यात  को  पहले  ही  समाप्त  कर  दिया  गया  है
 ।

 यद्यपि  इस  समय  तैयार  चमड़े  के  निर्यात  की  अनुमति  लेकिन  उस  पर  10  प्रतिशत  निर्यात  शुल्क

 लगता

 1989-90  से  चमढ़ा  तथा  चमड़े  के  उत्पादों  का  निर्यात  निम्नानुसार  रहा  है  :

 करोड़  ९०

 मद  1989-90  1990-91  199

 92)

 )

 अद्धें-तंयार  चमड़ा  3.97

 2.  तैयार  चमड़ा  693.53  765.62  642.44

 3.  फुटबियर  274.60

 4.  फुंटवियर  संघटक  609.96  870.25

 5.  चमड़े  के  बस्त्र  332.88  579.20  565.33

 6.  अन्य  चमड़े  को  वस्तुएं  29  2.88  408.62  360.25

 योग  :  2030.03

 चमड़ा  निर्यात  ।

 चमड़े  के  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  ने  कई  संवधंनात्मक  उपाय
 किए  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 चमड़े  की  घरेलू  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  अ््धं-तैयार  या  तैयार  रूप  में  चमड़े
 का  निःशुल्क

 (2)  अम्य  कच्चे  उपभोक्ता  सहायक  रसायनों  और  पृंजीबत  माल  का
 रियायती  शुल्कों  पर

 (3)  डिजाइन  और  बिकास  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़

 (4)  देश  में  तथा  देश  के  बाहर  जनशक्ति  प्रशिक्षण  में  वृद्धि

 (5)  औद्योगिक  एस्टेट  स्थापित  करना  तथा  सामूहिक  सुविधा  केल्हों  का  संब्धंत  और

 44
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 (6)  भारतीय  चमड़ा  उत्पादों  की  क्वालिटी  में  सुधार  करना  तथा  उम्हें  विश्व  बाजार  में  ओर
 अधिक  प्रतियोगी  बनाना  ।

 ]

 अश्लेप्पी  बंदरगाह

 5872.  भी  चाइल  जान  अंजलोज  :  क्‍या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  अल्लेप्पी  अन्दरगाहु  को  एक  प्रमुख  बम्दरगाह  घोषित  करने  का
 विद्यार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-मभृतल  परियहन  भंज्ालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोचीन  पत्तन  पर  वर्तमान  ओर  प्रस्तावित  सुविधाओं  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  नहीं
 समझा  गया  है  कि  इस  समय  अल्लेप्पी  पत्तन  को  महापत्तन  के  रूप  में  घोषित  किया

 उड़ोसा  में  आयकर  विभाग  हारा  मारे  बए  छापे

 5873.  शी  भाग्ये  योजणन  :  क्‍या  बित  संतज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  विभाग  द्वारा  उड़ीसा  में  मारे  गए  उन  छापों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनका  अभी
 निपटान  नहीं  किया  बया

 प्रत्येक  मामले  में  जब्त  की  थई  चल  और  अचल  सम्पत्तियों  और  उनके  मृश््य  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इन  मामलों  के  निपटान  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जिस  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्यर  :  और  आयकर  विभाग  हारा

 उड़ोसा  में  जिन  58  व्यक्तियों  के  मामलों  का  कर-निर्धारण  किया  गया  उनके  174  कर-निर्धारिण

 जाज  की  तारीख  तक  विचाराधीन  अभिमुहीत  की  गई  परिसम्पत्तियों  के  ध्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए

 कुल  मिलाकर  कुछ  भी  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।  बास्तव  में  कुछ  मामलों  में  ये  तलाशियां

 केवल  कुछ  समय  पहले  हो  मुकम्मल  हुई  इन  कर-निर्घारणों  को  आयकर  1961  के

 अन्तर्गत  यथा-ठपबन्धित  सांविधिक  समय-सीमा  के  भीतर  मुकम्मल  करने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  कर  दी

 है  ।
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 लिखित  उत्तर  3  1992

 विस्तोय  संस्थाओं  हारा  शयरों  को  बिक्रो

 5874.  श्री  शाम  लखन  सिह  यादव  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धनराशि  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  ने  कुछ  कम्पनियों  को

 शेयर  बेचे  और

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  बेचे  गए  शेयरों  का  कुल  मूल्य  कितना

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  अखिल  भारतीय  वित्तीय  सस्थाओं  अर्थात

 भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा

 निवेश  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  भारतीय  यूनिट  भारतीय  जीवन  बीमा

 साधारण  बीमा  निगम  और  भारतीय  निर्यात  आयात  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  धनराशि  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  उन्होंने  कम्पनियों  को  शेयर  नहीं  बेचे  हैं  ।

 (a)  यह  सबास  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 ]

 आगफ़  प्रदेश  में  लघु  उच्चोगों  को साथधिक  ऋण  सहायता

 5875.  भी  धर्लभिक्षम  :  क्या  जिश  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  अनुसूचित  और  वाणिज्यिक  बैंकों
 द्वारा  लघु  उद्योगों  को सावधिक  ऋण  सहायता  के  सम्बन्ध  में  पुनः  वित्त  प्रदान  करने  की  सुविधाओं  में

 कुछ  ढील  दी  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जी  नहीं  ।  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास
 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  सावधि
 ऋण  सहायता  से  सम्बन्धित  पुनवित्त  योजना  के  अन्तगंत  उन्होंने  कोई  बिशिष्ट  छूट  नहीं  दी  है  ।

 प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 वी  ओर  पांच  रुपए  के  सिक्के  अनागा

 5876.  थी  राम  माईक  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजबं  बेंक  ने  दो  ओर  पांच  रुपये  के  नोटों  के  सिक्के  बनाए  जाने  के

 प्रस्ताव  पर  बिचार  करने  ओर  सलाह  देने  के  लिए  किसी  विशेष  समिति  का  गठन  किया

 80
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 यदि  तो  कब  ओर  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  सिफारिशों  को  प्रमुख  विशेषताएं  क्या  ओर

 (5)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दसबोर  :  भारतोय  रिजब  बैंक  हारा  प्रस्तुत  की

 गयी  सूचना  के  अनुसार  |  2  रुपए  ओर  5  रुपए  मूल्य  वर्ग  के  नोटों  क ेसिशकाकरण  पर  विचार

 करने  और  सलाह  देने  के  लिए  कोई  विशेष  समिति  गठित  नहीं  को  गयी  थी  ।  भारतीय  रिजयं

 बैक  द्वारा  देश  में  करेंसी  के  प्रबन्धन  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  करेंसी  प्रबन्धन  पर  एक  समिति  गठित  की

 गयी  थी  ।

 करेंसी  प्रबन्धन  पर  1988  में  समिति  गठित  को  गयो  समिति  का  गठन  इस

 प्रकार  है  :--

 1.  श्री  पी०  आर०  नायक  _

 2.  श्री  आर०  श्रीनिवासन

 3.  श्री  वी०  अटल  तू

 .  श्री  एस०  एन०  बगई  तन

 5.  श्री  आर०  जानकी  रामन
 न

 6.  श्री  आर०  के०  चौधरी  —

 7.  श्री  ए०  पी०  अय्यर  न

 ह

 |

 सदस्य

 3

 8.  श्री  बी०  जे०  मंध्यान  न

 «  श्री  बो०  के०  बासु  गा  सदस्य  सचिव ्ध्

 हां  ।

 करेंसी  प्रबन्धन  पर  सम्रिति  की  मुर्य  सिफारिश  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 नोटों की  ।  2  झपए  और  5  रुपए  मूल्यवर्ग  के  मोटों  का  सिक्काकरण  करके  परिचालत  में

 नोटों  की  संस्या  को  नियंत्रित  करना  ।

 (2)  प्रतिसंचलन  को  दूर  करते  हुए  करेंसो  के  वितरण  और  संग्रहण  को  युक्तियुक्त  बनाना  तथा

 करेंसी  वहन  केन्द्रों  के  तन्त्र  को  स्थापित  करते  हुए  भार  के  वितरण  को  सुनिश्ियत  करता  ।

 (3)  अनुत्पावक  और  पुनरावृत्ति  प्रक्रियाओं  को  समाप्त  करते  हुए  तोटों  के  विद्यमान  संचालन

 गौर प्रठ॑स्करण में सुधार करना । ड्ढ
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 (4)  बेंकों  के  रोकड़  विभागों  में  कार्य रत  कर्मचारियों  कोਂ  प्रेरिंत  करने  के  लिए  एक  स्वस्थ

 वरण  प्रदान  करना  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  करेंखोः  प्रबन्धन  पर  समिति  की  रिपोर्ट  1989  में  सरकार

 को  भेज  दी  सरकार  ने  रिपोर्ट  को  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए  करेंसी

 प्रबन्धन  पर  एक  स्थायी  दल  का  गठन  किया  करेंसौ  प्रबन्धन  पर  स्थायी  समूह  में  समिति  को

 सिफारिशों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  बंठक  आयोजित  हैं  लेकिन  उसने  अफ्लीਂ  रिपोर्ट  को  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया

 ]

 डो०  टो०  सोी०  के  र्याकतो  पास

 5877  थ्रो  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  दिल्ली  में  पढ़  रहे  छात्रों  को  ढी०  टी०  सी०  के  रियायतो  पास्॒  जारी  करने

 की  नीति  पर  पुनविचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धा  ब्योरा  क्‍या

 डी०  टी०  सी  द्वारा  प्रति  मांस  कुल  कितने  छात्रों
 तथाਂ  अन्य  लॉगीं

 को  अलग-अलग  ऐसे

 कितने  पास्त  जारी  किए  जाते

 क्‍या  हाल  ही  में  की  गयी  किराया  वृद्धि  के  बाद  से  बसों  के  रियायती  पास  लेने  वासे

 व्यक्तियों  को  संख्या  घट  गयो  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खल-भूतल  परियहय  घंचालय  के  राज्य  संत  जयदोश  ढाई  :  हुं

 प्रस्ताव  के  ब्योरों
 को

 अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  हे  ।

 पिछले  तीन  महोनों  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अन्तगंत  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा

 जारीਂ  किए गए  पासों  की  कुल  संख्या  का  विवरण  अनुबस्ध  के  रूप  में  संसग्न  है  ।

 नहीं  ।

 (३)  प्रश्न  गहीं  उठता  ।

 . 52  हे  जास+ह+  थी  कक

 स्का
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 पिछले  तीन  महोनों  अर्थात्‌  91  से  92  तक  के  दोराम
 जारी  किए  गए  रिंयायतो  पांसों की  समेक्तित  विंदरजं

 रियायती  पासों  की  किस्म  पासों  को  संख्या

 1991  1992  1992

 1.  छात्रों  के  लिए

 मासिक  गंतव्य  दूरी  पास  3989  12814  8843

 छात्र  आल  रूट  पास  56268  81404  86880

 कालेज  द्वारा  जारी  किए  छात्र  49165  44756  55045

 आल  रूट  पास

 छात्र  तिमाह्दी  पास  47927  24546  9166

 2.  पुरर्थास  कालोनियों  के  निवासियों  के  लिए

 0  से  20  किल्‍मी०  39687  4862  4835

 20  किण्मीं०  सेਂ  अधिक  3790:  4044  '
 3948

 3.  सामान्य  पास  26435  26634  24835

 4.  सामान्य  आल  रूट  पास  142742  16296r.  .  164210

 5.  पुलिस  आल  हट  पास॑  01  01  न

 6.  प्रेस  आल  झूट  पास  76  92  93

 प्रैस  आल  रूट  तिमाही  पास  03  13  13

 294364  362127  354867

 राष्ट्रीय  राजा  संख्या  27  की  भरम्मतਂ

 5878.  श्री  भीभ  सिंह  पढेंल  :  क्या  जल॑-भूतल  परिवहन  धंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संद्या  27  पर  चकाधात  मंब्रावन  सेक्शन  यातायात  योग्य  स्थिति  में

 भह्दीं  और
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 यदि  तो  सड़क  के  इस  खण्ड  को  मरम्मत  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 नहीं  ।  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  2:  का  चकाघात  से  मंगरावन  तक  खंड  यातायात  योग्य  स्थिति  में  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाव/मरम्मत  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  उपलब्ध  संसाधनों  के  अनुरूप  इस

 सड़क  पर  भी  रख-रखाव/मरम्मत  कार्य  किए  जाते  हैं  ।

 जापानो  आटोसोबाइल  कम्पनियों  द्वारा  आटो  कम्पोनेंट्स  को  खरोद

 5879.  भी  गोपोनाथ  गलपति  :  क्‍या  वालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॒

 क्‍या  जापानी  ऑटोमोबाइल  कम्पतियां  भारत  से  ऑटो  कम्पोनेट्स  क्र  करने  की  इच्छुक
 ।

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  जापानी  कम्पनियों  द्वारा  सरकार  को  दिए  गए  प्रस्तावों  का
 ब्यौरा  क्या  ओर

 उन  कम्पनियों  को  ऑटो  कम्पोर्नेट्स  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 दाजिज्य  सम्झालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  से  ऐसा  पत्ता  चला  है  कि
 फरवरी  1992  में  आटोमोटिव  कम्पोनेन्ट  मेंनुफेक्च सं  एसोसिएशन  आफ  इदृष्डिया  के  एक
 मंडल  के  जापान  दोरे  के  समय  उसके  साथ  हुई  चर्चा  के  दोरान  कुछ  जापानो  कम्पनियों  ने  भारत  से  आटो
 कम्पोनेन्ट  आयात  करने  में  रुचि  दर्शाई  लेकिन  भारत  से  आटो  कम्पोनेन्ट  के  आयात  के  लिए  सरकार
 को  जापानी  कम्पनियों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  भारत  जापान  व्यापार  सहयोग
 समितियों  के  विचा  र-विमर्श  के  दोरान  जापानी  पक्ष  से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  अपनी
 व्यापी  नीति  में  भारत  को  भो  स्थान  देने  और  भारत  से  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  करने  के  मामले
 पर  बिचार

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  बेकों  का  कार्यकरण

 5880.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  कया  बिस  घंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ओर  राष्ट्रीयक्ृत  बेंको  का  कार्यकरण  उत्तर  प्रदेश  में  विशेध  रूप
 से  अलीगढ़  ओर  बिजनोर  जिलों  में  सन्‍्तोषजनक  नहीं

 (=)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 हक  कै
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 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दललोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  3  1991  की  स्थिति  के  अलोगढ़  और  बिजनौर  समस्त  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  के  लिए  और  अखिल  भारत  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  कुल  जमाराशियां  ओर  बकाया

 बेंक  ऋण  और  ऋण  जमा  अनुपात  सम्बन्धी  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 करोड़

 करोड़  में

 धु  जमाराशियां  अग्रिम  ऋण  :  जमा  अनुपात

 अलीगढ़  438  41

 बिजनौर  268  119  44

 उत्तर  प्रदेश  20396  9347  46

 अखिस  भारत  200036  132510  66

 1991  के  अन्त  की  स्थिति  के  अलोगढ़  जिले  को  कवर  करते  हुए  अलोगढ़  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंक  द्वारा  जुटाई  गई  जमाराशियां  30  करोड़  रुपए  और  की  बकाया  राशि  25  करोड़  रुपए

 1991  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  विदुर  ग्रामीण  बेंक  जो जिला  बिजनौर  और

 हरिद्वार  को  कवर  करता  11  करोड़  रुपए  की  जमाराशियां  जुटाई  और  1991  के  अन्त  तक

 ऋण  की  बकाया  राशि  9  करोड़  रुपए  बैठती  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  ने  ग्रामीण  आबादी  में  बेकिंग
 आदतों  का  प्रचार  करने  में  मदद  की  है  और  जिलों  के  बंक  रहित  क्षेत्रों  को  संस्थागत  ऋण  सुधुदंगी  प्रणाली

 भी  उपलब्ध  करायी  हालांकि  उत्तर  प्रदेश  में  समस्त  अनुसूबित  पाणिज्यिक  बैंकों  का  ऋण  जमा

 अनुपात  अखिल  भारत  के  आंकड़ों  की  अपेक्षा  कम  है  केबल  हसी  से  राज्य  के आथिक  विकास  का

 पता  नहीं  चलता  है  ।  किसी  क्षेत्र  की  ऋण  खपाने  की  क्षमता  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  आदि

 जैसे  घटकों  पर  भी  निर्भर  करती  सभी  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  ऋण  संवितरित  में

 विभिन्‍न  राज्यों  के  वीच  विस्तृत  क्षेत्रीय  असमानताओं  को  दूर  करें  और  कमी  वाले  क्षेत्र  में  सभी  उत्पादक

 और  पहचान  किए  गए  अथंक्षम  भ्रस्तावों  क ेलिए  ऋण  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  हेतु  प्रभावी  कदम

 उठाएं  ।

 राजस्थान  में  कुटोर  उद्योगों  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  बेक

 द्वारा  पुनथिसत  सहायता

 5881.  झोमतो  व्शुन्धरा  राज  :  कया  दिश  भन्नी  यह  बताने  को  हुपा  करेंगे  कि

 हे



 लिश्षित  छल  र  3  $992

 कृषि  भोर  ग्रामीण  बेंक:कुटी  छोदे  और  ग्राम  उद्योगों  की  स्थापना

 हेवू  पुनवित्त  सहायता  दे  रहा  और
 ,

 /  तो  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  सलस्थान  को  इस  प्रधोजन

 जतः  तीन  क्यो ंके  दौरान  प्रत्येक  थर्ष  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गयी  है  ?

 बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  दलबोर  :  ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  दैंक  ने  सूचितईकिया  है  कि  वह  अपनी  गेर-कृषि  क्षेत्र  गतिविधियों  के  अन्तगंत  छोटे  और

 की  स्थावनः  हेतु  फुलछित  सहायता  दे  रहा  गत  तीन  वर्षों  के  राष्ट्रीय  कृषि  और

 -  ्राप्ीण  विकास  बैंक  द्वारा  सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उपलब्ध

 करायी  गयी  ब्रिच्चीय  सह्लायता  नीचे  दी  कयी  है  :

 वर्ष  पुनवित्त  सहायता*

 198%80  ~642

 1990-91  380

 1991-92  340

 1992
 ee न पतन।म+फडलडफ-फ/क ितत?ण ।$ेड?७क:>-&-ीसासक-क3---:+:- सा

 आंकड़े  सभी  गे  र-क्ृषि क्षेत्र  की
 गतिविधियों  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 जिसमें  कुटीर  और  प्राम्ोश्नोग  सम्मिलित  के  सम्बन्ध  में

 रेथन  फीचिक्स  का  निर्यात

 5882.  थी  जीवह्लभ  बीलजिश्ही  :  क्‍या  बरत्न  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 +(e)  छिछले  तीन  वर्षों  के  दोसन  प्रत्येक  बर्ब  माना  में  रेबन  फंब्रिक्स  का  मिर्यात  किया

 और

 सरकार  का  रेयन  फंब्रिक्स  का  निर्यात  बढ़ाने  और  घरेलू  मांग  और  सप्लाई  में

 सुनिश्चित  करने  के  स्लिए  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्ज  अंभालथ  में  रा्य  भंलो  अशोक  :  पिछले  तीन  ब्ों  के  दोरान

 बिर्यातित  रेबन  फ़ंदिक  की  साज़ा  नीचे  दी  गयी  है  :--

 +66
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 ब्ष  मात्रा  बर्ग

 1988-89  9  326.8

 1989-90  489.7

 1990-91  630.9

 199  1992)
 सनी तहत  5  ++___

 (a)  सरकार  रेयन  फंब्रिक  सहित  बस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  कदम

 उठा  रही  है  रियायती  शुल्क  पर  वस्त्र  मशीनों  के आयात  की  अनुमति  देकर  वस्त्र  उद्योग  का

 आधुनिकीक  क्रेता-विक्रेता  बेठकों  का  आयोजन  तथा  मेलों  में  उपयुक्त  कोटा  नीति

 उपायों  द्वारा  विनिर्माता  निर्यातकों  तथा  मर-कोटा  निर्यात  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  प्रदान  करना  ।  रेयन

 फेन्रिक  को  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिए  बुनकर  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  ओऔद्योगिक  नीति  को

 पहले  से  ही  उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 डो०  टी०  सी०  कर्मचारी  संघ  हारा  शापन

 5883.  थो  भवन  लाल  खुराना  :  कया  खल-भूतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  डी०  टी०  सी०  के  निजीकरण  के  सम्बन्ध  में  डी०टी०सी०  कमंचारी  संघ

 का  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  डी०  टी०  सौ०  कर्मचारौ  संघ  द्वारा  उठाए  गए  मुद्े  कया  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 जल-मतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगदोश  :  हां  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  कामगार  यूनियन  ने  अपने  दिनांक  23-12-91  पज्र  द्वारा  सरकार
 को  अभ्यावेदन  दिया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्ली  सड़क  परिवहन  कानून

 1971  के  साथ  पठित  सड़क  परिवहन  निगम  1950  के  प्रावधानों  के  अनुसार
 दिहली  परिवहन  निगम  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  दक्ष  और  पर्याप्त  यात्री

 सड़क  परिवहन  सेवा  सुलभ  कराए  ।  उन्होंने  इस  तथ्य  की  ओर  भी  ध्यान  आकर्षित  किया  है  कि  महानगर
 दिल्‍ली  द्वारा  1988  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्‍ली

 परिवहन  निगम  से  स्वतंत्र  बसें  चलाने  के  लिए  प्राइवेट  प्रचालकों  को  एस०  टी०  ए०  परमिट  जारी  नहीं
 किए  जा  सकते  क्‍योंकि  ऐसा  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  मजदूर  संघ  ने  दिनांक  12-3-1992  के  अपने  अभ्यावेदन  में  यह  उल्लेश्व  किया
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 था  कि  अ्रक्चवेट इसे  शुरू  किए  जाने  से  यात्रियों  में  काफ़ो  असन्तोष  क्योंकि  वे  अधिक  क्रि  राया  वसूल

 यक्षत  मरलिस्पर्डा  करेंगे  और  इससे  जनता  को  बहुत  कठिनाई  होगी  ।

 दिल्‍ली  परिबहन  निगम  के  निजीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  स्वापक  ओषधियों  की  तस्करों

 5884.  भरी  प्रधीन  डेका  :  क्या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हमारे  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंशिलांग  और  गुवाहाटी  स्वापक  औषधि  की  तस्करी  के

 कहें  केक  बोर

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  स्वापक  भओषधि  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए

 अबिस  भंत्रालय  में  पराज्य  संत्रो  रासेशणर  :  ओर  शिलांग  भर

 ग्रुवाहाटी  के  रास्ते  से  म्यामार  मूल  की  हेरोइन  के  पारगमन  की  कुछ  शूक्तछाएं  आष्त  हुई  हैं  फिर  भी  इस
 स्थानों  को  स्वापक  की  तस्करी  का  केन्द्र  नहीं  माना  जा सकता  ।  वर्ष  1990  तथा  1992  के  दौरान

 इन  स्थानों  से  हेरोहण  के  पकड़े  जमे  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।  वर्ष  1991  के  दौरान

 ब़िलांग  में  15  मामलों  में  6  क्लिलोग्राम  हेरोइन  पकड़ी  गई  |  वर्ष  1991  के  दौरान  गुवाहाटी  से  हेरोइन
 के  पकड़े  जाने  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  एजेंसियां  इस  मामले

 में  कड़ी  सतकंता  रखे  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उत्पादों  के  मुल्य

 5885.  श्रीमती  बिल  कुसारों  भण्डारो  :  क्‍या  बस्त्र  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  अपने  कतिपय  उत्पादों  के  मूल्यों  मे ंकमी  कर  दी  है  और  उन्हें
 1990  के  स्तर  पर  ला  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्सम्ब्रन्प्ी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्तर  संजायय के  रफ़्य  प्न्त्रो  अशोक्त  :  ओर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने

 ब्मंतित  कपड़ा  योजता  के  अन्तबंत  उत्पादित  की  जा  रही  धोती  और  साड़ी  की  कोमत़ों  में  कमी  करके

 इन्हें  जुलाई  1990  के  स्तर  पर  ला  दिया  है|

 राज्यों  में  थाहुनों  के  प्रवेश  पर  पथ-कर

 588  6.  कुमारी  कुलका  देवी  लिह  :  गया  जल-ऋतल  परिषहम  भंजी  कह  बढाने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जो  अपने  राज्यों  से  बाहर  पंजीकृत  वाहनों  के  प्रवेश  पर

 सबके

 ३
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 क्या  केम्द्रीय  सरकार  ने  ऐसे  पथ-कर  हटाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  विंका'लि्येश

 दिए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  केम्शरीय  सरकार  को  क्‍या  नीति

 जल-भतल  परियहन  मंत्रालय  के  रेकिय  मंध्रो  जगदोंश  :  उपेलण्ध  सूचना  के

 अनुसार  उत्तर  मध्य  राजस्थांन  और  उड़ीसा  की  रौज्य  सरकारें  बाहरी  राज्यों  मैं

 पंजीकृत  वाहनों  पर  प्रवेश  कर  को  उभाही  कर  रही  हैं  ।

 और  भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  ओर  अध्य  प्रदेश  को  राज्य

 सरकारों  को  लिखा  है  कि  इस  प्रकार  के  मार्ग  कर  को  उगाही  के  परिणाम  स्वरूप  बाहनों  में  अवरोध

 होता  जो  अन्तर्राज्योय  मोल  आर  याँत्रियों  के  संहँज  योतांयोत  में  सहायक  नहीं  हैं  तथीਂ  इससे  इंघन  को

 ऐसी  बरबादी  होती  है  जिससे  बचा  जा  सकता  है  ओर  वाहनों  कीं  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  न  होने  से

 हुलाई  की  लागत  में  भी  वृद्धि  होती  हैं  ।

 दिनांक  14:1-92  को  हुई  परिकहतਂ  विकास  परिचद  की  बंठक  में  राज्य  सरकारों  की  यह  भी
 अवगत  कराया  फ्यो'था  कि  इंसਂ  प्रंकारे  के  मार्ग  कर  का  थीप॑नों  अवॉछनोीय  है  तथी  राज्य  तरफारीਂ को
 इस  प्रकार  को  उगाहियां  नहीं  करनी  चाहिए  ।

 ]

 दरभंगा  हुयाई  मड्डा

 5887.  थभ्रो  भोगन्द्र  क्षा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 विहार  के  दरभंगोਂ  हवाई  अंडे  की  बतेमान  स्थिति  वा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  हवाई  अड्डे  को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 यदि  तो  इस  हवाई  अड्डे  के  विकास  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  र्य  भंत्री

 एँस०  कृष्ण  :  दरभंगी  हंवाई-पंट्री  भारतीय  वायुसेना  की  इस  हवाई-पट्टो  पर
 बोईमगं  737  श्रेणी  के  वायुयेनि  उड़ान  भर  संकेते  हैं  बशत  काफों  पहले  से  इसको  सूचना  दौ  गई  हो  ।

 ओर  इस  हवाई-पट्टी  का
 उपयोग  अब  भारतीय  बायुसेना  द्वारा  नहीं  किया  जाता

 इसलिए  इसे  राज्य  सरकार  को  देने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क

 - ८.
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 ब्रह्मपुत्र  नदी  में  अन्तरवेंशीष  जल  यातायात  सुविधाओं  का  विकास

 5888.  भी  उद्धव  वर्मन  :  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  असम  सरकार से  ब्रह्मपुत्र  नदी  में  और  अधिक  अन्तर्देशीय  जल

 यातायात  की  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  श्राप्त  हुआ

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  इस  समय  क्या  स्थिति  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  असम
 सरकार  के  मन्त्री  से  कुछ  दिन  पहले  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  गुवाहाटी  से  आगे  ब्रह्मपुत्र
 पर  कार्गो  ढोने  के  लिए  दो  होवरक्राफ्ट  खरीदने  के  लिए  उनके  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  राज्यीय  योजना  योजना/पंचवर्षीय  में  एक  होव  रक्राफ्ट
 खरीदने  का  प्रस्ताव  परियोजित  किया  था  और  उनको  सलाह  दो  गई  थी  कि  देश  के  अन्य  भागों  में
 खरीद  के  बाद  इस  प्रस्ताव  पर  नौंवी  पंचवर्धीय  योजना  के  दोरान  विचार  किया  जाए  ।

 राष्ट्रीय  राजसा्ग  सस्या  12  का  विकास

 5889.  क्री  रास  नारायण  बेरबा  :  कया  जल-भूतल  परियहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सीमांत  टोंक  जिले  से  होकर  गुजरने  वाले  राष्टीय  राजमार्ग  संख्या  12  पर  निर्माणाधीन

 पुलों  और  उपमार्गों  की  संड्या  कितनी

 इन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई

 क्‍या  टोंक  जिले  से  ग्रुजरने  बाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  टूटी-फूटी  हालत  में  और

 यदि  तो  इनकी  मरम्मत  कब  तक  को

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अगदोश  :  टोंक  जिले  की
 सीमा  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजपार्म  संझ्या  12  पर  दस  पुल  व  तोन  बाईपास  बनाए  जा  रहे

 1991  तक  इन  पर  1053.50  लाख  रुपए  का  व्यय  हुआ  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
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 कृषि  ओर  प्रभोज  ऋण  राहत  योजना  के  अस्तगंत  कर  राहत

 5890.  क्रोमतो  घुसित्रा  महाजन  :  क्‍या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  ओर  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  के  अन्तगंत  दी  बई  कर  राहुत  की  कुल
 राशि  कितनी  और

 इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि
 आबंटित  की  गई  है  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  (८)  माननीय  सदस्य
 का  आशय  क्ृषि  तथा  ग्रामीण  राहत  आर०  डी०  1990  के  अन्तर्गत  दी  गई  ऋण

 राहत  से  इस  योजना  के  सरकारो  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  और  सहकारी  समितियों
 द्वारा  दिए  गए  अल्पात्रधिक  और  पावधि  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  सभी  अतिदेय  रकमों  को  कबर  करने  के

 लिए  प्रति  ऋणकर्ता  के  हिसाब  से  10,000  शपए  की  ऋण  राहत  दी  गई  थी  |  सहकारी  ऋणों  को  बट
 खाते  डालने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  50  प्रतिशत  देनदारो  केम्द्रीय  सरकार  द्वारा  और  शेष  देनदारो
 राज्य  सरकारों  द्वारा  बहन  को  जाती  है  ।  जिन  मामलों  राज्य  सरकारें  सहकारी  समितियों  हारा  दी
 जाने  वाली  ऋण  राहुत  को  लागत  के  50  प्रतिशत  के  अपने  हिस्से  को  बहुन  करने  में  सक्षम  नहीं  होतो
 उन  मामलों  में  राज्य  सहकारी  बें  कों/भूमि  विकास  बैंकों  को  भारतीय  रिजवयं  बेंक  ह्वारा  राष्ट्रीय  कृषि
 और  प्रामीण  विकास  बेंक  के  जरिए  ऋण  दिए  जाते  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहुत  1990

 के  प्रावधानों  के  किसी  भी  प्रकार  को  कर  राहुत  को  परिकल्पना  नहीं  की  गई  थी  ।

 दिनाँक  14  1992  की  स्थिति  के  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  मध्य  प्रदेश  राज्य

 सहका रो  बेंक  ओर  मध्य  प्रदेश  राज्य  भूमि  बिकास  बेंक  और  क्षेत्रीय  भ्रामीण  बेंकों  को  निम्नलिखित  रकमें

 मंजूर  तथा  जारी  को  गयी  हैं  ।

 छषपए

 न  मनन  मनन  नननननीनीन॑नननननननननननननिननननननननननननन  न  नमन  ननननन-नमन-न-++---नन+न++-++-++-ननननननननननननननन+-+न++ननकनन---म-ंम-ननन-ननननननननन  मनन  नमन  as TAS द्वांरा जारी

 बैंक  नाबाड़  द्वारा  जारी  की  थयो  रकम

 ऋण  मनुदान  जोड़

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सहकारी  बेंक  77.53  77.53  33.30

 मध्य  प्रदेश  राज्य  भूमि  बिकास  बेंक  33.30

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  £



 लिखित  उलर  3  1992

 अधिकारियों  हारा  आयकर  का  अपवंचन

 5891.  भी  खुशोल  चरम  थर्णा  :  वाया  जिस  मंत्री  यह-बताते  की  कृर्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सीमा  शुल्क  व  उत्पाद-शुल्क  अधिकारियों  ढ्वोस  अपनी  आय  के  ज्ञात
 स्रोतों  के अतिरिक्त  बेनामी  सम्पत्ति  के  प्रत्यक्ष  अधिग्रहण  व  उपभोग  पर  नजर  रखती  और

 यदि  तो  वर्ष  1990  और  के  दौरान  ऐसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कथित

 भ्रष्टाचार  और  आयकर  अपवचन  के  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  कितनों  पर  अभियोग  चलाया

 गंगा  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  हां  ।

 यूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 भारंते-सयाग्भार  सीमा  पर॑  सेना  को  तेमातो

 5892.  थी  भकुंल  बालकृश्ण

 भो  विजय  कृष्ण  हीरिडंके  :

 कधी  मैत्री  पह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-मयाश्मार  सीमा  पर  हाल  ही  में  सेना  को  त॑नाती  बढ़ा  दी  गई

 (a)  यदि  तो  सरकार  को  उस  पर  भ्रतिक्रिधा  क्या

 क्या  सरकोर  को  सेना  की  तेनाती  और  बंगालਂ  की  खाड़ी  के  निकट  हैंग्टाईहीपे  पर  चीन

 की  संहवेता'सें  चर्ल  रहे  बड़े  नोसेनिक  अहूं  के  निर्माण  के  बोच  कोई  सम्बन्ध  नजर  भाता  ओर

 (a)  सरकार  का  सेना  द्वारा  प्रोत्साहित  नशोीले  पदार्थों  के  अवंध  बव्यांपोर  ऑरे  सेंਂ  देश

 की  पूर्केत्तेरं  सीमा  को  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रहा  अंधजो  शरद  :  क्‍यों  सरकार  को  भारते-मंयानमार  सीमा  पर सेना की
 दैनाती  में  बढ़ोत्तरी  के  बारें  में  कौई  सूंचना  प्राप्त  नहीं  हुई  मयानमार  सेंना  प्रतिय्ष  शुष्क

 भौसम  के  बोरान  विद्रोही  तस्वों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कारंबाई  करतो

 और  चींन  को  सहायता  से  मयानमार  द्वारा  ह्यांगताई  दोष  में  नोसेना  बेस  बनाए

 जाने  के  बारे  में  सरकार  कीं  जानकारी  भारत-मयानमार  सीमा  पर  कोई  संन्‍्य  जमव  नहीं

 इंसेलिएं  सैन्य  जमाव  और  निर्माणाधीन  नोसेना  बेस  के  बीच  किसी  प्रकार  का  सम्बन्ध  होने  का  प्रश्न  नहीं

 डठ्ता  ।

 सरकार  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभो  मतिविधियों  पर  लवातार

 है



 ।4  1914  खिखित  इतर

 नजर  रखती  है  तथा  पूरी  रक्षा  तैकारशयों  को  शुनिश्चिस  करने  के  लिए  समय-समय  पर  समुचित  कदम
 उठाती  है  ।

 स्टॉक  एक्सचेंज  में  तेलो

 5893.  करी  अ्रथण  कुमार  पटेल  :  क्या  थिश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  कुछ  समय  से  देश  के  स्टॉक  एक्सचेंजों  में  तेजी  भा  रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  ने  इस  तेजी  के  कारक्षों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (2)  पूंजी  बाजार  में  प्रवेश  करने  वाला  काला  धन  इसके  लिए  किस  हृद  तक  जिम्मेबार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रासेश्यर  :  से  (४)  पिछले  कुछ  सभय  से  स्टॉक

 एक्सचेंज  सूचकांकों  में  काफी  तेजी  हो  रही  31  1992  तक  बम्बई  स्टॉक  एक्सचेंज  संवेदी

 सूचकांक  का  स्तर  बढ़कर  4285  तक  हो  गया  था  ।  शेयरों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  मुख्यतः  सरकार  की  उदार
 नीति  की  घोषणा  से  उत्पन्न  निवेशकों  की  आकांक्षाओं  तथा  कुल  मिलाकर  आर्थिक  परिवेश  में  सुधार
 होने  के  कारण  है  ।  इस  वृद्धि  में  बाजार  में  न्‍्यून  अस्थाई  स्टॉक  तथा  बिना  हिसाब-किताब  के  निवेश

 सहित  स्टॉक  बाजार  में  प्रवाही  निधियों  के  आधिक्य  का  भी  योगदान  रहा  है  ।

 का  पंजोकरण

 5894.  भो  रथि  राय  :  क्‍या  न्याय  और  कम्पनो  कार्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आर०  आई०  टी०  सी०  नाम  से  किसी  कम्पनी  को  भारत  में

 पंजीकृत  किया  गया  और

 यदि  तो  इसका  पंजीकरण  कब  हुआ  था  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसधोय  कार्य  संत्रासय  में  राज्य  सं्री  सजा  स्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  सस्जालय  में  राज्य

 झंत्रो  रंगरत्जअन  :  और  कम्पनी  1956  के  अम्तर्बत  भारत  में

 केवल  नाम  की  कोई  वम्पनी  पंजीकृत  नहीं  की  गई  ब्रिटको  फूड्स  कम्पनो  प्राइबेट

 लि०  माम  से  एक  कम्पनी  20  1992  को  कम्पनी  रजिस्ट्रार  बम्बई  के  पास  पंजीकृत

 की  गयी  कम्फ्नी  की  प्राधिकृत  पूंजी  एक  करोड़  रुपए  है  और  कम्पनी  का  पंजीकृत  कार्यालय  42,

 तुफं  डा०  ए०  बो०  में  है  ।

 ूड



 लिक्षित  उत्तर  $  1992

 बंयलोर  में  बिद्युत  करधा  सेवा  केमा

 5895.  झौसती  जमा  प्रसा  अर  :  क्‍या  वस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  में  एक  विद्युतकरघा  सेवा  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  क्या  प्रस्ताव  केन्द्र  करधा  यन्त्र  विन्यास  और  रख-रखाव  का  प्रशिक्षिण

 उक्त  केन्द्रों  में  प्रत्येक  बर्ष  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 क्या  इसके  लिए  भूमि  और  भवन  तथा  अम्ब  मूलभूत  सुविधाए  जुटा  ली  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्च  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 जी  हां  ।

 लगभग  150  अ्यक्षित  प्रति  वर्ष  ।

 और  ($)  अभी  क्‍योंकि  हस  केन्द्र  को  अभी  हाल  हो  में  स्वीकृति  प्रदान  की  गयी  है  ।

 आाषातित  कच्चे  साल  पर  शुल्क

 5896.  डा०  डो०  बेंकदेश्थर  राज  :  कया  विस  सम्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिदेशी  सप्लाईकर्ताओं  द्वारा  उनकी  अपनी  लागत  पर  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना

 भारत  में  आयातित  कच्छे  माल  को  भंडागारों  में  रखने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसे  बाद  में

 बस्तुओं  के  निर्माण  में  उनके  इस्तेमाल  के  लिए  भारतीय  क्रेताओं  को  बेचा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  अंग्रालय  में  राज्य  संजो  रासेश्वर  से  अपरिध्कृत  ऊन  और  कुछ
 अतिरिक्त  पुर्जां  के

 आयात  के  लिए  विदेशी  सप्लाईकर्त्ताओं  की  ओर  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इस
 आयातित  सामान  की  बाद  में  निकासी  के  लिए  और  स्थानीय  उपभोक्ताओं  को  उनकी  आवश्यकताओं  के

 अमुसार  बिक्री  के  लिए  प्रारम्भ  में  शुल्क  चुकाने  तक  माल  को  गोदाम  में  रखा  यह  दावा  किया

 भया  है  कि  ऐसा  करने  से  स्थानीय  उपभोक्ताओं  को  ये  माल  श्ीक्ष  उपलब्ध  होने  और  कीमतों  में
 किफायत  होने  जैसे  प्रमुख  लाभ  होंगे  ।
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 दूसरे  जिश्य  युद्ध  के  सेनिकों  को  विधवाओं  को  पेंशन

 5897.  भरी  काशोरास  कया  रक्षा  मन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सूरत  में  रह  रही  दुसरे  विश्व  युद्ध  के  सेनिकों  की  विधवाओं  को  संशोधित  दरों  पर

 युद्ध  पेंशन  मिल  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मम्जालय  में  राज्य  सम्त्ो  तथा  रक्षा  सग्वालय  में  राज्य  अम्त्री

 एश०  कृष्ण  :  से  सुंरत  मेंਂ  रहे  रहीं  द्वितीव  विश्य  युद्ध  के  जवानों  की  विधवाओं  के
 सम्बन्ध  में  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  इसलिए  उनके  द्वारा  ट्रेजरी  या  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों
 से  ली  जा  रही  पेंशन  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 काफो  का  उत्पादन  ओर  निर्यात

 5898.  थो  बलराज  पासोी :
 भरी  राम  कृष्ण  कुसुमरिया  :

 क्या  बाजिज्य  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  बर्षों  के  दोरान  कितमी  मात्रा  में  काफी  का  उत्पादन

 1990-91  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  काफ़ी  का  निर्यात  किया  गया  तथा  किन-किन
 देशों

 1992-93  के  लिए  काफी  उत्पादन  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  और

 काफी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेसु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जाजिज्य  संजालथ  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  वर्ष  1990-91'  के  दौरान

 काफी  का  अनुमानित  उत्पादन  1,73,000  मी०  टन  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुमानित  उत्पादन

 2,10,900  मी०  टन  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  यूनाइटेड
 यू०  एस०  नी

 सकूदी
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 यू०एस ०एस  ०आर०

 पो्लंड  तथा  रोमानिया  को  कुल  1,00,110  मी०  टन  काफी  निर्यात  की  गयौ  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  काफी  का  उत्पादन  लक्ष्य  अस्थायी  तौर  पर  1,50,000  मी०

 टन  रखा  गया  है|

 काफी  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  उद्ृश्य  से  पंचवर्षीय  योजना  के  छोटे

 कर्सा  क्षेत्रों  क ेकम  उपज  वाले  क्षेत्र  में  गहन  कृषि  के  अन्तग्रंत  25,000  हैक्टेयर  क्षत्र  कबर  करने  का

 कार्यक्रम  पुराने  तथा  खर्चीले  कम  उपज  वाले  काफो  क्षंत्रों  में  जंसी  अधिक  पैदावार  देने
 बाली  किस्मों  का  पुनरोपण  करके  योजना  अवधि  के  दौरान  20,000  हैक्टे०»  क्षेत्र  कबर  करने  का

 कार्य  क्रम  इसके  जल  संवर्धन  कार्यक्रम  के  अम्तमंत  61,000  हैक्टे०  क्षेत्र  कवर  करने  का
 कार्यक्रम  है  जिससे  उत्पादकता  में  बद्धि  होगी  ।

 राष्ट्रीय  आयात  बेंक  अधिनियम  में  संशोधन

 5899.  भी  थो  ०  भ्ीभियास  प्रसाद  :  वया  घिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  का

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  का रण  हैं  ?

 विस  सरजालय  में  राज्य  सम्त्रो  दललोर  ओर  राष्ट्रीय  आवास  बेंक
 1987  में  संशोधन  द्वेतु  राष्ट्रीय  आवास  बेक  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ये  प्रस्ताव  राष्ट्रीय

 आबास  बेंक  के  प्रचालनात्मक  ब्यौरों  से  सम्बन्धित  है  जिससे  कि  बह  आवास  वित्त  संस्थानों  के  उन्नयन
 और  उतके  बित्त  पोषण  तथा  उन्हें  अन्य  सहायता  देने  में  वे  अधिक  प्रभावी  ढंग  स ेकाम  कर  सके  ।  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 बेकिय  सेजा  आयोग

 5901.  श्री  ब्रह्मानम्द  संडल  :  क्‍या  जित्त  संजो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बेंक  अधिकारियों  के  चयन  हेतु  गठित  बैंकिंग  सेवा  आयोगों  को

 समाप्त  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 जिस  संत्रालय  सें  राज्य  लन्‍्भो  दलबोर  से  सरकारो  क्षंत्र  के  बेंकों  में

 अधिकारी  संबर्ग  में  भर्ती  के  लिए  सरकार  ने  1984  में  बेकिंग  सेवा  भर्ती  आयोग  के  गठन  का  निर्णय

 लिया  था  ।  मितव्ययता  को  ध्पान  में  रखते  हुए  और  भर्ती  की  विकेन्द्रोकृत  प्रणालो  के  सुबारू
 कार्यान्वयन  को  देखते  हुए  उक्त  निर्णय  के  कार्यान्वयन  को  स्थगित  रखा  गया  ।

 कम्पनियों  हारा  निर्यात  लक्ष्यों  को  प्राप्ति

 5902.  भरी  केशरो  लाल  :  क्‍या  बाजिज्य  पंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  की  उन  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्होंने  वर्ष  1990-91  और  1991-

 92  के  दौरान  अपने  निर्यात  के  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इन  कम्पनियों  को  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  अपना  निर्यात  बढ़ाने  हेतु

 कुछ  सहायता/अनुदान/प्रोत्साइन  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 इन  कश्पनियों  के  बिझद्ध  निर्यात  लक्ष्य  पूरा  न  करने  के  कारण  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  ओर

 (2)  लक्ष्य  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 थाजिज्य  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा

 जलम  कम्पनियों  के  लिए  सरकारी  तौर  पर  कोई  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  जाता  है  ।

 से  (४)  उरर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  बस्तर  निगम को  सिलें

 5903.  ओर  सत्यतारायज  जटिया  :  क्‍या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तगंत  मध्य  प्रदेश  में  संचालित  प्रत्येक  कपड़ा  मिल  में  पिछले

 तीन  वर्षों  के  कितना  कपड़े  का  उत्पादन  हुआ  और  इनमें  कितने  कामगार  नियुक्त

 क्‍या  इन  मभिलों  में  कपड़ें  के  उत्पादन  में  कमी  जाई  भोर

 यदि  तो  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  भए  ओर  इसके  क्‍या

 परिणाम  निकले  ?
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 2 ३. वस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  एन०  ठी०  स्री०  पी

 लिमिटेड  के  अन्तगंत  वस्त्र  मिलों  के  सम्बन्ध  में  मिलवार  कपड़े  का  उत्पादन  और  काय  रत  कामग़ारों

 की  संस्या  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  हां  ।  वर्ष  1989-90  के  दौरान  845  लाखं  मोटर  को  तुलना  में  वर्ष

 1990-91  के  दौरान  कपड़े  का  उत्पादन  822  लाख  मोटर  इसका  कारण  बढ़ते  हुए  घाटों  की
 प्रवृति  को  रोकने  के  लिए  खर्चीलें  बुनाई  क्रियाकलापों  में  कंमौ  लीने  के  बारे  में  प्रबन्ध  द्वारा  लिया  गया

 सजग  निर्णय  वर्ष  1992-93  के  दोरान  एन०  टी०  सी०  द्वारा  कपड़े  का  उत्पादन

 बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 *
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 आधकर  1961  को  धारा  805  के  अन्तगंत  छूट

 5904.  थी  थी०  एल०  शर्मा  प्रेम  :

 शी  लक्ष्मोमारायण  पाण्डेय  :

 थी  फूल  चम्द  वर्मा  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उन  संस्थाओं  को  निर्णय  देने  के  लिए  कोई  समय-सोमा  निर्धारित  की  है
 जिन्होंने  आयकर  1961  की  धारा  806  के  अन्तगंत  छुट  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  दिल्ली  में  गत  महीनों  के  दौरान  ऐसे  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 जिनके  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 इसके  क्‍या  कारण  और

 ऐसे  बिलम्ब  के  लिए  दोषी  व्यक्तियों  के  विर्द्ध  क्या  कार्यंबाही  की  गई  हैं  ?

 ,  जिस  लंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  आयकर  1961  के

 अधीन  कोई  सांबिधिक  समय-सीमा  निर्घारित  नहीं  की  गई  फिर  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड  ने

 ऐसे  अनुदेश  जारी-किए  जिनसें  आयकर  आयुक्‍तों/अयकर  निदेशकों  को  यह  सलाह  दी  गई

 है  कि  वे  इस  प्रकार  के  आवेदन-पत्रों  का  निपटान  90  दिन  के  भोतर  करें  ओर  संस्थाओं  को  सूचित
 करें  ।

 ,  (52)  बाबन  ।

 आवेदनकर्ताओं  द्वारा  कानूनी  अपेक्षाओं  पर  अमल  नहीं  किया  जाना  तथा  कानूनी  मुद्दों  को
 छांटना  इस  प्रकार  के  आवेदम-पत्रों  पर  निर्णय  लेने  में  होने  वाले  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  हैं  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  अधिकारियों  के  खिलाफ  छोई  कार्यवाही  करने  का
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 सहकारी  कताई  मिलों  को  ऋण

 $905.  श्री  यक्षयंतराब  पाटिल  :  क्‍या  जिस  सलंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  श्रोद्योगिक  विकास  श्वारतीय  जौद्योगिक  वित्त  तथा  भारतीय
 ओद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  द्वारा  सहकारी  कताई  सिलों  के  ऋण  मंजूर  नहीं  किए  जाते  और
 इन  मिलों  द/रा  दिए  गए  अवेदन-पत्रों  को  लम्बित  रखा  जाता

 ।  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 vo |  {
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 प्रत्येक  राज्य  में  किन-किन  सहकारी  कताई  मिलों  के  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  और
 भारतोथ  औद्योगिक  विकास  बैंक  आदि  में  कब  से  लम्बित  पड़े  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाई  की  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दबलबोर  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  भारतीय

 ओऔद्योगिक  बिकास  भारतीय  औद्योविक  वित्त  निगम  तथा  भारतोय  भोद्योगिक  ऋण  ओर  निवेश
 निगम  द्वारा  सहका री  कताई  मिलों  को  ऋण  स्वीकृत  नहीं  किए  जा  रहे  वास्तव  में  31-1-1992
 तक  भारतीय  औद्योगिक  विकास  निगम  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  ने  101  सहकारी  कताई  मभिलों  को
 नवीन  इकाइयां  स्थापित  करने  एवं  वतंमान  इकाइयों  को  आधुनिक  करने  के  लिए  सहायता  दी  है  ।  मिलों
 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  कोई  भी  आवेदन  लम्बित  नहीं  रखा  गया  है  ।

 से  उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ये  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 नए  प्राइबेट  बेक

 5906.  भो  महासमव्रस  गज  रेड्डी  :  कया  जिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  नई  उदारीकरण  नीति  के  अन्तमंत  नए  प्राइबेट  बेंक  छोलने  के  लिए
 लाइसेंस  दिए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  लाइसेंस  देने  के  लिए  क्या  मानवण्ड  निर्धारित
 किए  गए

 क्या  नए  प्राइवेट  बेंक  शोलने  हेतु  लाइसेंस  देने  के  लिए  कोई  आवेदन-पत्र  सरकार  के
 विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  सरकार  को  इस  पर  क्या  प्रतित्रिया

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दललोर  :  ओर  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने
 सूचित  किया  है  कि  वे  गर-सरकारो  क्षेत्र  में  नए  बैंकों  को  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्न  अपेक्षाबों
 और  मानदणष्हों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 और  कुछ  म्यक्तियों  और  फर्मों  ने  बेंकों  को  स्थापित  करने  सम्बन्धी
 :  क्रियाओं  पर  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  पूछताछ  की  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  ऐसा  कोई  आवेदन-पत्र
 अभो  तक  श्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (७)  प्रश्न  बैवा  ही  नहीं  होता  ।

 1
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 श्री  लाइन  सेवा

 3907.  डा०  सी०  सिलवेरा  :  क्या  जल-मतल  परिवहन  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 प्रीम  लाइन  सेवा  शुरू  करने  से  लेकर  अब  तक  दिल्ली  परिब्रहत  को  इस  सेवा  से  महीने-बार  कितनी
 आय  हुई  है  ?

 सल-भूतल  परियहन  भंभ्रालय  के  राज्य  संत्रो  अनदीश  :  ग्रीन  लाइन  सेवाओं

 को  शुंद  किए  जाने  के  समय  से  इस  सेवा  से  दिल्‍ली  परिवहन  मिगम  को  हुई  माह-वार  आय  इस  प्रकार

 ०

 1991'  (22-8-91  43,876

 1991  1,76,200

 1991  2,14,192 2
 1991  3,95,777

 1992  52,72,546 5
 1992

 52,72,546

 94,84,338

 (22-3-92

 ]

 स्युजुअल  फण्ड  सें  से  बिहार  में  किए  भए  निवेश

 5908.  भी  सोहम्भद  अलो  अशरक  फातमी  :  कया  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे
 कि  ४

 राष्डीजकृत  बेंकों  को  फश्डਂ  योजना  के  अन्तयंत्र  पिछले  तीन  वर्षों के  दोरान

 फिलमी  घनराशि  प्राप्त'हुई  ओर  उसका  कितना  अंश  बिहार  सें  निवेश  किया

 क्‍या  म्युचुअल  फष्ड  योजना  के  अन्तगंत  एकत्र  की  गई  राशि  को  तुलना  में  बिहार  में  कम

 निवेश  किया  नया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 सरकार  ने  इस  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  हैं  ?
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 विस  सस्वासय  में  राज्य  अम्त्रो  रामेश्वर  :  से  राष्ट्रीयक्ृृत  बेकों  द्वारा
 प्रायोजित  म्युशुअल  फण्डों  द्वारा  एकत्र  की  गई  राशि  पिछले  तीन  बर्षों  के दौरान  लगभग  4655.5

 करोड़े  रुपत  म्युचुअल  फब्डी  द्वारा  जुटाएं  गए  धंसावनों  की  पूंजी  बाआार  प्रतिभतियों  जैसे  शेयरों

 ओर  ऋण  पत्रों  एवं  मुद्रा  बाजार  प्रपत्रों  में  निविश  किया  जाता  इनमें  से  अधिकांश  प्रपत्र  किसी

 राज्य  विशेष  से  सम्बद्ध  नहीं  इसलिए  बिहार  में  किए  गए  निवेश  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  नहीं  दिया  जा

 हरियाणा  में  ऋणों  को  माफ  करना

 5909.  भी  जभेपाल  लिह  भंलिक  :  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 विभिरन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  हारा  1991  से  1991  तक  हरियाणा

 के  निम्न  आय  वर्ग  के  ब्यक्तियों  के  नाम  बकाया  राशि  तथा  माफ  किए  गए  ऋषणों  की  राशि  का  ब्यौरा

 क्या  और

 सरकार  ने  बेकॉर्यो  राशि  की  वसूली  करने
 के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  माननीय  सदस्य  कृषि  एवं

 ब्राभौण  राहत  1990  के  अन्तर्भत  हैरियाणा  राज्य  में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेकों  द्वारा  माफ  की

 गई  राशि  जानना  चाहते  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  14-3-92

 की  स्थिति  के  हरियाणा  राज्य  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  इस  योजना  के  अन्तगंत  राहत  के

 लिए  पता  लगाए  गए  67,311  रांतीं  में  20.41  करीड़  रुपए  की  राहत  प्रदान  की  गई  है  ।

 1991  की  स्थिति  के  हरियाणा  में  कार्यरत  चार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 की  कुल  बकाया  राशि  129  9  करोड़  रुपए  थीं  और  मांग  की  तुखना  में  बसूली  का  प्रतिशत  1991--

 अद्यतन  39.82%,  था  ।  अमुनय  के  माध्यम  से  वसूली  की  विद्यमान  प्रक्रिवा  के  बेंक

 अपनी  देयराशियीं  की  वसूली  के  लिए  दण्डॉल्मक  श्रांवंचान  और  अन्ततोषत्या  कानूमी  रास्ते  का  भी  आश्रय

 लेते  हैं  ।

 किसानों  के  लिए  क्रेडिट  काड  प्रणालो

 रंगे  43
 5910.  भी  शोभनाप्श्थर  राज  घाड़डे  :  क्या  बित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऋण  के  लिए  किसानों  द्वारा  भरे  जाने  वाले  कागजातों  को  वर्तमान  प्रक्रिया  बड़ी

 कृठिन  और  अधिक  समय  लेने  वाली

 वंदि  तो  क्‍्यां  सरकार  का  विचार  बह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पास
 बुक  कार्ड  प्रणाली

 शुरू  करते  का  है  कि  कृषि  ऋण  देनें  में  तेजी  लामी  जा  सके  ओर  इसके  लिए  अनावश्यक  कागजात  न

 भरने

 १3
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 व्यवसायिक  बेंकों  में  इस  प्रस्तावित  योजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  दलबोर  :  से  बेंकों  को  कृषि  उत्पादन  के

 लिए  किसानों  को  समय  पर  एवं  पर्याप्त  ऋण  का  प्रवाह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  इस
 क्षेत्र  क ेलिए  संस्थागत  ऋणों  के  प्रवाह  में  प्रगामी  वृद्धि  हुई  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ऋण  देने  की
 प्रक्रिया  को  सरल  एवं  उदार  बनाने  के  लिए  वाणिज्यिक  बेंकों  के  नाम  विस्तृत  मार्गनिर्देश  जारो  किए  हैं  ।
 इस  बिषय  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  मार्गनिदेंश  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  विभिन्‍न  फसलों  के  लिए  जिलों  में  गठित  तकनीकी  समिति  द्वारा  निर्धारित  फसल  ऋषणों  के

 लिए  विफ्तीय  सहायता  के  मानदण्डों  का  निर्धारण  और  बैंकों  ह्वारा  इन्हें  समान  रूप  से
 अपनाना  ।  इन  वित्तीय  सहायता  के  मानदण्डों  कौ  वाधिक  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  है
 ताकि  बढ़ी  हुई  लागत  को  ध्यान  में  रखा  जा  सके  ।

 2.  25,000  रुपए  तक  के  ऋण  आवेदनों  को  एक  पखथाड़े  के  अन्दर  और  25,000  रुपए  से
 अधिक  के  ऋण  आवेदनों  को  8  से  9  सप्ताह  के  अन्दर  निपटाना  ।

 3.  ग्रामीण  शाखा  प्रबन्धकों  को  मंजरी  की  समुचित  शक्तियां  प्रत्यायोजित  करना  ताकि
 कांश  ऋण  आवेदन  शाखा  स्तर  पर  ही  मंजूर  किए  जा

 4.  जहां  चल  परिसम्पत्तियां  निमित  की  वहां  10,000  रुपए  तक  के  फसल  ऋणों  और

 10,000  रुपए  तक  के  सावधि  ऋणों  के  लिए  भूमि  को  बंधक/प्रभारित  करके  अथवा  अन्य
 पक्ष  की  गारंटी  के  रूप  में  कोई  संपाश्विक  प्रतिभूति  नहीं  ली  जानी  चाहिए  ।

 5.  10,000  रुपए  तक  के  कृषि  मध्यावधि/दीर्घावधि  के  लिए  कोई
 माजिन  आवश्यक  नहीं  है  ।  इन  पर  वसूल  को  जाने  वाली  ब्याज  की  दरें  रियायती

 हैं  ।

 6.  सभी  आई०  आर०  डी०  पी०  हिताधिकारियों  को  क्षेत्रीय  भाषा  में  ऋण  पास  बुक  जारी
 किया  जाना  चाहिए  जिसमें  ऋण  मंजूरो  की  मंजूर  प्राप्त  ब्याज

 प्रत्येक  किसत  में  देय  किसत  देने  की  तारीख  आदि  विवरण  दिए  जाने

 चाहिए  ।

 इस  सल्द्स  में  यह  कहना  विषय  से  बाहर  न  होगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बंक  किसानों  के  लिए
 ऋडिट  कार्ड  आरम्भ  करने  जेसे  उपाय  स्वयं  करते  हैं  ताकि  किसानों  को  सरलता  से  एवं  समय  पर  ऋण
 प्रदान  किया  जा  सके  और  कृषि  क्षेत्र  को  ऋण  के  प्रयाह  में  बुद्धि  भी की  जा  सके  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ
 बैंकों  ने  कुछ  राज्यों  के  चुने  हुए  जिलों  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  अपनी  क्रेडिट  कार्ड  योजनाएं  आरम्भ
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 की  हैं  ।  ये  कार्ड  उन  किसानों  को  दिए  जाते  हैं  जिनका  निरन्तर  रिकार्ड  बच्छा  होता  है  ताकि  वे  उत्पादन

 निवेश्यों  की  अपनी  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  बिना  कठिनाई  के  कृषि  ऋण  प्राप्त  कर  क्रेडिट

 कार्ड  से  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  :

 (i)  इससे  कार्ड  घारक  उत्पादन  ऋण  तुरन्त  प्राप्त  कर

 (0)  इससे  आवेदन  भूमि  रिकार्ड  के  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने  और  प्रत्येक  कृषि  मौसम  के

 लिए  प्रलेखन  जंसी  प्रक्रियात्मक  औपचारिकताएं  समाप्त  हो  जाएंगी  ।

 (iii)  इससे  किसानों  को  उत्पादन  निवेश्यों  की  खरोद  के  लिए  नकदी  ले  जाने  को  आवश्यकता

 नहीं  पड़ेगी  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कृषि  ऋण  कार्ड  योजना  देना  यूनियन  बेंक  आफ  बैंक

 आफ  न्यू  बेंक  आफ  आस््रा  विजया  इंडियन  ओवरसीज  सिडिकेट

 पंजाब  एण्ड  सिघ  भारतीय  स्टेट  केनरा  युनाइटेड  बेंक  आफ  इलाहाबाद
 पंजाब  नेशनल  कार्पोरेशन  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  यूको  स्टेट  बेंक  आफ  मैसूर

 और  बैंक  आफ  बड़ोदा  द्वारा  राज्यों  के  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  आरम्भ  की  गईं

 है  ।

 राज  एककों  को  पुनः  अवेक्षम  बनाना

 5911.  भरी  ए०  चाहस  :  क्या  बिस  भत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रुग्ण  एककों  को  अधंक्षम  बनाने  हेतु  तेथार  किए  गए  नतिंग  क्ाइंक्रमों  इस
 प्रयोजना  हेतु  निर्धारित  की  गई  जटिल  प्रक्रिया  के  कई  लघु  ओर  छोटे  दग्म  ओद्योगिक  एकक
 इसका  लाभ  नहीं  उठा  पा  रहे

 क्‍या  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोड़ं  ने  रुग्भ  एककों  को  परिभाषा  तथा  इस

 एककों  को  नसिग  कार्यक्रमों  का  लाभ  देने  हेतु  निर्धारित  को  गई  शर्तों  में  परिवर्तंव  करने  का  सुझाव
 दिया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  और  इस  समय  यह  मामला  किस

 चरण  में  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलथोर  :  भारतीय  रिजव  बेंक  ने  सूचित  किया

 है  कि  बैंकों  द्वारा  अथंक्षमता  अध्ययन  के  बाद  अर्थक्षम  पाए  गए  एककों  को  हो  पोषण  कायंत्रमों  के
 अन्तबंत  रखा  जाता  है  तथा  पोषण  कायंक्रमों  के  प्रयोजनों  के  लिए  निर्वारित  प्रक्रिया  ऐसी  नहीं  है  जो
 सम्भावित  अर्थक्षम  रुण्ण  एककों  के  रास्ते  में  आती  हों  ।

 और  औद्योगिक  और  वितीप  पुतति्माव  बोर्ड  ते  रुग्भ  औद्योगिक  कम्पती
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 1985  में  ख्ंशोघन  के  लिए  कई  सुझ्षाव्  दिए  रुप्प  औद्योयिक  एककों

 की  परिभाधा  और  ऐसे  एककों  को  विए  जाने  वाले  पोषण  कायंक्रमों  की  शर्तों  में  प्रिबर्ततब  ध्री  झामित्र

 रुप्ण  औद्योगिक  कम्पनो  अधिनियम  में  संशोधन  सम्बन्धरे  किभिस्न  इक्क

 समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 बधघु  उद्योग  एककों  लघु  क्षेत्र  क ेएककों  को  को  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 भ्रधिनिग्रम  में  शामिल  नहीं  किया  यया  है  ।

 कृषि  और  ओोझोगिक  उत्पादों  का  निर्यात

 5912.  भो  सुरेशानन्द  स्थास्ी  :  क्या  बाजिम्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  तथा  अगले  दो  वर्षों  के  दोरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रमुख  रूप  से  किन-किन

 कृषि  ओर  औद्योगिक  उत्पादों  का  निर्यात  शुरू  करने  का  विचार

 उससे  सरकार  को  प्रतिवर्ष  कितना  राजस्व  प्राप्त  होने  को  सम्भावना  ओर

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  इन  उत्पादों  का  निर्यात  शुरू  करने  से  घरेलू  बाजार  पर  पड़ने  वाले

 प्रतिकूल  प्रभाव  को  रोकते  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  कठाए

 वाणिल्य  मंत्ररलफ़  के  राज्य  सश्त्ो  पो०  चिक्म  ;  काल  क्य  के  दोराक  जिन  प्रमुख

 कृषि  और  औद्योगिक  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  जिनका  अगले  दो  वर्षों  के  दोराज  निर्यात

 किए  जाने  की  सम्भावना  उनमें  काजू  की  आयल  संसाध्चित

 समुद्री  अयस्क  तथा  चम्रड़ा  तथा  चमड़े  से  बनो  रत्व  तथा

 खेलकूद  का  रसायन  तथा  सस्वद्ध  इजोनियरसे  इलेक्ट्रानिक्स्सत  और  करस्प्यूटर
 साफ्टवेय  वस्त्र  पेट्रोलियम  उत्पाद  बादि  शामिल  हैं  ।

 अप्रेन्नजबब  199 4-92  के  दोरात  भारत  के  निर्माक्त  से 34699  कसेश  ६०  को  आय

 हुई  |  अगले  दो  वर्षों  में  निर्यात  से  अजित  को  जाने  वाली  बिदेशो  मुद्रा  का इस  समय  ठीक-स्रर  अनुद्धान
 लगाना  कठित  है  ।

 सस्‍्कार  की  नीति  घरेलू  मांय  को  पूरा  करने  के  बाद  उच्  उत्पादों  का  निर्यात  करने  को  है

 जो  बेशी  मात्रा  में  उपलब्ध  इसक  अतिरिक्‍त  निर्वात  प्रबोजनों  के  लिए  उत्पादन  को  विशेष  रूप  से

 तंयार  की  गई  कुछ  योजनाओं  जैसे  निर्यात-अभिमुख  एकक  योजना  तथा  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  बन्‍तगंत

 ,  प्रोत्साहित  किया  जादा  है  $
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 सल्द्रो  जहाओों  को  कहट़े  पर  प्राप्त  करना

 5913.  श्रो  अशोक  आनन्वराय  देशमल  :  कया  जल-भृतल  परिवहव  थंजो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  समुद्री  जहाजों  सम्बन्धी  नई  नोति  के  अन्तगंत  जह्ाजों  की  प्रत्यक्ष  प्राप्ति  के

 बदले  उन्हें  पट्टे  पर  लेने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सुंत्री  लगदोश  :  और

 हां  ।  विदेशी  मुद्रा  के  सकट  को  देखते  सरकार  नौवहन  कम्पनियों  को  बा्डरਂ  लीजिग  के

 माध्यम  से  जहाजों  के  अधिग्रहण  हेतु  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  सम्यक्ल में
 घ्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 महाराष्ट्र  मे ंभारतोष  खोबत  बोमा  निगम  का  डिजोजनल  आफिस

 5915.  भोमतो  सृर्थकान्ता  पाठिल  :  क्या  किस  भंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  मे ंभारतीय  जोवन  बीमा  निगम  के  कितने  शाला  स्मर्मक्तव

 )  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारक्ीय  जोबन  बीमा  निगम  के  औरंगाबाद  ड़िद्योशढ़  में

 पालिसियों  की  संख्या  ओर  बोमा  की  राशि  के  सुन्दर्श  में  जिला-बार  और  वर्ष-बार  कितता  कारोबार

 नान्देड  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  डिवीजनल  आफिस  शुरू  करने  का  कोई  फद्षव

 और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  कार्य  शुरू  करने  की  सम्भावना  है  ?

 किस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलदोर  :  बीस  ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  जीवन  बीमा  निगम  के  मौर॑गाबाद  मंडल  से  पालिक्षिझ्रें  को
 संस्या  और  बोमांकित  राशि  के  अनुसार  कारोबार  की  वर्ष-वार  मात्रा  निम्नानुसार  है  :--

 न्‍--+-न-न-+-नन+-मपानरनन+  नमन  न  नननन  नमन  नमन  न  नमन  ननमनन+++ननन-+-मंकननन-मननननन-ननमनन+भ+भ-नन-न-+ननन  नमन  ननन-न  मन  नन-मनननन+++++भ+3»+++33++33क+3+3+3+थ+»+++म»»««»+  3७  आम  «+ऊक-+-भन»»मननकम--_-ंमनननननन-++म

 वश्च  बीमांकित  राशि  पालिपियों  की  हंडया

 1988-89  9  17570  67956

 1989-90  25029  लिर्कओकडि

 1990-91  30052  102313

 .

 ॥7
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 जिलावार  स्थिति  निम्मानुसार  है  :--

 वर्ष  बोमांकित
 राशि  पालिसियों  की  संख्या

 2  3

 औरंगाबाद

 1988-89  4132  15818

 1989-90  5765  19551

 1990-91  7197  23457

 थोड

 1988-89  2987  10811

 1989-90  3919  12703

 1990-91  4510  14253

 जालना

 1988-89  1918  7484

 1989-90  2731  9269

 1990-91  3316  11290

 1988-89  3400  13290

 1989-90  4735  16744

 1990-91  5690  20114

 गा्देड

 1988-89  9  2053  7716

 1989-90  3070  10838

 1990-91  3880  13664

 उस्लानाजाद

 1988-89  1200  4800

 १8
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 2  3

 1989-90  2109  6946

 1990-91  2431  8330

 परभानो

 1988-89  1880  8037

 1989-90  2700  10298

 1990-91  3028  11205

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 5916.  थभो  थी०  धर्म  जय  कुमार  :  गया  ग्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  विशेषकर  कर्नाटक  में  31  1991  तक  कुल  कितने  नोटरियों  की  नियुक्ति
 की  गई

 ऐसी  नियुक्तित  के  लिए  क्‍या  मार्गनिदेश  जारी  किए  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी  राज्य  में  नोटरियों  को  नियुक्ति  पर  सहमति  प्रदान  की

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कनटिक  सरकार  को  इस  बर्य  200  और  नोटरियों

 को  नियुक्त  करने  की  अनुमति  दी  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  न्‍्याथ  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्रो  रंगराजन  :  से  31-12-91  केन्द्रीय  सरकार  ने  सम्पूर्ण  देश  के

 लिए  296  नोटरी  नियुक्त  किया  जिनमें  से  ।9  नोटरी  कर्नाटक  राज्य  में  मोटरी

 1952  और  नोटरी  1956  में  मागंदशंक  सिद्धांत  अन्तर्विष्ट  किसी  राज्य  में  नोटरी  की

 नियुक्तित  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  सहमति  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 और  कर्नाटक  सरकार  के  तारीख  19  1991  के  आदेश  के  अनुसार  रा

 में  नोटरियों  की  संख्या  70  से  बढ़ाकर  200  कर  दी  गई  है  ।

 79



 लिखितें  उतर  3  1992

 फलों  के  निर्ध॑र्त  हैतु  लाइसेंस

 5917.  डा०  भहादोीपक  सिंह  शाक्य  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  फलों  के  निर्यात  हेतु  लाइसेंस  जारी  करती

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या-क्या  आवश्यक  शर्ते  निर्धारित  की  गई  और

 बर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  ऐसे  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  गए

 जाजिलय  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 एकाधिकार  ओर  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  सिलो  शिकायतें

 5918.  भरी  जगत  बोर  सिह  ब्रोभ  :  बया  स्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  संत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 अधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान

 कितने  प्रतिष्ठानों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  और

 तस्सम्बन्धी  राज्य-बार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  भंजरलय  में  राज्य  संत्रो  संजा  भ्याय  सजा  कम्पत्रो  कार्य  मंज्रालय  में  राज्य  संत्रो

 रंगराजन  :  से  वर्ष  1991  के  एम०  आर२०  टी०  पी०  आवोग  ने

 बविभिम्न  उपक्षमों  या  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  5238  शिकायतें  प्राप्त  की  अवरोधक  या

 अमुचित  व्यापार  प्रथाओं  से  सम्बन्धित  शिकायतों  के  आधार  पर  एभ०  आर०  टी०  पी०  आयोग  ने  वर्ष

 1991  के  दौरान  जांचे  संस्थित  लिनका  राज्य-वार  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 1.  सथध  शासित  दिल्ली  105

 2.  कर्नाटक  12

 3.  राजस्थान  3

 4.  नहाराभ्षटट  43

 5.  तमिखनाद  11
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 6.  पंजाब  10

 7.  पश्चिम  बंगाल  !।

 8.  बिहार  2

 9.  उत्तर  प्रदेश  13

 10.  हरियाणा  2

 11.  आ्रांष्र  प्रदेश  2

 12.  मध्य  प्रदेश

 13:  चण्डीगढ़  ॥

 14.  केरल  5

 15.  गुजरात  4

 16.  उड़ीखा

 योब  :  225

 एक उम्शरमिकक लय  निकल्य  होगे  के  एम  ०  आर०  टी०  पी०  आयोग  को  एम०  आर»  टी०  पी ०
 उधबन्धों  के  अन्हग्ंत  किभिनन  व्याप्रार  प्रथाओं  से  सम्बन्धित  शिकायतों  पर

 मपदाब्मक  कामेदाही  करने  देतु  शब्सियां  ध्राप्त  हैं  ।

 सीसा-शुश्क  कई  अपबंजनम

 5919.  भी  अजब  भुखोपाध्याथ  :  कया  घिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा>शुल्क  अपयंचन  के  कुछ  कक्षित  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ज॑ंसाकि  2

 1992  के  एक्सब्रेसਂ  में  प्रकाशिश  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इसमें  शामिल  लोगों  के  विरद्ध  अब  तक  क्या  कारंगाई  की  गई

 इन  मामलों  में  सीमा-झुल्क  यदि  कोई  दोषी  पाया  गया  है  तो  उसके  विरद्ध  क्या

 कार्रथाई  की  मई  और

 ह  भविष्य  में  ऐसे  मामलों  की  पुनराबृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  सुधारास्मक  उपाय

 किए  मए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 $1
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  से  सरकार  को  2

 1992  के  एक्सप्रेसਂ  में  ज  इम्पोटं--इनवायसिंग  रेकेट  अनअर्थ डਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत

 प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी  है  ।

 उपर्यकत  समाचार  में  उल्लेख  किए  गए  जिनकी  संख्या  5  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया

 मद्रास  के  एक  आयातक  ने  90  मीट्रिक  टन  पोलीविनायल  अल्कोहॉल  की  105  मीट्रिक  टन

 पोलीविनायल  क्लोराइड  रेसिन  के  रूप  में  घोषणा  करके  निकासी  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  इस  तरह
 से  1.21  करोह  रुपए  का  शुल्क  अपवंचन  करने  का  प्रयास  किया  गया  माल  को  पकड़  लिया  गया

 था  तथा  3  अ्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  इस  मामले  का  न्यायनिर्णयन  किया  गया  है  ।  माल  को  जब्त

 कर  लिया  गया  तथापि  आयातक  को  यह  विकल्प  दिया  गया  था  कि  वह  10  लाख  रुपए  के  जुर्माने
 की  अदायगी  करके  माल  को  छुड़वा  सकता  लगभग  3.75  लाख  रुपए  की  राशि  का  अथंदण्ड  भी

 लगाया  गया

 (ii)  एक  मामले  में  आयातक  ने  डिस्प्स  डाइज  का  आयात  किया  जिसकी  जांच  करने  तथा

 रासायनिक  परीक्षण  करने  पर  यह  पाया  गया  कि  इसका  सकल  रूप  में  कम  बोजकांकन  किया  गया  है  ।

 इस  तरह  लगभग  45  लाख  शपए  के  शुल्क  अपवंचन  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  माल  को  अभिगृहीत  कर
 लिया  गया  है  तथा  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जा  रहा

 (iii)  भद्गास  की  एक  पार्टी  ने  6  मीट्रिक  टन  ब्रीवेरी  होप्स  का  श्रिवेन्द्रम  एयर  कार्गो  काम्पलेक्स
 के  माध्यम  से  आयात  किया  माल  का  कम  बीजकांकन  किया  गया  था  और  शुल्क  अपवंचन  लगभग
 32  लाख  रुपए  माल  को  अभिगृहीत  कर  लिया  गया  इस  मामले  में  न्यायनिर्णय  किया  जा  चुका
 है  ।  माल  को  जब्त  कर  लिया  गया  था  तथा  आयातक-को  यह  विकल्प  दिया  गया  था  कि  वह  36  लाख

 शपए  के  जुर्माने  की  राशि  की  अदायगी  करके  माल  छुड़वा  सकता  18  लाख  रुपए  का  अ्थंदण्ड  भी
 लगाया  गया  था  ।  32  लाख  रुपए  के  अतिरिक्त  शुल्क  के  लिए  मांग  की  भी  पुष्टि  कर  दी  गई

 (iv)  एक  आयातक  ने  कीमती  फार्मास्युटीकल  ओषधियों  की  एक  खेप  की  सोडियम  ब्रोमाइड
 के  रूप  में  गलत  घोषणा  की  थी  ।  इस  प्रयास  में  शुल्क  अपवचन  लगभग  15  लाख  रुपए  माल  को

 अभिमनहीत  कर  लिया  गया  है  ।  अनुवर्ती  जांच-पड़ताल  के  दोरान  मद्रास  में  एक  आवासीय  परिसर  से
 लगभग  1.5  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के  सपंचर्म  अभिगृहीत  किए  गए  थे  और  इस  मामले  को  आगे  कायंवाही
 के  लिए  बन  विभाग  को  सौंप  दिया  गया  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जा  रहा  है  ।

 पड़ताल  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  सीमा-शुल्क  के  कथित  अपबंचन  में  एक  क्लियरिंग  एजेन्ट  भी  शामिल
 था  ।  तदनुसार  उसके  सीमा-झुल्क  मृह  एजेन्ट  लाइसेंस  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 (२)  एक  पार्टी  ने  डाट  हैट्रिक्स  प्रिट्स  के  मंकेनिकल  संघर्टकों  का  आयात  माल  की  जांच
 से  पता  चला  कि  उन्होंने  मंकेनिकल  पार्टी  पर  फिट  किए  हुए  एक  इलेक्ट्रानिक  पार्ट  का  भी  आयात  किया
 था  ताकि  वे  सीमा-शुल्क  की  एक  ऐसी  अधिसूचना  का  लाभ  प्राप्त  करने  का  दावा  कर  सके  जिसके  लिए
 वे  पात्र  नहीं  इस  मामले  का  न्यायनिर्भयन  किया  गया  था  गौर  95.86  साख  रुपए  के  अतिरिक्त

 झुल्क  को  मांग  को  गई  है  ।
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 (vi)  एक  आयातक  ने  एक  नई  मल्टी-लेयर  कोटर  मशीन  के  रूप  में  घोषित  एक  खेप  का  आयात

 करके  उसकी  निकासी  की  थी  ।  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  कि  उन्होंने  छिपा  करके  एक  कंलेण्डरिग

 मशीन  का  भी  आयात  किया  था  |  कथित  शुल्क  अपवंचन  की  राशि  9.64  लाख  रुपए  है  ।  जांच-पड़ताल
 से  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  विनियमनों  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  का  भी  पता  चला  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  है  ।  मद्रास  उच्च  न्यायालथ  द्वारा  आगे  को  कार्यवाहियों  को  स्थगित

 कर  दिया  गया  है  ।

 इन  मामलों  में  की  गई  जांच-पड़तालों  से  अभी  तक  किन्‍्हों  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के शामिल

 होने  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 शुल्क  अपवंचन  के  ऐसे  प्रयासों  की  रोकथाम  के  लिए  सीमाशुल्क  गृह  में  आसूचना  एजेन्सियों  और

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रहो  है  ।

 डीजल  इंजम  संमस्ख  रांचो  का  भारत  हैबो  इलेक्ट्रोकल्स  लिसिटेड

 के  साथ  बिलय

 5921.  भी  ललित  डरांव  :  क्‍या  रखा  अम्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रोकल्स  लिमिटेड  की  उच्च  स्तरीय  सम्रिति  ने  बिहार  में  डोजल

 हंजन  संयन्त्र  रांची  का  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  में  बिलय  कराने  हेतु  कोई  जांच  कराई

 (a)  क्‍या  इस  समिति  ने  उक्त  कारखाने  को  भारत  हेथो  इलेक्ट्रीकल्स  लिभिटेड  के  एकक  के  रूप

 में  सौंपने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  इस  कारखाने  को  भारत  हैबी  इसेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  को  कब  तक  सौंपने  का

 विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भन्त्रो  शरद  :  नहीं  ।  तथापि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  के  कुछ
 अधिकारी  सम्बन्धित  ब्योरे  प्राप्त  करने  के  लिए  डोजल  इंजन  रांचो  गए  थे  ।

 हर

 और  यद्यपि  भारत  हैबी  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  ने  एक  स्तर  पर  यह  सूचित  किया  था
 कि  उसे  इस  यूनिट  को  लेने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  रक्षा  मन्त्रालय  ने  यह  निश्चित  किया  कि
 इस  यूनिट  को  गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स  एण्ड  इंजोनियरस  से  भारत  देवों  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  को  सौंपने
 का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।

 यह  यूनिट  गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स  ए०्ड  इंजीनियर  के  अन्तमंत  ठोक  प्रकार  से  कायं  कर
 -  है  तथा  इसके  उत्पादन  का  काफी  भाग  रक्षा  तथा  यहाजरानी  के  कामों  में  आता  इस  ठरह्‌

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  ने  इस  मामले  को  यहीं  समाप्त  कर  दिया  है  ।
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 राष्ट्रीय  सहकारी  थिकास  मिमम  को  ऋण  शहावता

 5922.  भरी  अस्ना  लोशो  :

 झोमतो  रोता  वर्मा  :

 थी  एन०  के०  धालियान  :

 शरीमती  भहेसा  कुमारी  :

 क्या  अस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगेम  को  1990-91  कौर  1991-92  के  दौरान  नई  बुनकर
 सहकारी  कताई  मिलों  को  स्थापना  ओर  वतंमान  मिलों  के  विस्तार  के  लिए  एकक-बार  कितनी  राशि  की
 ऋण  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई

 इस  ऋण  की  संहांयता  से  स्थांषित  की  गई  कताई  मिंली  का  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य-बार
 कितनी  मिलों  का  बिस्तार  किया  ओर

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  प्रत्येक  कताई  मिल  फेहा-कहां  संस्थीपित  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य
 अस्त्रो

 अशोक  :  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को
 ऋण  सहायता  योजना  के  अन्तगंत  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  नई  बुनकर  सहकारी  कंताई
 मिलों  की  स्थापने  और  क्तेमान  मिलों  के  विस्तार  के  लिए  भारत  सरकार  ने  299.28  .328  लाख  ९०
 और  175.00  लाख  रुपए  की  राक्षि  जारो  को

 और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  वह  ऋण  सहायता  मिम्मलिखित  गई

 सहकारी  कताई  मिलों  को  स्थापना/बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  के  विस्तार/आधुनिकीकरण  के  खिंश
 दी  गई  थी  ।

 मई  सिलें  :

 !.  जिचुर  सहकारी  कताई  भिल  पी०  जो०

 केरल  ।

 2.  पूर्दचाचल  सहकारी  कताई  भिल  जिला  {vo  ।

 3.  उ०प्र०  सहकारी  कैताई  मिल  उत्तर  प्रदेश  ।

 4.  उ>प्र०  सहकारो  कताई  मिल  कम्पिल  उ०प्र  ०  ।

 5.  सीतापुर  सहकारी  कताई  मिल  उ०्प्र  ०  ।

 6.  श्री  गोपीनाथ  बुंनकर  सहकारी  कताईं  मिले  उड़ीसा  ।
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 विस्तार  के  मामले

 1.  नागपुर  विनकर  सहकारी  सूत  गिरनी  उभरेद  महाराष्ट्र  ।

 आधुतिकोकरण

 1.  राजामुंदरी  सहकारी  कताई  मिल  जिला-पूर्षी  आंध्र  प्रदेश  ।

 सलेशिया  से  तेल  का  आयात

 5923.  भरी  धुधोर  गिरि  :  क्‍या  वोलिश्य  भेजो  यह  बंताने  को  क्ृपों  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मलेशिया  से  तेल  के  आयात  के  लिए  उसके  साथ  कोई  समक्षोतां  किये

 यवि  तो  तत्सम्थरधो  ब्योरा  क्या  है  तथा  यह  समझोता  कितनी  अवधि  तक  बंध

 क्‍या  आयात  किए  जाने  वाले  को  दर  इस  सभव  अन्तराव्कूष  थाभार  में  प्रकलित  दर  से

 अधिक  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  ऐंस  टी  सी  ढ्वारा  पामोलीन  को
 समय-समय  पर  को  गई  ख़रीदारियों  को  छोड़कर  सरकार  ने  पामोलोन  आयल  के  आयात  के  लिए
 मलेशिया  के  साथ  कोई  करार  नहीं  किया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राज्य  व्यापार  नियम  और  खतिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  हारा
 निर्यात  और  आयते

 5924.  भरी  जयभोत  सिह  बरार  :  क्‍या  थाणिल्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुख्य  रूप  से  निर्यात  और  आयात  गतिविधियों  के  लिए  जिम्मेदार  खनिज  धांलिं
 व्यापार  नियम  और  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्यभार  निर्वेत  और  ओऑयोत  के  बैर-सरंजीवेंद  किए  जाने
 पर  कम  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  दोनों  संस्थानों  के  माध्यम  से  किन-किन  मदों  को  निर्यात  और  भाषात
 करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  संत्रासय  से  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  शरकार  हारा  किए
 गए  उदारीक्ृत  व्यापार  नीति  उपायों  के  सन्दर्भ  जिसमें  कि  अनेक  मिंवाँति  तेंचां  आयात  मबों  का
 सरणीयन  समाप्त  किया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  सरणोयन  समाप्त  करने  से  कासेदार  कम  हो
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 टी  हे  गा
 एम  एम  टी  सी  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  मूलतः  गेर-सरणीकृत  व्यापार  पर  आधारित

 कैसी  प्रतियोगी  वातावरण  में  कार्य  करने  वाले  व्यापार  घराने  बनने  के  उद्देश्य  से
 लक्ष्य  पुनः  निर्धारित  किए  हैं  ।  हे

 ने  नि

 दिनांक  1-4-1992  से  लागू  आयात-निर्यात  नीति  1997)  के  अनुसार
 एस  टी  सी  तथा  एम  एम  टी  सी  द्वारा  निर्यात/आयात  की  जाने  वाली  सरणीक्ृत  मर्दे  निम्मानुसार  हैं

 :

 आयात

 सत्श  लणबेजे
 7

 ओषधियां  ए  तथा  विटामिन  ए  के  सभी  प्रकार  के  नाइट्रोजन  युक्त  फासफो
 पोटासयुक्त  ओर  मिश्चित  रसायनिक  उबंरक  ।

 |

 *तेल  का  मूंगफली  का

 कुसुम  का  पाप  का  तेल  तथा

 अस्य  तेलों  सहित  सभी  किस्म  के  रेपसीड  ।

 टी  सी  के  हिन्दुस्तान  वेजिटेबिल

 आयल्स  कारपोरेशन  लि०  भी  सरणीयन

 अभिकरण  है  ।

 का  सोयाबीन

 बिनौले  का  ।

 *द्यीज

 कहन्य  सभी  तेल  अथवा  बोज  अथवा  अन्य  ऐसी

 बीज  जिससे  तेल  निकाला  जा  सके

 अथवा  जिसमें  वनस्पति  बसा  शामिल

 जिसका  ऊपर  अथवा  आयात-निर्यात  नीति

 में  अन्यत्र  उल्लेख  न  किया  गया  हो

 उनमें  टंग  आयल/चाइना  वुड  आयल  तथा  मुख्य

 प्राकृतिक  तेल  शामिल  नहीं  ।

 बसा  अम्ल  तथा  अम्ल  तेल  गिरि  का

 पाम  टेललो  हाइड्रोजेनेटेड

 टैल्लो  ओलोल  एमिन  तथा  स्टीरोल

 एमिन  उनके  तृतीय  तथा

 चतुर्थाश  व्युत्पन्नमाल
 ——  मम» म  मम
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 एस  टी  सी

 एम  टी  सो  को  सहायक  कम्पनी  सिटको

 ही  वास्तविक  सरणोीयन  अभिकरण  है  ।

 एम  एम  टी  सी

 +#्षख्रक  अपशिष्ट  छीलन

 ओर  छीलन  जो  अभ्नक  के  प्रसंस्क रण  से  निकलती

 है  और  जिसे  अपने  आकार  तथा  रंग  के  कारण

 प्रसंस्कृत  अज्रक  के  स्तर  से  घटिया  समझा

 जाता

 लौह  अयस्क  दक्षिण  कोरिया  तथा

 ताइवान  के  अतिरिक्त  चोन  अथवा  यूरोप  को

 निर्यात  किए  जाने  बासे  गोबा  मूल  के  लौह
 अयस्क  का  तथा  सभो  बाजारों  के  लिए  रेडीमूल

 का  लोह  अयस्क  |

 30%  से  कम  फ्रोमियम  आक्साइड  के

 वाले  क्रोम  अयस्क  के  ढेले  ।

 कम  सिलिका  वाला  भुरभुरा  4  प्रतिशत  से
 अधिक  सिलिका  तथा  क्रोमियम  आवसा|इड  वाला

 बढ़िया  अयस्क  ।

 कंल्सियम  युक्त  बाक्साइट  तथा  पश्चिमी  तट

 मूल  के  54%  से  कम  एल्यूमोनिक  आक्साइड
 के  अल्यूमिना  अंश  बाले  घटिया

 श्रेणी  के  बाकसाइड  को  छोड़कर  सभी  किस्मों
 का  बाकसाइट  मेंगनीज  अयस्क  जिसमें  यह
 शामिल  नहीं  से  अधिक  मैंगनील
 वाला  लम्पी  ब्लेन्डेंड  मेंगनीज  ।

 इसके  दोनों  निमम  प्रतियोगी  आधार  पर  गेर-सरणीक्षत  माल  का  निर्यात  बढ़ाना

 चाहेंगे  ।

 ]

 केंकों  में  सुधार  सम्बन्धी  समिति

 5925.  थी  अनन्तराय  देशभुख  :  क्‍या  जिस  भअन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बैंकों  में  सुरक्षा  कर्मियों  की  सेच्ा  शर्तों  की  जांच  करने  हेतु  कोई  समिति/का्यंकारी
 दल  की  स्थापना  की  गई

 यदिं  तो  समिति/कार्यकारी  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  कौ  मुख्य  बातें  क्या  शोर

 सरकार ने  उन  वर  कया  कारंवाई  की  है  ?

 विश  संत्रालत  में  राण्य  मंत्री  बलबोर  :  हां  ।

 (=)  सभिति  की  मुख्य-सुरूष  सिफाशिशें  निम्नलिखित  हैं  :

 ()  सुरक्षा  कार्मिकों  के  लिए  पदोन्नति  के  बेहतर  अवसर  |

 (9)  सुरक्षा  अधिकारियों  को  एक  स्केल  से  अगले  उच्च  स्केल  में  पदोन्नति  के  किए  पात्रता
 मानदण्ड  निर्धारित  करना  ।

 (॥))  विशेषज्ञ  सेबा  में  निश्नॉरित  वर्षों  तक  सेवा  पूरी  करने  के  बाद  सुरक्षा  कमियों  को
 सामान्य  बेंकिम  खंदर्थ  में  आने  का  अवसर  प्रदान  करना  ।

 (४).  कोर  सुरक्षा  कार्यकलाफों  के  नगदो  के  लाने  ले  सूचना  की  सुरक्षा  तथा

 झनि  को  रोखक्म  जंसे  अतिरिक्‍त  काय  देकर  सुरक्षा  अधिकारियों  के  काये  में
 संबधंन  ।

 (v)  अपने  सरकारी  कार्य  को  कुशलतापूर्वंक  निष्पादित  करने  के  लिए  सुरक्षा  अधिकारियों
 को  बेंकों  हारा  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाएं  तथा  बाहन  आदि  सहायता  का
 प्रावधान  करना  ।

 शिफ्ट  सरकार  के  बिच्ाराधीन  है|

 राजस्थान  के  हीरा  ओर  स्व  आभूषणों  के  निर्यात  व्यापारियों

 का  अस्पायेदन

 4926.  को  विरक्षरों  लाल  भागंव  :  कया  वाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राजस्थान  के  हौरा  ओर  स्वर्ण  अआभूषणों  के  निर्धात  व्यापारियों  का  राज्य

 में  निर्यात  क्षेत्र  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कारंवाई  की  और

 यदि  अब  तक  कोई  कारंबाई  नहीं  को  मई  है  तो  इसके  क्या  कारण

 जाजिण्य  संजालथ  के  रश्त्य  मंजो  पो०  :  जी  हां  ।
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 ओर  सरकार  ने  शुरू-शुरू  में  मद्रास  और  बम्बई  में  100%
 निर्यातोन्मु  स्वर्ण  आभूषण  परिसरों  को  स्थापना  के  लिए  1984  में  एक  योजना  अधिसूचित

 वाणिज्य  मन्त्रालय  ने  इन  परिसरों  की  स्थापना  करने  के  लिए  एम  एम  टी  सी  को  एक  नोडल
 डेन्सी  के  रूप  में  नामित  किया  था  ।  सन  1991  में  एम  एम  टी  सी  ने  प्रचार  माध्यमों  में  विज्ञापन  देकर

 जयपुर  काम्पलेक्स  में  इकाइयां  स्थापित  करने  के  लिए  व्यापारियों  को  आमन्त्रित  किया  |  एम
 एम  टी  सी  को  केबल  एक  निर्यातक  से  ही  सकारात्मक  जवाब  इसलिए  हस  प्रस्ताव  पर  कारंवाई
 नहीं  की  जा

 ]

 करथाड़  समा  पतन

 5927.  को  कोडाकमोी  गोडाना  शिवप्पा  :

 वरो  थी०  कृष्ण  राज  ।

 थी  सी०  पो०  धुदालगिरियप्पा  ।

 को  के०  एज०  भुनियप्पा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  करवाड़  समुव्रपत्तन  को  मुख्य  क्षमुद्रपसतन  घोषित  किए  जाने  के  लिए
 लगातार  मांग  करती  रही  और

 यदि  तो  केसद्वीय  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  पत्रों  लगदोश  :  (१)  और  नव

 मंगलूर  पत्तन  पर  वतंमान  और  प्रस्तावित  सुविधाओं  को  देखते  हुए  करबाड़  पत्तन  को  महापत्तन  के  हूप

 में  घोषित  करने  को  कर्नाटक  सरकार  की  मांग  पर  इस  समय  बिचार  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 सह्राल  में  बेखोढ कस  कभोशन  एजेंटों  पर  छापे

 5928.  डा०  राजगोपालन  भीधरणज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मद्रास  आयकर  जांच  महानिदेशक  ने  मद्रास  शहर  में  वेजीटेबल  कमीशन  एजेंटों  के

 विश्द्ध  जांच  शुरू  को

 क्‍या  इन  एजेंटों  के  परिसरों  पर  1992  के  दोरान  छापे  मारे  गए

 तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  वेजीटेबल  बिक्रेताओं  द्वारा  आपकर  अधिकारियों  पर  हमला  किया  गया  ओर

 ऐसी  परिस्थितियों  में  आयकर  अधिकारियों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या

 कदस  उठाए  गए  हैं  अधवा  उठाए  जाने  का  विचार
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 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  आयकर  अधिनियम  की

 घारा  1330(1)  के  अधीन  दिनांक  28  1992  को  मद्रास  में  एक  सब्जी-व्यापारी  तथा

 कमीशन  एजेंट  के  परिसरों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  जिसके  दौरान  उस  उसके  कर्मचारियों

 तथा  उस  क्षेत्र  के  अन्य  विक्रेताओं  ने  कड़ा  विरोध  किया  उसे  सर्वेक्षण  दल  के  कुछ  सदस्यों  पर  तथा

 पुलिस  कांस्टेबलों  में  से  एक  कांस्टेबल  पर  हमला  भी  किया  गया  तत्पश्चात  वह  सर्वेक्षण  दल  वापस

 आा  गया  और  आपराधिक  मामले  दर्ज  किए  गए  ।  दोषी  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  ले  लिया  गया  था

 परन्तु  बाद  में  न्यायालय  ने  उन्हें  डॉक्टरी  आधार  पर  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया

 (8)  इस  सम्बन्ध  में  ग्रह  मन्त्रालय  तथा  अन्य  विभागों  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों-के  साथ

 परामर्श  करके  समुचित  प्राशसनिक  उपाय  किए  गए

 लघु  बचत  योजनाओं  में  जमा

 5929.  श्री  एन०  डेमिस  :  क्या  जिश  संत्री  यह  बताने  कीःकृपा  करेंगे कि  :

 31  1992  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  लघुं  बचत  योजनाओं  में  जमा  कराने  वाले

 लघु  आय  मध्यम  आय  उच्च  मध्यम  आय  समूह  तथा  उच्च  आय  समूह  के  लोगों  की  संख्या

 कितनी-कितनी  और

 1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  इन  सभूहों  में  से  प्रत्येक  लघु  बचत  में

 कुल  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  ?

 विश  भंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलसोर  :  और  अल्प  बच्त  योजताकों  में  जमा

 कराते  समय  निवेशकों  को  अपनी  आय  बताने  की  जरूरत  नहीं  होती  इसलिए  मांगी  गई  सूचना  संग्रह
 कार्यालयों  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सम्बलपुर-राऊरकेला  शध्ट्रीय  रालभार्ग  पट्टी

 5931.  कुसारो  फ्रिडा  सोषनो  :  क्‍या  जल-जतल  पेरियहम  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सम्बलपुर-राऊरकेला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पट्टी  पर  सुधार  कायं  की  गति  बहुत  धीमी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  निर्माण  कायं  को  तेज  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का
 विचार  और

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  हेतु  निर्धारित  समय  सौमा  क्या

 अल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जमवोश  :  से

 राऊरकेला  रूट  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं  है  अपितु  राज्य  सड़क  प्रणाली  का  एक  भाग  इसलिए  इपके
 बिकास  के  लिए  मुख्यतः  उड़ीसा  सरकार  जिम्मेदार  है  ।  इस  सड़क  के  सुधार  कार्य  को  एशियाई  विकास
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 बेंक  सक्ृयता  के  तहत  दूसरी  सड़क  सुधार  परियोजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  जिसके  लिए  ऋण
 पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  गए  कायं-निष्पादन  के  लिए  निविदाएं  राज्य  सरकार  को  पहले  ही  प्राप्त  हो
 चुकी  हैं  और  उनका  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।  काय  का  ठेका  दिए  जाने  के  बाद  इस  परियोजना  के
 4  बर्ष  में  पूरे  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 विदेशों  भुद्रा  बहिगंसन

 5932.  थरो  देयो  प्रसाद  पाल  :  क्‍या  जिस  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  से  विदेशी  मुद्रा  के  बहिर्गेमन  को  रोकने  हेतु  कुछ  दिशानिर्देश  जारी

 किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 1990-91  की  तुलना  में  1991-92  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  के  बहिमंमन  का  ब्यौरा  क्या
 और

 विदेशी  मुद्रा  के  बहिगंमन  को  ओर  कम  करने  तथा  विशेष  तोर  पर  सरकारी  अधिकारियों
 की  विदेश  यात्रा  पर  रोक  लगाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  मत्रालथ  में  राज्य  सम्त्रो  रामेश्वर  :  ओर  भारतीय  रिजव  बेंक  ने
 विदेशी  मुद्रा  के  बहिर्वाह  पर  रोक  लगाने  की  दृष्टि  से  मुख्यतया  आयातों  को  प्रभावित  करने  वाले  अनेक
 परिपत्र  जारी  किए  आयात  पर  रोक  सम्बन्धी  उपायों  मे  नकद  माजिन  पूंजोगत  बस्तुओं  के
 भायात  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  बिक्री  पर  भारतीय  रिजवं

 बेंक  द्वारा  केन्द्रीकृत  अनुमोदन  आदि
 शामिल  हैं  |

 1991  से  1992  के  बीच  वित्तीय  ब्ष  के  दोरान  आयातों  के  कारण
 विदेशो  मुद्रा  का  बहिर्वाह  पिछले  वर्ष  को  इसो  अवधि  के  दोरान  35,890  करोड़  रपए  (202490  साख

 को  तुलना  में  38,531  करोड़  रुपए  (159290  लाख  था  ।

 सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  किए  जाने  बाले  बिदेशी  दोरों  को  अमुमति  केबल  तभी  दो  बाती

 जब  उन्हें  सहायता  और  विदेशी  नीति  के  विशिष्ट  संदर्भ  में  निहायत  आवश्यक  समझा  जाता

 चालू  वित्त  वर्ष  के  लिए  अपने  विदेशी  यात्रा  बजट  में  20  प्रतिशत  की  कटौती  करने  के  लिए  सभी

 मंत्रालयों/विभागों  को  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 प्रतिब्धक्ति  कपड़े  को  उपलब्धता

 5933.  भो  साणिकराय  होडल्या  गाबोत  :

 शो  बापू  हरि  जोरे  :

 क्या  बस्थ  मंजो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पांचवी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  प्रारम्भ  होने  के  पूर्थ  देश  भें  विज्षेष  रूप  से  महाराष्ट्र  में

 प्रतिव्यक्ति  कपड़े  की  उपलब्धता  कितनी  थी

 क्‍या  पिछली  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  में  वृद्धि

 हुई

 यदि  तो  और

 समाज  के  आर्थिक  दृष्टि  से कमजोर  थ्नों  के लिए  अच्छी  किश्म  के  भोर  अधिक  कपड़े  के

 उत्पादन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना
 1973)  के  शुरू  होने  से  तत्कालिक  पहले  देश  में  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  13.74  मीटर  थी  ।
 किसी  विशेष  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  के  ब्यौरे  नहीं  रखे  जाते  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  स्टंण्डडं  किस्मों  के  कपड़े  का  त्पाइन
 करने  के  लिए  निम्नलिब्रित  योजनाएं  बनाई  हैं  :--

 1.  जनता  कपड़ा  योजना

 2.  सुलभ  योजना

 3.  सौभाग्य  साड़ो  योजना

 4.  सुषमन  कपड़ा  योजना

 भारतोय  ओद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  निवेश

 5934.  भी  अणज  म  सिह  यादव  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में  कम  निवेश
 कर  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  और  अन्य

 राज्यों  में  राज्य-बार  किए  गए  निबेश  का  ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  सस्त्ो  दलबीर  और  भारतोय  ओद्योगिक  बिकास

 9४



 4६  :4  पीकखित खत  र

 बेक  ने  सूचित  किया  हे  कि  यह  सत्य  नहों  है  कि  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  में  कम  निवेश  किया  इसके
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  बाले  राज्यों  भें  उतर  अदेश  का

 स्थान  तोसरा

 गत  3  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  के  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक
 द्वारा  ढी  बयी  स्वोकृतियों  के  ब्वॉरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विधरण

 गत  3  अर्थात्‌  1988-89,  89-90  तथा  1990-91  के  बीराम
 प्रश्येक्त  राज्य  को  भारतीय  ओचोगिक  जिकास  बंक  हारा

 स्वीकुत  सहायता

 आम  ०  राज्य  1988-80  8<849  1989-90  1990-491 ‘ft. आँध्र

 2  3  4  654.3

 '॥.  आँध्र  प्रदेश  505.6  569.5  654.3

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.8  110.7  37.6

 3.  असम  1648  457.5  37.6

 4.  बिहार  61.2  73.9  56.2

 5.  गोवा  806.5  73.9  35.5

 6.  गुजरात  806.5  863.6  121.6

 8.  हरियाणा  88.8  342.3  146.5

 8.  हिमाचल  प्रदेश  88.8  54.1  18.3

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  347.6  417.0  368.2

 .11.  कर्नाटक  347.6  192.6  368.2

 12.  केरल  385.2  425,5  $53.3

 13.  मध्य  प्रदेश  .385.2  1413.6  553.3

 14.  महाराष्ट्र  7.4  11.1  0.8

 15.  मणिपुर  7.4  9.3  0.8

 16.  स्लेष्ालग  7.1  9.3  2.7

 17.  मक्रोरत्र  हा  ।  हा  है  हि  ।

 नागालेंढ  5-5  ३.0  0.8

 का



 -
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 2  3  4  5

 18.  उड़ीसा  232.0  230.1  110.2

 19.  पंजाब  255.5  202.6  126.0

 20.  राजस्थान  495,8  268.3  314.8

 21.  सिक्किम  3.4  8.0  0.2

 22.  तमिलनाडु  688.7  704.8  519.5

 23.  त्रिपुरा  5.4  1.9  --

 24  उत्तर  प्रदेश  753.7  607.9  592.5

 25.  पश्चिम  बंगाल  254.6  328.9  199.5

 26.  संघ  राज्य  क्षेत्र  158.6  140.6  81.2

 कुल  :  6357.1  7257.8  6228.8
 ज'ेफफलरक$फसससससससससअसस्‍फक्््-्3ततारफईचफफफफफकफलफफकफसऑॉडजफसफकसससफअफफसफसफफफपफसफ कं  -  करेंगे  चखकि  कतशतश  ते

 स्टेट  बेंक  भाफ  इस्दौर  हारा  विए  गए  ऋण

 5935.  झो  दसाजेय  थंडारू  :  कया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बैंक  भाफ  इन्दोर  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार

 शहरी  गरीब  लोगों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  आदि  के  लिए  दिए  जाने  बाले  ऋणों  में  कमी  आयी

 हैः

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 बर्ष  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  श्थित  स्टेट  बेक  आफ  इन्दौर  को

 शाखाओं  द्वारा  उक्त  कार्यक्रमों  के  अम्तगंत  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिए  गए  ?

 बिस  संत्ालय  में  राज्य  संजो  दलबोर  :  और  स्टेट  बेंक  आफ  इम्दौर  द्वार

 दी  गयो  सूचना  के  की  तुलना  में  वर्ष  के  के  दोरान  बेंक  के  कार्य-निष्पादः

 में  विशेष  गिरावट  नहीं  आयी  fe को  ओर  स्थिति  के  दोरान  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  क

 स्वरोजगार  योजना

 के जन्तगंत बेक को तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गर्य है



 14  1914  लिखित  उसर

 लाछ  रुपए

 वर्ष  स्वीकृतियां  संबितरण

 खातों  की  राशि  खातों  की  राधि

 संख्या  संख्या

 1989-90  792  191.33  648.  152.41

 1990-91  १50  206.35  614  144.13

 इसी  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तर्शत  बेकों  हारा  की  गयी

 कृतियों  एवं  संवितरण  से  सम्बन्धित  स्थिति  निम्नलिखित  सारणी  में  दर्शाई  गई  है  :--

 लाख  रुपए

 वर्ष  स्वीकृतियां  संबितरण

 खातों  की  राशि  खातों  की  राशि

 संख्या  संख्या

 1989-90  3182  134.61  2894  117.70

 1477  79.08  1448  63.5

 बर्ष  1991-92  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को
 स्व॒रोजवार  योजना  और  शह  री  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कार्यक्रम  ज॑ंसी  योजनाओों  के  लिए  बैंक  द्वारा
 स्वीकृत  ऋणों  की  कुल  राक्षि  निम्नानुसार  है  :--

 लाख

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  शहरी  गरीबों  के  लिए राज्य
 स्वरोजगार  योजना  स्वरोजगार  योजना

 मध्य  प्रदेश  87.09  17.68

 उत्तर  प्रदेश  1.16  0.92

 तस्करों  हारा  धामिक  स्थलों  का  उपयोग

 5936.  भी  खुधोर  खायंत  :  क्‍या  जिस  मंत्रों  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :



 3  1992

 क्यो  सरकार  '  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  और  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  के
 घामिक  स्थलों  का  तस्करी  कार्यों  क ेलिए  उपयोग  किया  जा  स्झ्ा

 क्या  सरकार ने  यत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  ऐसे  किसी  मामले  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  कया  का्यंबाही  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  धामिक  स्थलों  के  इस  प्रकार  के  दुशप्योग को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  है  या  उठाए  जाने का  विचार

 जिस  मंजाजव  में  राज्य  मंजी  राजेश्वर  :  से  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय
 उल्मद  शओुुरुक  के  क्षेत्रीय-कर्यालयों  सद्डित  प्रवतंन  कार्य  से  जुड़ी  हुई  विभिन्‍न  एजेंसियों  से  सूचना  एकत्रित
 की  जा  रही  है  ओर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 विदेशी  कारों  को  लिको

 5937  करे  अशुत  जरण  सेहो  :  क्या  धाजिण्य  मंजो  बह  बताने  को  पा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  व्यापार  निगम  भारत  में  राजनयिकों  द्वारा  बेची  गई  विदेशी  कारें  सरकारी
 विभागों  को  अथबा  जनता  को  नीलामी  द्वारा  बेचने  के  लिए  खरीदता

 यदि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरोदी  गई  कारों  की
 संख्या  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  पालन  किए  जाने  वाले  नियमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाजिण्य  ससजालय  के  राज्यमंत्री  पो  ०  :  एस०टी०सी०  द्वारा  बिदेशो  कारों
 को  खरीद  अआवधिक  आधार  पर  समुलित  प्रचार  करके  मुहरबन्द  निविदाओं  के  जरिए  नीलोनी  हारा
 सरकारी  विभागों  तथा  जनता  दोनों  की  विक्ली  के  लिए  को  थाती  है  ।

 एस*०टी०सी ०»  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खरीदी  गई  कारों  की  संख्या  नोचे  दर्शाई
 गई  है  :
 गान  कीक  पिजकाने  ७-००

 बचे  कारों  की  संख्या

 1988-89  439

 1989-90  545

 459 1990-91

 राजनधिकों  हारा  अवातित  कारों  के  निफ्टान  के  बारे  में  विदेश  मंत्रालय  ने  जो  नियम



 1914  लिखित  उत्तर

 अधिसूचित  किए  हैं  उनमें  ये  शामिल  हैं  :---

 भारत  किसी  विशेवाधिक्ृत  व्यक्ति  अकषवा  किसी  विशेषाधिकृत  संगठन  को  मोटर

 वाहन  आयात  करने  की  अनुमति  आमतौर  पर  मौजूदा  निर्धारित  भ्रपन्र  में  आवेदन  करने
 के  आधार  पर  प्रदाम  करेगी  जिसे  मोटर  बाहन  का  स्वामी  भारत  में  किसी  अन्य

 घिकृत  व्यक्ति  अथवा  विशेषाधिकृत  संगठन  को  बेच  सकेगा  अथवा  उसका  निर्यात  कर
 सकेगा  ।

 बविकल्पतः  विशेषाधिकृत  व्यक्ति  को  भारत  से  अपने  तबादले  अथवा  पदभार  सौंपते  समय

 इस  बात  की  अनुंसति  होगी  कि  बह  अपनी  कार  को  बिक्री  के  लिए  विदेश  मंत्रालय  के
 माध्यम  से  स्टेट  ट्रेंडिग  कारपोरेशन  को  आफर  करे  ।  इस  प्रयोजन  के  विशेषाधिक्ृत

 को  चाहिए  कि  बह  निर्धारित  प्रपश्र  में  अपना  आवेदन-पत्र  विदेश  मत्रालय  को

 प्रस्तुत  करे  ।

 राजनयिक  मिशनों  को  यह  अनुमति  होगी  कि  वे  अपनी  सरका  री/निजी  कारों  को

 तौर  पर  भारत  में  आयात  करने  से  3  वर्षों  के बाद  एस०टी०सी०  को  बेच  सकेंगे  ।  यदि

 किसी  राजनयिक  अधिकारी  का  तथादला  उक्त  3  वर्षों  की  अवधि  समाप्त  होने  से  सहले
 ही  हो  जाता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  वह  अपनी  कार  को  विदेश  मंत्रालय  की  अनुमति  से

 एस  ०टी०सी०  अथवा  किसी  अन्य  विशेषाधिकृत  भ्यक्ति/संगठन  को  बेच  सकेगा  ।

 विशेषाधिकृत  व्यक्तियों  और  संगठनों  द्वारा  एस०टी०सी०  को  बेची  जाने  वाली  कारों  की

 मूल्यह्ास-दर  निम्नानुसार  होगी  :--

 (1)  विनांक  31  1990%  990  के  बाद  आभायात  को  गई  कार

 कार  के  हासमान  मूल्य  पर  प्रति  तिमाही  3%

 (2)  दिनांक  31  1990  को  या  उसके  बाव  आयात  को  गई  कारों  के  मामले  में

 दिनांक  3।  1990  तक के
 प्रयोग  की  अवधि  के  लिए  पुरानी

 मान-दर  अर्थात्‌  प्रति  तिमाहो  सी०आई०एफ०  मूल्य  के  10%  की  दर  लागू

 होगी  ।

 दिनांक  1990  से  आगे  प्रयोग  की  अवधि  के  लिए  कार  के
 मान  मूल्य  पर  3%  प्रति  तिमाही  ।

 कारों  का  सी०आई०एफ०  मूल्य  विनिर्माता  के  बीखक  पर  आधारित  होगा  ।

 नई  कारों  के  मामले  में  मूल्यह्वास  कार  के  आयात  की  उस  तारीख  से  लागू  होगा  जिसका

 उल्लेख  आगम  बिल  में  हो  ।  ऐसी  कारों  के  मामले  में  जिनका  भारत  में  आयात  होने  से

 पहले  विदेशों  में  प्रयोग  हुआ  मृल्यह्वास  उसके  बीजक  की  तारीख  से  लागू
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 रफ़ड्रीय  आकास  थेक  में  जलल्लशियां

 5938.  प्रो०  राम  कापले  :  क्या  वित्त  घंदी  यह  कताते  छी  हुए  कुटेंपे  कि  सक्लीय  आवास  बेंक

 जमाकर्तायों  की  कुल  संड््या  कितती  है  कोर  ग्रस्ट्रीय  ब्रजर  देंक  में  रक्षफी  शकफठ  के  समय  से

 वार  तथा  राज्य-वार  कितनी  घनराशि  जमा  की  गयी  ?

 बिल  पंड्ाज़ञय  में  दाकम  पूंत्रो  हइसकोर  :  सप्डीद  कहर  फ्रेंक  छकतियों  से  सोधे

 जमाराषियां  स्वीकार  न्ठीं  छुरत्ू  ।  कथ्मापि  राष्ट्रीय  बृजात  देकर  15३:8$  फे  सड़फ़  कण  खाता

 एल  ०  नामक  एक  योजद्रा  का  कह  रहा  मिलसे  कोने  द्वार  सरकिमां  जमा  की  जाती

 यहू  ग्रोजद्ा  अतुमूचिद्‌  वाशिफिग्रक  बुंढों  ओर  कृछ  चढ़  हुई  भाइ्क्न  मिस  कर्एुलिहों  के
 माध्यम  से

 परिचालित  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के लिए  एच०एल  ०ए०  योजना  के  भ्रक्नढंंढर  जमाराशियों  के

 अनुमानित  आंकड़े  निम्नानुसार  है  :

 की  स्थिति  के  अनुसार  वर्ण  कूाठों  छो  सबका  जस्तराशियां

 31-3-90  2.57  साख  26.19

 31-3-91  4.39  लाख  84.61

 31-1-92  5.56  लाख  107.26

 31-1-92  की  स्थिति  के  अनुसार  आवास  ऋण  खाता  योजना  सम्बृस्धी  राज्यवार  आंकड़े  संलम्न
 विवरण  में  दिए  गए

 जिवश्ण

 31-1-92  को  स्थिति  के  गुस्तार  प्रृह  ऋुूण  झूतते  को  स्थिति--राज्यथार

 क्रम  वर्ग  खातों  की  संख्या  राकशि*
 संं०

 2
 |

 ३  ््  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  153.96  3313.08

 2.  अरूणा चल  प्रदेश  9.00  0.00

 3.  अस्स  3.26  88.73



 1%  1514  लिखित  उसर

 |  2  3  4

 4.  बिहार  6.77  213.41

 5.  गुचरात  66.83  473.41

 6. «am,  दमन  व  दीव  2.37  47.20

 7...  हरियाणा  7.60  105.45

 %. ss  हिमाचल  प्रदेश  0.61  26.24

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  0.18  19.06

 10.  कर्नाटक  96.78  2511.42

 11  केरल  9.54  261.73

 12.  मध्य  प्रदेश  19.95  417  63

 13.  महदीरॉष्टर  49.54  852.08

 18,  अजिपुर  हा  ।  0.08

 15.  ग्रेजार्सर्य  0.09  0.83

 16.  मिजोरम  0.00  0.00

 17...  नावालेंड  0.00  0.00

 18...  उड़ीसा  7.02  143.85

 19.  पर्स  0.90  32.70

 20...  शजस्थान  23.95  221.96

 सिक्किम  0.00  0.00

 22.  तमिलनाओु  36.8)  767.84

 2s. =  तिषुंश  0.09  0.03

 24,  उत्तर  प्रदेश  25.07  496.04

 पश्चिम  बंधार्स  11.57  208.60

 अण्डमान  मै  विंकोदार  हीपतैवृह  0.00  0.00

 अर्टी  गहे  15.00  183.64

 दादरा  व  नागर  हवेली  0.00  0.00
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 ]  2  3  रथ

 29,  दमन  व  दीव  0.00  0.00

 30...  दिल्‍ली  28.14  341.37

 31,  लक्षद्वीप  0.00  0.00

 32.  पांडिचेरी  0.15  0.30

 556.27  .  10726.68
 _  फ  ्र

 *अनुमानित  ।

 ]

 एच०  एस  ०  एल०  और  सो  ०  एस०  एल०  का  भल्य  निर्धारण  सूत्र

 5939.  भ्री  रामक्ृष्ण  कोंताला  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  ओर  कोचीन  शिपयाई्  लिमिटेड  के  मूल्य
 निर्धारण  सूत्र  में  संशोधन  और  इसका  पुननिर्धारण  करने  के  लिए  कोई  उच्च  स्तरीय  समिति  नियुक्त  की

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्या  ओर

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खल-भूतल  परिवहन  संज्ालय  के  राज्य  मंत्री  लगदोश  :  निम्नलिखित  मुख्य
 तीन  अध्ययन  पूरे  किए  गए  हैं  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  ओऔर  कोचओन
 शिपयाडड  लि०  द्वारा  निभित  जहाजों  के  मूल्य  निर्धारण  फार्मूला  के  संशोधन  ओर  पुनः  संरचना  से
 सम्बन्धित  हैं  ।

 ।.  ओद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  ।

 2.  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की
 रिपोर्ट  ।

 थ्ू 3.  कोचीन  शिपयाड्ड  लिमिटेड  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरीय  समिति  की  रिपोर्ट  ।

 उपयुक्त  रिपोर्टों  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  मिम्नलिखित  हैं  :--

 ।.  बाणिज्यिक  समुद्रयामी  जहाजों  के  सम्बन्ध  में  शिपया्दों  को  दो  जा  रही  जहाज
 सब्सिडी  को  अन्तर्राष्ट्रीय  समता  मूल्य  पी०  के  वर्तमान  30%  से  बढ़ाकर

 40%  करना  ।
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 2.  घरेलू  जहाज  निर्माण  को  100%  निर्यात  काय  मानते  हुए  घरेलू  शिपयाडों  को  सरकार  के

 साथ  भारतीय  शिपिंग  लाइनो  द्वारा  विश्वव्यापी  स्तर  पर  निविदाएं  भरन  में  हिस्सा  लेने  की

 अनुमति  दी  जाए  और  जहाज  निर्माण  उद्योग  को  100%,  निर्यात  अभिमुख  यूनिट  का  स्तर
 प्रदान  किया

 3.  विदेशी  मुद्रा  में  अन्तराष्ट्रीय  समता  मूल्य  का  नि्वौरण  सौर  जहाज  मालिक  अदायगी  को

 वास्तविक  तारीख  का  मीजूद  विदेशी  सुद्रा  को  समता  दर  पर  शिपयाड  को  प्रत्येक  स्टेज
 किएत  का  भुगतान  कर  ।

 4.  ऐसे  जहाजों  का  निर्माण  देश  में  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिसको  आयात  सम्बन्धी  मर्दे

 उसी  जहाज  के  अन्तर्राष्ट्रीय  समता  मूल्य  से  अधिक  हाने  की  सम्भाषना  हो  ।

 5  जहाजों  को  बिक्री  कर  से  छूट  दी  जाए  ।

 उपयुक्त  रसिपोर्टों  में  दी  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  और  आधिक  और  ओऔद्योगिक

 नीतियों  में  हाल  में  हुए  परिवतंनों  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  मूल्य  निर्धारण  फामूले  के  सशोधन  भौ

 पुनसं  रचना  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 कोयोन  शिपयाड़

 5940.  प्रो०  फे०  थामस  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  के र्ड

 किः

 कोचीन  शिपयार्ड  को  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  किस  प्रकार  ऋण  दिया  गया

 पोतों  की  मरम्मत  के  लिए  दिए  गए  क्रयादेशों  की  स्थिति  क्‍या  और  कोचीन  शिपय

 लिमिटेड  में  इस  समय  नए  पोतों  के  निर्माण  की  स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पोतों  के  मरम्मत  के  काय॑  में  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  ने  कितनी  प्रगति  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :  पिछले  तीन  व

 के  दौरान  कोचीन  शिपयार्ड  को  निम्नलिखित  अवयाय  ऋण  मजूर  किए  गए  ।

 1989-90  शून्य

 1990-91  शून्य

 1991-92 2  16.35  करोड़  रु०

 नौवहन  कम्पनिया  जहाज  मरम्मत  के  लिए  अग्निम  मार्डर  नही  देतीं  और  समय-समय

 जहाण  मरम्मत  की  जरूरत  पड़ती  है  |  वर्तमान  सकेतों  के  शिपयार्ड  का  अनुमान  है
 वे  1992-93  में  लगभग  36  करोड़  रु०  का  जहाज  निर्माण  काय॑  कर  सकंगे  ।  जहाज  निर्माण  के  |

 इस  समय  86000  ढी०  डब्ल्यू०  टी०  के  दा  क्ूड  आयल  टेंकरो  के  निर्माण  के  आई र  इनमें  से  ।



 ध्ाजत  उसर  3  1992

 रनमम का  कननक-ं  +ननी  नी

 टैंकर  को  29-2-92  को  लांच  कर  दिवा  गेवा  था  ओर  इस  जहांज  में  आउंट  फिधिग  कार्य  चल  रहा
 अन्य  ट्रैंकरों  के  लिए  स्टोले  सामग्री  के  औऑडेर  दे  दिये  गए  हैं  और  1992  2  के  दी  शाने  इसका  निर्माण

 शुरू  किए  आने  को  संन्तावना

 1991-92  के  लिए  जहाज  मरम्मत  का  लक्ष्य  22  करोड़  रु०  का  निर्धारित  किया

 गया  थो  और  वास्तविक  निष्पादन  कै  ऑधार  पर  इसे  संशोधित  करके  30  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  था

 वॉोस्वर्शिके  निष्यादन  संशोधित  लक्षव  से  भी  अधिक  होने  का  अनुमान  जहाज  भरम्भैत  कारोबार  में
 निरन्तर  वृद्धि  हुई  यह  कारोबार  1989-90  में  21.70  करोड़  ६०  जो  1990-91  में  बढ़कर
 22.44  करोड़  रु०  का  हो  गया  और  1991-92  में  30  करोड़  रु०  से  अधिक  हो  1992-93
 के  लिए  निर्धारित  कियां  गया  लक्ष्य  36  करोड़  रु०  का  है  ।

 निर्यात  संबधन  परिषदों  के  लिए  अनुदान  सहायता  बंद  करना

 5941.  णो  अम्बारासु  हरा  :  क्या  वालिज्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरंकौर  द्वारा  निर्यात  की  प्रोत्लाहित  करने  हैतु  कितने  निर्यात  संवर्धर्न  पर्रिषदी  की  स्थापना

 को  गई  है  ओर  उनका  ब्योरा  कया

 इन  परिददों  ने  निर्यात  को  कितना  प्रोत्साहित  किया

 क्या  इन  संगठनों  को  बैंद  करने  अथवा  इन  संगठनों  को  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  अनुदान

 सहायता  बंद  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (४)  क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  सार्वजनिक  क्षेत्र  और  सरकारों  उपक्रमों  में  निर्कात

 प्रोत्साहुन  परिषदों  के  कर्मचारियों  को  पुननियुक्ति  करने  का

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचारे  सभो  निर्यात  प्रोस्साहेन  परिक्‍दों  को  एके  छत्रे  के  मीस  लाने  के

 मी  है  ताकि  इन  निर्यात  प्रोत्साहन  परिषदों  के  अनेक  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बाणिल्य  भंज्रेलल  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  ओर  एके  विवरण-पत्र

 तेलग्न  है  ।

 (४)  नहों  ।

 जन  महों  ।

 (02
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 ३३%  ढ़हों  उठकर  ।

 (8)  नहीं  ।

 छष्द  नहीं  उक्त  ५

 जिषरण

 (1)  बाजिण्य  संत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अन्तर्गत

 -  इन्जीनियरी  निर्यात  संबधंन  कलकत्ता  ।

 2.  ओवरसीज  बनन्‍सट्रक्शन  काउन्सिल  ऑफ  बम्बई  ।

 «  मूल  भेषज  तथा  प्रसाधन  सामप्नी  निर्यात  संवर्धत  अम्बई  ।

 -  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  सुंवधंन  कलकत्ता  ।

 -
 काउ  सिल  रू  सेदर  एक्सप्पेट,स  मढ़ास  ।

 -  रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  पंदक्षंत  सप्यई  ४

 बेड-झूद्‌  सामान  निर्य्यत  सूंबश्ंन  नई  दिल्‍ली  ।

 9.  चपड़ा  मिर्कवत  खंक्धेन

 10.  फजु  दिखा  सुंदधंन  छोच्ीन  ।

 11.  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  निर्यात  सवध न  नई

 (2)  वस्त्र  मंगालन-ने  परकलिक  लिशम्दाव के  भक्त

 सूत्रों  बस्क  दिर्ख़तत  संसपुंन  बस्कई

 2.  सिंथेटिक  तथा  रेयन  टेक्सटाइल  निर्यात  संवधंन  बम्बई  ।

 3.  इंड्रियल  झस्यूपो्  प्रोश्लोशन  काउ  बम्बई  ।

 4.  अपेरल  निर्यात  खंवधंन  नई  दिल्‍ली  ।

 5.  ऊन  तथा  ऊनी  बस्त्र  निर्यात  संवर्धन  बई

 6.  काल्लीन  निर्यात  संवध्नंन  नई

 47.  झुक  रच्स  ल्िर्यद  ढंकसंन  बद्घास  ६

 9.  हस्तशिल्ा  लिर्डात  संब्धत  गई  बविल्थी  ।

 3

 4

 5.  प्लास्टिक  तथा  लिनोलियम  निर्यात  संबधंन  दस्बई  ४

 6

 7
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 निर्यात  संबर्धन  परिणदों  को  भूमिका

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  का  मुख्य  कार्य  विदेश  में  ऊंची  क्वालिटी  की  वस्तुओं  और  सेवाओं
 के  एक  विश्वसनीय  सप्लायर  के  रूप  में  भारत  की  छवि  को  दर्शाना  बिशेष  रूप  से  परिषदों  से  यह
 अपेक्षा  को  जाती  है  कि  वे  निर्यातकों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  और  विशिष्टताओं  के  अनुपालन  को

 बढ़ावा  दें  ओर  उसे  मानीटर  निर्यात  संवधंन  परिपदें  माल  एवं  सेवाओं  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों
 की  प्रवृत्तियां  और  अवसरों  से  बराबरी  बनाए  रखेंगी  और  अपने  सदस्यों  को  उन  अवसरों  का  लाभ
 उठाने  में  सहायता  ताकि  निर्यात  बढ़े  और  उनमें  विधिधता  आए  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  लिगस  कर्मचारियों  को  बहालो

 5942.  श्री  गोबिन्द  चग्द्र  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 का

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  सभी  जिनकी  सेवाएं  कुछ  वर्ष  पूर्व  समाप्त  कर
 दी  गयी  को  बहाल  कर  दिया  गया

 यदि  तो  अभी  कितने  कमंचारियों  की  बहाली  की  जानी  और

 उन्हें  कब  तक  बहाल  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदोश  :  से  दिल्ली
 ।  परिवहन  निगम  के  उन  3125  कमंचारियों  में  से  जो  1988  की  गेर-कानूनी  हड़ताल  में  शप्मिल  द्वोने

 के  कारण  निलम्बित  कर  दिए  गए  3004  कमंचारी  पहले  ही  बहाल  किए  जा  चुके  निलम्बित
 ।  झ्ेष  121  क्रमंचारियों  में  से  ।2  कमंचारियों  का  देहांत  हो  चुका  है  ओर  109  कर्मचारियों  ने  बहाली  के

 लिए  कारंबाई  नहीं  की  ।

 मकातों  के  तिर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  आयास  बेक  को  सहायता

 5943.  श्री  अण्तार  सिह  भहाना  :  क्या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  आवास  मुम्बई  ने  मध्य  हरियाणा  ओर  दिल्लो  के

 प्रामीण  क्षेत्रों  को  मकानों  के  निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  राज्य  कृषि  ग्रामीण  विकास  बैंकों  से

 पोषण  की  सुविधाएं  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दइलबोर  ओर  राष्ट्रीय  आवास
 जिसका  मुख्यालय  नई  दिल्‍ली  में  वे  विशेष  ग्रामीण  आवास  डिबेंचरों  में  अंशदान  के  लिए  एक  योजना
 तैयार  की  जिसको  शर्तों  के  अनुसार  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंकों  द्वारा  जारी  विशेष  प्रामीण
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 आवास  डिबेंचरों  में  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  पूरी  तरह  अंशदान  करता  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  संबंधित
 राज्य  सरकार  को  मारष्टी  के  तहत  ग्रामीण  आवास  के  लिए  सम्पूर्ण  ऋण  प्रणाली  आती  राष्ट्रीय
 आवास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  हरियाणा  ओर  मध्य  प्रदेश  के  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बेंकों  न ेअभी  तक  विशेष  ग्रामीण  आवास  डिबेंचरों  में  अंशदान  के  लिए  योजना  के  तह॒त  राष्ट्रीय
 आवास  बेंक  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  आवेदन  नहीं  किए  हैं  ।

 ]

 लूट  सिले

 5944.  थरो  सुरथ  नारायण  यादव  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  विशेषकर  बिहार  के  सहरसा  जिले  में  कुछ  जट  मिलें  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्या  है  तथा  इस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 बस्त  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  ओर  नयी  औद्योगिक  नोति  के

 अनुसार  बिहार  में  सहरसा  सहित  देश  के  किसी  भी  भाग  में  पटसन  मिल  स्थापित  करने  के  सिए  किसी

 लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 )  . |

 सैंगनोज  अयस्क  का  निर्यात

 5945.  थ्रो  जिश्वेश्वर  भगत  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  से  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अजित  हुई
 ओऔर

 सरकार  का  विचार  मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  निर्यातकों  को  कया
 क्या  सुविधाएं  देने  का  है  ?

 थाजिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान

 मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  निम्नवत  है  :---

 दषयों
 ..

 ब्ष..॒॒॒॒रखर  मृत्य

 1988-89  9  13.51

 1989-90  38.03

 1990-91  41.54
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 (4)  मैंगनोज  अयस्क  का  निर्यात  सरकार  द्वारा  की  ययी  गुणवत्ता/माजा  सम्बन्धी  स्यधिक
 सीलिंग  के  अन्तगंत  घरेलू  आवश्यकता  तथा  संरक्षण  बिदु  को  ध्यान  में  रखते  सरक्षीक रण  एजेंसी
 एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  किया  जा  रहा  मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  पर  बम  ई०  भ्ार०

 एम०  के  अन्तगंत  मिलने  वाले  लाभ  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 ]

 रक्षा  बिभाग  को  भसि  का  उपयोग

 5946.  श्री  आर०  घनृषकोड़ो  आदित्यन  :  क्‍या  रक्षा  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्न  भागों  में  रक्षा  विभाग  की  काफी  समय  से  बेकार  पड़ी  भूमि
 का  हाल  ही  में  मूल्यांकन  कराया

 यदि  तो  राज्यवार  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  भूमि  का  उपयोग  किस  प्रकार  करने  का  है  ?

 रक्षा  सन्‍त्रो  भो  शरद  :  से  रक्षा  भूमि  का  इस्तेमाल  करने  वाली  सम्बन्धित
 सेनाओं  द्वारा  उनके  अधिकार  क्षेत्र  में  उपलब्ध  भूमि  को  समय-समग्न  पर  पुनरीक्षा  क्यो  ताकि
 उसका  अधिकतम  उपयोग  हो  सके  जो  भूमि  खाली  दीखतौ  है  उसका  अलग से  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा
 रहा  है  क्योंकि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  भूमि  रक्षा  आवश्यकताओं  से  फालतू  हो  ।  उसे  बिशिन्न
 प्रशिक्षणों  तथा  अन्य  सुरक्षा  सम्बन्धी  जरूरतों  के  लिए  भविष्य  में  उपयोग  करने  के  लिए  खालो  रखा  जा
 सकता

 बतंमान  भूमि  नीति  के  रक्षा  आवश्यकताओं  से  फालतू  पड़ी  भमि  का  सावंजनिक नीलामी  के  माध्यम  से  निपटान  किया  जाता  है  ।

 नीचे  दी  गई  एजेसियों  को  प्राथमिकता  के  निम्नलिखित  क्रम  मे  सीधी  बिक्री  द्वारा  भमि  के
 मिपटान  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  है  :--

 1.  केन्द्रीय  सरक्वार  के  अन्य  मंत्रालय  ।

 2.  राज्य  सरकारें  ।

 3.  स्थानीय

 4.  शेक्षिक  तथा  धर्मार्थ  संस्थान  ।

 5.  भूतपूर्व  सेनिक  ।

 भतपूर्व  सैनिकों  जहां  भूमि  बेची  जा  रही  हो  वहां  का  नक्शा  तैयार  होने  केबल  भवन
 के  निर्माण  के  लिए  एक  प्लाट  दिया  जा  सकता
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 गोआ  में  छनन  उद्योग

 5947.  श्री  बिजय  नबल  पाटोल  :  क्‍या  बाणिज्य  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  जापान  द्वारा  आयात  में  कटौती  के  कारण  गोआ  में  खनन  उद्योग  को  कठिनाई  हो

 रही

 क्‍या  अन्य  दैशों  से  प्रतिस्पर्धा  क ेकारण  गोआ  के  खनिजों  के  लिए  जापान  की  मांग  मे  कमी

 भापी  भोर

 यदि  तो  सरकार  का  गोआ  के  खनिजों  को  और  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  और  जापान  को

 इसका  मुख्य  आयातक  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  के  शाज्य  मन्त्रो  पो०  :  और  जापानी  इस्पात

 मिलों  द्वारा  उनके  पास  लौह  अयस्क  को  बड़ी  सूची  के  कारण  लौह  अयस्क  की  कम  खरीद  तथा  इस्पात

 कम  उत्पादन  के  पूर्वाभास  से  वर्ष  1992-93  के  दोरान  गोआ  के  ख़नन  उद्योग  पर  आंशिक  प्रभाव  पड़

 सकता  है  ।

 भारत  से  खेगिंज  के  निर्यात  को  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगी  बनाने  के  उद्देश्य  से

 खनिजों  और  अयस्कों  सहित  सभी  निर्यात  पर  स्वीकार्य  उदारीक्ृत  विनिमय  दर  प्रबन्ध  योजना  के  अतगंत

 डालर-रुपया  परिवतंनशीलता  के  लाभ  के  अलावा  संसाधित  खनिजों  के  निर्यात  पर  आयकर  अधिनियम

 की  धारा  80  एच०एच०समी०  के  अन्तगंत  लाभ  भी  प्रदान  किए  गए  है  |

 नए  सृतो  धागा  एकक

 5948.  श्री  रामजना  भरोतराव  घगारे  :  क्‍या  वस्च  मत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 देश  में  उन  नए  सूती  धागा  एककों  का  वर्ष-वार  ओर  राज्यवार  क्या  है  जिन्होंने  वर्ष

 1990-91  और  1991-92  के  दौरान  उत्पादन  प्रारम्भ  ओर

 सरकार  उन  शेष  एककों  को  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  जो

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  उपरांत  भी  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  में  सक्षम  नहीं  हो  प्की  हे  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंज्रो  अशोक  :  इसके  साथ  विवरण  1  और  WT  संलग्न

 हैं  ।

 (@)  25  जुलाई  ४991  को  अधिसूचित  नई  भौद्योगिक  नीति  के  अनुसरण  मे  यह  दायित्य  एकको
 ह

 प*  हैं  कि  वे  यह  देखें  कि  उत्पादन  शुरू  हो  गया  है  ।
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 वर्ण  1990-91  के  दोरान  सृती/मानव  निरभित  फाइबर  टंक्‍्सटाइल  द्वारा

 शरू  किए  गए  उत्पादन  का  ध्योरा

 क्रम  मिल  का  नाम  उत्पादन  आरम्भ  स्थापित  क्षमता
 खं०  होने  की  तारीख  —————_——

 व॒कुए  रोटर्

 1  2  3  4  5

 जांध्र  प्रदेश

 1.  कृष्णमंगा  स्पि०  मिल्‍स  लि०  21-01-91  7,056  न

 कोराइकुड्डी

 2.  गोथमी  कथमाम  जिला  90  न  384

 जब्य  प्रदेश

 3.  हिम्द  राजगढ़  6-03-9  1  13,840  न

 4.  सूरययबंशी  स्पि०  राजनन्दयांव  91  7,036  304

 भहाराध्यु

 5.  बाबासाहिब  नायक  कुपुस  उत्पादन  15-11-90  24,960  बन

 सहकारी  सूत  गिरनी  जिला

 योतमल

 लमिलनाशू

 6.  सलोचना  काटन  मि०  लि०  1-12-90  6,160  न

 |  श्री  रामकृष्ण  मिलस  92  6,792  —
 लिमिटेड

 8.  दि  कुमारन  मिल्स  लि,०  अविनाशी  25-02-12  12,320  —

 9.  एस०  थी०  पी०  बी०  स्पिनसे  22-06-90  ,
 न  168

 लि०  ढिम्डोगल

 10.  श्री  सर्वेश  काटन  थेनी  22-11-90  8,864  न

 11.  शनमुगाप्रिया  टेक्स  लि०  91  3,880  —

 12.  सुधन  स्पि०  मिल्स  90  20,352  न

 उदमा  देज
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 13.  शोबर्नीका  यान  एष्ड  फेब्रिक्स  90  4,320  न

 लि०

 14.  दि  उटी  मिल्स  ०  90  4,400  न

 सो०  बी०  ई०

 15.  मिनार  टठेक्सटाइल  इणष्ड ०  लि०  1-10-90  488  न+

 को  राइकुट्टी

 उत्तर  प्रवेश

 16.  गिन्‍नी  फिलामेंट्स  लि०  31-10-90  12,096  न

 17.  ट्यूब  टैक्स  गाजियाबाद  90  10,368  —

 18.  माडन  गाजियाबाद  91  न  576

 पांडिचेरी

 19.  ईनारम  स्पिनसे  91  न  336

 हिमाचल  प्रदेश

 20.  आजी  स्पि०  मिल्स  20-3-91  20,160  _

 ब्य  1991-92  के  दोरान  सुतो/मानव  निर्मित  झाइबर  हेफ्सटाइल  मिलस

 हारा  शुरू  किए  गए  उत्पादन  का  ध्योर्त

 क्रम  मिल  का  नाम  उत्पादन  आरम्भ  स्थापित  क्षमता

 सं०  होने  की  तारीध  नया

 तकुए  रोटर्स

 1  2  3  4  5
 घ  ्ै्घ््््््््

 कर्माटक

 तुंगभद्वा  फा्मसंस  को०  स्पि०  मिल्स  2-5-91  12,860  _

 घारवाड़

 मध्य  प्रदेश

 2.  इस्हों  रामा  धार  91  7680  —
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 महाराष्ट्र

 3.  पो०  वी०  टैक्सटाइलल्‍स  लि०  20-2-92  9,696  _

 डड़ीसा

 4.  लिगराज  टेस्घटाईल्स  20-2-92  3,666
 5

 पंजाब

 $.  श्रेयामा  स्पि०  मिलल्‍स  20-2-9  2  59.49. sto खाकर लक््यणन : क्या qrowen मंत्री यह wath Wore करेंगे कि ३  न

 6. नाहर एक्सपोर्ट्स लि० लुध्तियाना 23-3-92 7. अंडवार कॉटन मिल्प लि० 3,840 ब्न्न अथबनाशी 8. प्राईमा अथनाशी 5 9. डोी० बी० क्षी० काटन मिल्स 23-3-92 6,240 लि० सेनगामाल्र स्पिनसे लि० +- मस्मरगूडी श्री बिनामनी टेक्सटाईएए लिएस 5,040 -- तिरमन चलाई न 2. जे० एस० फाटन स्पि० 20-2-92 840 - कोपम्वट्र सयल ल्क्‍ि० जिल्‍्स 2353-92 3,060 हिनाचल प्रदेश माल्या श्पि० मिल्स 20-2-92 24,092. -- रा रबड़ का उत्पादन 59.49. प्रोਂ खाकर लक््यणन : क्या मंत्री यह कताके की कुक करेंगे कि ३
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 दोतलन  देश:-के  राक़्क-बार  कुल  पकित  की  माजाਂ में  सकट्  का  उत्वादन

 रबड़  के  पेड़  लगाने  के  लिए  कुक  श्ोन  कह  उतकेद  कक  गज  ?

 जाजिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  भ्ंत्री  पी०  +  बढ  के  दोरान

 प्राकृतिक  रबड़  का  राज्यवार  अनुमानित  उत्पादन  निम्नानुसार  रहा  sare

 राज्य/शंध  शासित  उत्पादन
 ही  जाजिण्य मंत्रालय के राज्य asit (भी पी० (कारण), = (कर) बढ

 तमिलनाडु  (ste

 कर्नाटक

 जिपुरा  1991-92

 अण्डमान  एवं  निकोब  500

 हीकन्समूढ

 अन्य  300

 कोध  :  71090

 बर्ष  एवं निकोब  के  दोरान  रबड़  के  पेड़  लगाने  के  लिए  उपयोग  किया  गया  कुल  अनुमानित
 ब्ेत्र  Peay

 शश्ल्थ-धपार“निमल  त्रया  सर्मिज  और  धातु  व्यापार  नियम  हारा
 आवषात.ओऔर  निर्वात

 5950.  थी  गोतीश  कुमार  :  क्‍या  वाजिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  नियम  तथा  खनिज  और  धातु  व्यापार  नियम  को  भाषात  और  हल़ि्मात
 बतिविधियों  को  प्रभावी  ढंग  से  निपटाने  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  और  कर्मचारी  उपलब्ध  कराए  मए

 क्या  सरकार  के  विभिज्न  विभाग  भी.आग्रात  और  गतिदसक्षयों  दंध्वस्त

 यदि  तो  इसके  कया  कारण
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 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बस्ध  में  व्यय  को  न्यूनतम  करने  की  दृष्टि  स ेआयात  ओर  निर्यात

 के  कार्य  को  राज्य  व्यापार  निबम  तथा  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  को  सौंपने  का  विचार

 (w)  यदि  तो  तल्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाजिण्य  भश्वालय  के  राज्य  सस्ती  पो०  :  हां  ।

 और  पूति  तथा  निपटान  का  कार्यालय  जी०  एस०  एण्ड
 केम्रीय  खरीद  संगठन  के  सम  में  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  आदि  की  ओर  से  खरीबदारी

 करता  अन्य  सरकारी  विभाग  भी  परिस्थितियों  के  अनुसार  सौधे  आयात/निर्यात  कर  सकते

 से  व्यापार  नीति  की  उदार  बनाने  के  सन्दर्भ  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
 है  ।

 लनुषाद ]

 दक्षिजों  राज्यो  से  निर्यात

 5951.  को  गंगाधर  सानोपहली  :  क्या  थाणिक्ष्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  में  वृद्धि  किए  जाने  हेतु  दक्षिणी  राज्यों  में  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  हाल  ही  में
 कोई  सरदेक्षम  किया  गया  था  अथवा  कोई  संगोष्ठी  आयोजित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ?

 जानिण्य  संजालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  ओर  हां
 ।

 भारतीय
 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  भारतीय  व्यापार  संबधंन  ने  वर्ष  1990-91  में  तमिलनाड
 और  वर्ष  1991-92  में  आंध्र  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  संवर्धन  के  लिए  कार्य  योजनाਂ  नामक  दो
 अध्ययन  किए  हैं|  कार्य-योजना  से  निर्यात  संवधन  के  लिए  श्रस्ट  उत्पादों  का  पता  लगाया

 तमिलनाडु  के  लिए  अध्ययन  के  एक  भाग  के  रूप  में  दिनांक  31-1-1991  को  में  एक
 संगोष्ठी  आयोजित  को  गई  थो  ।  संगोष्ठी  की  सिफारिशों  को  अनुवर्ती  कारंवाई  के  लिए  सम्बन्धित
 करणों  में  परिचासित  कर  दिया  गया  था  ।

 दिल्‍लो  में  लिखो  बस  माल्ल्कों  से  प्राप्त  शापम

 5952.  आओ  जारे  लाल  जाटथ  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  शखंत्रो  पह  बताने  को  कृपा  करेंजे
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 _ (®)  कया  सरकार  को  दिल्‍ली  में  निजो  बस  मालिकों  की  ओर  से  उनकी  बसों  के  किरायों  में
 संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संजालय  के  राज्य  पंत्री  जयदोीश  :  से  दिल्ली

 परिवहन  निगम  के  किराए  में  संशोधन  के  अनुसरण  में  प्राइबेट  बस  प्रखालक  एसोसिएशन  ने  उनकी  बसों
 के  किराए  संशोधित  करने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  को  अधभ्यावेदन  दिया  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  1992  में  प्राइवेट  बसों  क ेकिराए  संशोधित  कर  दिए  ।  ब्यौरे  गिम्नलिखित  हैं  :--

 दूरी  किराया

 0-6  कि०्पी  ०
 |

 1  fo

 कि०्मी०  2  ९०

 16  कि०मी०  से  अधिक  3  रु०

 उच्योभ्रपतियों  पर  छापे

 5953.  की  नारायण  सिह  चोधरी  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  से  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  आयकर  अधिकारियों  के  द्वारा

 कितने
 उद्योगपतियों

 पर  छापे  मारे

 इन  उलश्योगपतियों  से आयकर  की  कितनों  राशि  बसूल  की

 कितने  मामलों  में  उन्होंने  स्थगनादेश  ले  और

 इन  सभी  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 विश  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्यर  :  से  आयकर  विभाग  ने

 1958  से  199।  की  अवधि  के  दौरान  विविध  कर-निर्धारितियों  की  17,660  तलाशियां  ली
 करों  की  वसूली  कर-निर्धारण  के  मुकम्मल  होने  तथा  अपीलों  आदि  का  अन्तिम  रूप  से  निपटान

 होने  से  पूव  तथा  उसके  पश्चात्‌  अनेक  स्तरों  पर  की  जाती  इसी  ऐसा  भी  हो  सकता  है  कि
 तलाशी  तथा  वसूली  की  कार्यवाहियों  आदि  के  खिलाफ  स्थगन  आदेश  प्राप्त
 कर  लिए  जाए  ।  इन  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  विभाग  रा
 भोगियों  आदि  जंसे  विविध  श्रेणियों  के  कर-निर्धारितियों  के  बारे  मे मामला-वार  कोई  समेकित  रिकार्ड

 हीं  रखा  गया
 |

 113
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 विविध  कायंवाहियों  को  मुकम्मल  करने  के  लिए  आयकर  अधिनियम  के  अधीन

 सीमाए  विनिदिष्ट  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  की  का्यंवाहियों  पर  शीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  समय-समय
 पर  ममुचित  प्रशासनिक  उपाय  भी  किए  जाते  हैं  ।

 ]

 कम्प्यूटर  प्रणालों  का  बायात

 5954.  भी  बिलय  कृष्ण  हास्डिक  :

 शी  जाजं  फर्मान्डोल  :

 क्या  बाणिज्प  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आयात-निर्यात  पावती  पत्रों  पर  इलेक्ट्रोनिक  वस्तुओं  के  अलाबा  सभी  इलेक्टोनिक
 उपकरण  प्रणालियों  का  आयात  करने  थी  अनुमति  देने  वाली  एक  सावंजनिक  अधिसूचना  हाल हो  में
 जारी  को  गई

 क्या  वतंमान  नीति  के  अनुसार  सीमा  शुल्क  अधिकारी  आयात-निर्यात  पावती-पत्र  पर
 कम्प्यूटर  प्रणाली  का  आयात  करने  की  अनुमति  दे

 क्‍या  सरकार  को  हस  बात  की  भी  जानकारों  है  कि  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  को  दिए  गए
 विरोधाभासी  निर्देशों  के  कारण  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  बड़े  लेप  विभिन्न  पत्तनों  पर  रुके  पड़े की  कु  न्‍

 क्‍या  भारतीय  कम्प्यूटर  उद्योग  ने  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  आयात  से  अस्थाई  सुरक्षा  प्रदान
 करने  के  लिए  कहा  और

 (&)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 बालिज्य  सत्रालय  के  राज्य  प्त्रो  पो०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 ऐसी  रिपोर्ट  मिली  थी  कि  कम्प्यूटर  सिस्टम  की  कई  खेप  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  एक्जिम  स्क्रिप
 के  आधार  पर  निकासी  के  लिए  पहुच्री  थी  और  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी  कि  कम्प्यूटरों  तथा
 कम्प्यूटर-आधारित  सिस्टम  के  आयात  की  अनुमति  एक्जिम  र्त्रिप  के  आधार  प*  नहीं  दी  जाती  ।

 6  लाख  रुपए  से  कम  सी०आाई०एफ०  मूल्य  के  व्यक्तिगत  कम्प्यूटरों  सहित  कम्प्यूटर  सिस्टम
 को  3।  19०2  को  घोषित  निर्यात-आयात  1992-97  की  तकारात्मव  आयालस  सबो  में
 रखा  गया  है  ।
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 थोक  ओर  उपभोक्ता  भुल्य  सचकांक

 5955.  थो  गजल  कार्ति  चदओं  :  कया  थिस  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  क्षरेंगे  कि  :

 विभिस्न  कृस्खु  समूहों  का कवीनतम  थोक  और  उपभोक्ता  सुल्य  सूचकांक  क्या-क्या

 पिछले  तोन  बर्षों  के  अआँकड़ों  की  तुलना  में  ये  कितने-कितने  थौर

 इन  सूचकांकों  में  बृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सन्वालय,में  राज्य  भम्त्रो
 3  कई  रामेश्यर  :  ओर  विभिन्‍न  बस्तु  समूहों  के

 जोक  बूल्य  सूचकांक  ओर  ओद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  तथा  पिछले  तीन  बर्षों
 के  लिए  तदनुरूपो  आंकड़े  संसम्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 इस  सूचकांकों  में  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  इनमें
 ये  शामिल  हैं  राजकीषीय  घाटे  में  कमी  द्वारा  कठोर  राजकोषीय  गमृल्य  संवेदी  आवश्यक

 बस्तुओं  के  बिरुद्ध  मुद्रा  पूति  और  बेंक  ऋण  में  अवश्यक/सर्वेदनशोल  बस्तुओं  की  पूतति  और  मांग
 का  अधिक  कारगर  प्रबन्ध  तथा  गॉरों  और  मुंनाफाबो  रो  के  विष्द्ध  सख्त  कारंबाई  करना  ।  मूल्यों  में
 अध्यायधिक  स्थिस्ता  सुनिश्यित  करने  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  बास्ते  प्रोत्साहन  दिए  था  रहे  हैं  ।

 विवरण

 1.  14  1992  के  अनूसार  और  सबमुरूपो  पिछले  तोन  अ्यों

 के  लिए  थोक  भल्‍्य  सचकांक

 :  1981-82

 सूचकांक

 11  17  16  14
 1989  1990  1992*

 2  3  4  5

 156.5  169.6  191.6  216.5

 156.7  166.2  195.5  229.4

 174.2  176.9  211.5  257.6

 466.9  133.8  196.5  246.7

 157.5  164.6  206.0  242.9
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 समूह/बस्तु  2  3  4  5

 बाद्य-भिम्न  1989  1990  1991  1992

 खनिज  98.8  174  202  228

 बिजली  170  175  211  242

 और  स्नेहक

 विनि्भित  उत्पाद  195  229  249  209.7

 थाद्य  उत्पाद  164  173  197 ४  207

 क  अनन्तिम

 2.  ओर  तदनुरूपो  पिछले  तोन  बर्षों  क ेलिए  ओद्योगिक
 असिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मुल्‍्य  सूचकांक

 :

 समूह/वस्तु  सूचकांक

 जनब
 161  9  176  193  219

 साभाश्य  बेक wat के लिए  sare av  202  228

 खाथ 242 2. तम्बारू और 229 249 288 मादक द्वण्य 3. इंधन और विजली ४» 207 4. आवास 206 5. बिसतरे और जूते 74 6. विविध बेक ऋणों के लिए ध्याज बर 5956. श्री रास टहुल चोधरो : क्‍या जिस संत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :



 14  1914  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  कुछ  बेंक  ओच्योगिक  घरानों  को  10  प्रतिशत  को  व्याज  दर  पर  ऋण

 दे  रहे  ओर

 यदि  तो  ऐसे  बेंक  कौन-कौन  से  हैं  और  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिबर्ण  औद्योगिक

 घरानों  को  उक्त  ब्याज  दर  पर  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  दलबोर  ओर  दिनांक  22

 199,  से  ऋणों  के  ब्याज  दर  ढांचे  को  ऋण  की  मात्रा  से  जोड़ा  गया  7500  रुपए  तक  के  ऋणों  के

 लिए  ब्याज  दर  10  प्रतिशत  तथा  2.00  लाख  रुपए  के  ऊपर  16  प्रतिशत  निर्धारित  की

 गई  हैं  |  परन्तु  इन  दरों  में  समय-समय  पर  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  उपर्युक्त  ऋण  सीमा  के  लिए  बतंमान
 दर  11.5  प्रतिशत  तथा  19  प्रतिशत  2.00  लाख़  रुपए  से  अधिक  की  ऋण  सीमा  के
 मामले  में  बैंक  वास्तविक  ऋण  दरों  को  निर्धारित  करने  में  स्वतन्त्र  औद्योगिक  धरानों  को

 2.00  लाख  रुपए  से  अधिक  की  ऋण  सीमाएं  उपलब्ध  हैं  तथा  भारतीय  रिजर्य  बेक  के  मार्गनिर्देशों  के
 बैंक  ऐसे  अग्रिमों  के  सम्बन्ध  में  ब्याज  की  दर  10  प्रतिशत  निर्धारित  नहीं  कर  सकते  ।  भारतीय

 रिजवं  बेंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उनकी  जानकारी  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आभाया  है  जहां
 बैंकों  ने  औद्योगिक  घरानों  के  अग्रिमों  के  सम्बन्ध  में  10  प्रतिशत  का  ब्याज  लिया  हो  ।

 ]

 पद्ध  में  शहोद  हुए  पुरस्कार  विजेताओं  के  लिए  शहोदो  स्मारक

 5957.  भरी  भूवन  चन्द्र  खण्डरो  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  युद्ध  में  शहीद  हुए  उन  संनिकों  की  याद  में  जिन्हें  परमक्षीर  च॥

 ओर  अशोक  चक्र  प्राप्त  हुए  हैं  उनके  जन्म-स्थानों  अथवा  अन्य  उपयुक्त  स्थानों  पर  स्मारकਂ
 स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रद  संत्रो  शरद  :  ओर  युद्ध  स्मारक  विशेष  रूप  से  परमबोर  चक्र  तथ

 अशोक  चक्र  विजेताओं  के  नाम  पर  उनके  जन्म-स्थान  या  अन्य  उचित  स्थानों  पर  स्थापित  करने  के

 केम्द्रीय  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  स्वतम्भता  प्राप्ति  के  बाद  देश  के  लिए  अपने  जोबर

 का  बलिदान  करने  वाले  सभी  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  की  स्मृति  में  दिल्ली  में  एक  राष्ट्रीय  शहीदी  स्मारव

 स्थापित  किए  जाने  के  बारे  में  भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 ]

 जसज  उच्योग  के  कलंचारियों  के  बेशनभाग  में  संशोधन

 5958.  ली  रामेश्यर  पाटोदार  :  क्‍या  अस्त्र  अंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  वस्त्र  उद्याग  में  एक  हो  तरह  के  कार्य  से  सम्बन्धित  पदों  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  वेतनमान

 निर्धारित  किए  गए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  ब्योरा  क्या  है  और  इन  विसंग्तियों  को  दूर  करने  तथा  वेतनमानों
 में  समुचित  सशोधन  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  मन्त्रालय  के  राश्ष्य  सन्त्रो  अशोक  :  ओर  वस्त्र  उद्योग  मुख्यतः
 निजो  क्षेत्र  में  है  ।  विद्युतकरघा  ओर  हृथकरघा  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  ह ैतथा  यह  समूचे  देश  मे  फंले  हुए
 वेतनमानों  पर  निर्णय  प्रबन्धन  तथा  प्रचालन  की  किस्म  के  अनुसार  लिया  जाता  है  ।

 ]

 मुक्त  व्यापार  केसर

 5959.  कुमारी  उमा  मारतो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  देश  मे  कही  पर  हागकाग  का  तरह  का  मुक्त  व्यापार  कंन्द्र  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  यह  कहां  पर  स्थित  होगा  और  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 दालिस्य  सत्रालय  के  राज्य  मत्रो  पो०  :  ओर  भारत  मे  मुक्त  पत्तन
 को  स्थापना  को  वाछनोयता  को  जांच  करन  के  लिए  गठित  परामशंदात्री  समिति  न  गोआ  म  इसकी
 स्थापना  करने  को  सिफारिश  को  समिति  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  पूर्व  तट  पर  उत्त  रवर्ती  मुक्त
 पत्तन  की  स्थापना  के  लिए  तमिलनाडु  म  तूतीकोरन  उपयक्त  स्थान  है  ।

 ]

 सशस्त्र  बलों  हारा  प्रशिक्षण  अम्पास

 5960.  थो  मुमताज  अन्सारो  :

 क्रो  राजेश  कुमार  :

 कया  रज्ला  श्न्नो  यह  बताने  की  कृपा  करंग  कि  :

 कया  बमबारो  के  प्रशिक्षण  अभ्यासों  के  दौरान  प्रशिक्षण  क्षेत्रों  के आसपास  के  गांवों  को
 खाली  करा  दिया  जाता  है  क्योंकि  इससे  प्रामबासियों  को  जानमाल  का  भारी  खतरा  रहता

 यदि  तो  क्‍या  उन्हें  उक्त  अवधि  के  दौरान  कोई  मुआबजा  दिया  जाता

 यदि  तो  गत  तीम  वर्षों  के  दोरान  का  तत्सम्बन्धी  ध्योरा

 क्‍या  सरकार  का  इसके  लिए  प्रतिब्  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेड्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  तथा  रक्षा  संजालय  में  राज्य  संत्रो

 एस०  कृष्ण  :  चांदमारी  क्षेत्र  की  सौधाओं  के  अन्तगंत  आने  वाले  गांबों  को  चांदमारी
 अभ्यास  के  दौरान  खाली  करवा  दिया  जाता  है  |  ऐमे  मौकों  पर  चांदमारी  क्षेत्र  के  समीपबर्ती  गांबों  तथा

 इसके  बाहर  के  क्षेत्र  को  खाली  कराने  की  आवश्यकता  नहीं  होतीं  चांदमारी  अभ्यास  से  पहले  तथा

 उस  दोरान  बरती  गई  सुरक्षा  सावधानियों  के  फलस्वरूप  संयोगबश  हुई  मृत्यु  या  नुकसान  के  एक-दो
 मामलों  को  छोड़कर  उस  क्षेत्र  के  गांव  वालों  के  जीवन  या  सम्पत्ति  के  भारी  नुकसान  को  कोई  सूचना
 नहीं  है  ।

 और  चांदमारी  के  दौरान  जिन  गांवों  को  खाली  कराया  जाता  है  वहां  के  निवासियों

 को  गांव  खाली  करने  की  अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  मुआवजा  विया

 जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भुगतान  की  गई  मुआवजे  की  राशि  इस  प्रकार  है  :--६

 1988-89  52,73,972  रुपये

 1989-90  99,56,8 45  रुपये

 1990-91  22,88,546  रुपये

 भौर  (2)  चांवमारी  अभ्यास  के  दौरान  जब  भी  शांवों  को  खालो  कराया  है  तो  उन्हें

 मुभावजा  दे  दिया  जाता  है  ।  यह  ब्यवस्था  आगे  भी  जारी  रहेगी  ।

 अनुभाद  )

 प्याज  के  निर्यात  पर  से  प्रतिबन्धों  को  हटाना

 5961.  क्रो  प्रकाश  बो०  पाटोल  :

 थो  यशवंतराब

 क्या  बालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  प्याज  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबंधों  को  हटाने  का

 यदि  तो  इसे  कब  तक  हटाने  का  विचार  और

 सरकार  द्वारा  प्याज  उत्पादको  के  हित  में  प्याज  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाजिस्य  सत्रालव  में  उप  मम्त्रो  सलमान  और  नई  निर्यात  नीति  के
 प्याज  के  निर्मात  का  सरणीयन  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारों  विपणन  फंडरेंशन  लिमि०

 के  जरिए  होता  रहेगा  क्योंकि  इससे  निर्यातकों  को  कोई  सम«या  नहीं  है  ।
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 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  फैडरेशन  लिमि०  ने  प्याज  का  वेज्ञानिक  ढ़ंग  से

 भण्डा  अनुसंधान  एवं  विकास  नई  तकनीक  अपनाने  के  लिए  प्याज  उपजकर्त्ताओं  को

 शिक्षित  प्रतिस्पर्धी  दरों  पर  रेल  द्वारा  प्याज  की  शिषिग  सुविधाओं  का  पर्याप्त

 पैकाजिन  शर्ते  में  सुधार  आदि  जैसे  विभिन्‍न  संवर्धनात्मक  उपाय  किए  ,  ।

 कृषि  उत्पादों  का  आयात  और  निर्यात

 5962.  भी  प्रकाश  वी०  पाटील  :  क्या  बाजिल्य  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हब

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  मात्रा  और  कितने  मूल्य  के  कृषि  उत्पादों
 का  निय/त  और  आयात  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  हुए  कुल  आयात  ओर  निर्यात  में  कृषि  उत्पादों  का  अश  कितने
 प्रतिशत

 जाजिलय  जंजालय  में  उपभंभ्रो  सलमान  :  और  माननीय  सदस्य  द्वारा
 मांगी  मई  जानकारी  संसद  के  चालू  सत्र  के  दौरान  वित्त  मंत्री  द्वारा  संसद  में  पेश  किए  गए  आधिक
 सर्वेक्षण  1991-92  99-92  में  उपलब्ध  आधिक  सर्वेक्षण  1991-92  की  प्रतियाँ  संसद  पुस्तकालय  में
 उपलब्ध

 सहाराष्ट  में  बेरोजगार  युवाओं  को  ऋण

 5963.  थी  बाप  हरि  क्‍या  जित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  फरेगे  कि  :

 महाराष्ट्र  विभिन्‍न  जिलों  में  विभिस्त  राष्ट्रीयकृत  तथा  अन्य  बेंकों  द्वारा  बेरोजगार
 युवाओं  तथा  अल्पसंख्यक  समुदायों  को  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  31  1992  तक
 कितनी  राशि  के  ऋण  दिए

 ह

 उपर्यक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  वर्ग  के  वितने  आवेदन  पत्रों  को  अस्वीक्ृत  किया

 उसके  कया  कारण  और

 उपर्युक्त  राज्य  में  बेंकों  द्वारा  1992-93  तथा  1992-94  के  दौरान  बेरोजगार  युवकों
 तथा  अल्पसंद्यक  समुदायों  को  ऋण  तथा  अन्य  वित्तीय  सहायता  दिलाने  के  लिए  सरकार  की  क्‍या

 योजनाएं  तथा  कार्यक्रम  हैं  ?

 बित्त  मसभालय  में  राज्य  संत्रो  दखबोर  से  महाराष्ट्र  में  गत  तीन  वष
 अर्थात  1989-90,  1990-91  और  1991-92  1992  के  दोरान  शिक्षित  बेरोजगा

 युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बेरोजगार  युवको  को  दी  गई  ऋण  को  राशि  क्रमए
 1493.12  लाख  २०,  1687.59  लाख  रुपए  ओर  781.62  लाख  रु०  बेंकों
 की  आंकड़ा-सूचना  प्रणाली  से  अस्वीकृत  आवेदन  पत्रों  को  सख्या  से  संबंधित  जानकारो  प्राप्त  नहीं  होती
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 ++लम

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  राज्यवार  लाभाधियों  की  संख्या
 का  लक्ष्य  प्रत्येक  वर्ष  लघु  उद्योग  विकास  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  जो

 शिक्षित  बेरॉज॑गार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  का  संचालन  करते  उन्होंने  अभी  तक  वर्ष
 1992-93  2-9  3  का  उक्ते  लंक्षेय  निर्धारित  नेहीं  किया  है  |  वेष  1993-94  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित

 करने का  प्रंएंन  ही  नहीं  उठता  ।
 ह

 महाराष्ट्र  में बम्बई  और  औरंगाबाद  दो  ऐसे  जिले  हैं  जिनकी  पहुंचाने  अल्पसंख्यक  बेहुल  क्षेत्रों

 के  रूप  में  को  गई  है  ।  राज्य  स्तरोय  बेंकर्श  समिति  के  प्रायोजक  बेंक  आफ  महाराष्ट्र  द्वारा  भारतीय

 रिजवं  बैंक  को  दी  गई  सूचना  के  मा  1991  के  अन्य  तक  उपर्थुक्‍्त  दो

 जिलों  में  अल्पसंख्यक  समुदायों  को  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  द्वारा  दिया  गया

 कण
 निम्नलिखित  है  :

 बकाया  शेष

 ओरंगाबाद  16.08

 बम्बई  103.82  2

 अल्पसंद्यकों  के  कल्याण  के  लिए  संरंकार  के  1s  सूत्री  कार्यक्रमों  के  भारतीय  रिजबं

 अंक  मे  समव-सभ्य  पर  बेंकों  से  कहा  है  कि  अस्पसंद्यकों  के'लिए  पर्थाप्त  ऋण  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 कारंबाई  करें|  चंकि  अल्पसंडपकों  के  लिए  बेरोजगार  धुवकों  के  लिए  स्वरोजगार  योजनाਂ

 खैंसी  कोई  पथक  योजना  नहीं  है  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 ठव्ता

 राष्ट्रीय  राजमागों  का  रख-रखाव

 5964.  भो  मोहन  रायले  :  क्या  खल-भूतल  परिवहन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पांवल-मंगेलौर  और  हैदराबाद  राष्ट्रीय

 मार्यों  की  मरम्मत  ओर  रक्ष-रखाव  पर  वर्षवार  कुल  कितनी  राशि  ब्यय  की

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  बरेसाते  के  मौसम  में  इन  संड़कों

 की  हालत  बहुत  खराब  हो  जाती  है  जिसके  कारण  यातायात  अबरुद्ध  हो  जाता  और

 यंदि  तो  सरकार  का  इन  राजमार्गों  क ेउचित  रख-रखाव  के  लिए  उपाय  करने

 का  विचार

 जल-भतल  परिवहूँग  मग्त्रालय  के  राज्य  अस्त्रो  जयदोश  :
 रीष्ट्रीय  राजमार्गों

 की  मरम्मत  और  के  लिए  निधियां  राज्य-वार  आबंटित  की  जाती  हैं  न  कि  राष्ट्रीय

 पिछले  तीन  वर्षों  दौरान  चार  राज्यों  के  बीच  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमागों  पर
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 निम्नलिधित  व्यय  किया  गया  :---

 २० )

 राज्य
 1988-89  1989-90  1990-91

 1.  आान्प्र  1006.71  1308.33.  1350.56

 2.  कर्ताटक  7193.64  847,94  883.32

 3.  महाराष्ट्र  1300.31  1388.97  1848.56

 4.  गोवा  166.37  237.20  218.87

 ओर  बाढ़  के  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क्षतिग्रस्त  हो  जाते  उन्हें
 यात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता  है  बशतें  कि  धन  उपलब्ध  हो  ।

 बकाया  आयकर  को  भाक  करता

 5965.  श्री  भोहन  राजले  :  क्‍या  वित्त  शम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तौन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिबर्ष  तथा  1991-92  के  दोरान  बड़े  भद्योगिक  बरानों  के
 विरुद्ध  बकाया  कितना  आयकर  माफ  किया  सया/बट्टे  खाते  में  डाला

 इस  माफी  के  कारण  पांच  लाख  रुपये  तथा  इससे  अधिक  धनराशि  को  राहत  पाने  वाले
 व्यायबसायिक  धरानों  का  ब्यौरा  क्या

 आयकर  की  बकाया  राशि  को  माफ  करने  के  सम्बन्ध  में  नियम  क्‍या  ओर

 इन  नियमों  अथवा  दिल्ला  निर्देशों  का  गम्भीरतापूर्वंक  पालन  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार
 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जिस  मस्भासथ  में  राज्य  भन्‍्त्रो  राभेश्यर  :  ओर  1988-89,  1989-9
 1990-91  तथा  1991-92  के  वर्षों  के  दोरान  बट्टें-खाते  में  डाली  यई  बकाया  आयकर  को  राशि

 नुसार  है  :

 बर्ष  बट्टे-खाते  में  डालो  राशि

 बुक

 १  2
 ३७  9ो_ोनान+््््््््घ्घ्//्घ््४/]///शज््-हक्‍ज्णा्क्‍क्‍  यण  “यैय“घ०>घड  टफ5फॉकफ:फ  चित  कमल
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 2

 1990-91  4.97

 (991-92  3.11

 30-9-91  तक  )

 सोजूदा  अनुदेशों  के  अधीन  ऐसे  किलो  भी  मामले  में  बकाया  मांग  को  बट्ट  में  डालने  के

 लिए  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड्ड  को  पूर्वानुभति  लेना  अपेक्षित  होता  जिसमें  मांग  की  राशि  15  लाख  २०
 से  अधिक  हो  |  लिन  मामलों  में  बोर्ड  द्वारा  वर्ष  1988-89  से  लेकर  इस  प्रकार  की  अनुमति  प्रदान  की

 गई  उन  मामलों  का  व्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  बोड  द्वारा  ऐसे  मामलों  के  «्योरे
 संकलित  नहीं  किए  जाते  जिनमें  15  लाख  र०  अथवा  उससे  कम  को  धन-राशि  को  बकाथा  मांग  को

 बट्टे-खाते  डाला  गया  हो  ।  इस  प्रकार  को  समूचे  देश  में  फंले  हुए  कर-निर्धारण  अधिकारियों  से  एकत्र
 करने  में  पर्याप्त  समय  तथा  श्रम

 जो  बकाया  मांग  स्पष्ट  रूप  से  अशोध्य  बन  गई  उसे  बट्ट  में  डाले  जाने  योग्य

 समझा  जाता  मांग  को  बट्टे-खाते  में  डालने  के  बारे  में  विस्तृत  मार्गनिर्देश  निर्धारित  किए  गए
 जिनमें  ये  शामिल  हैं--कर-निर्धारिती  को  परिसम्पत्तियों  के  बारे  में  आवश्यक  जांच-पड़ताल
 मांग  को  अशोध्यता  के  बारे  में  कर  बसूली  अधिकारो  द्वारा  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किया  मांग  आदि

 की  अशोध्यता  के  बारे  में  एक  समिति  द्वारा  संतुष्ट  जिसमें  आयकर  आयुकत/उप-आयुक्‍त  होते
 इस  मार्यनिर्देशों  पर  समुचित  रूप  से  असल  किया  जा  रहा

 प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रशन  ही  नहीं  उठता  है  ।

 जियरणज

 ऐसे  माजलों  का  जिनमें  1988-89  से  1991-92  के  बर्धों  के  दौरान  केल्रीय

 ग्श्यल्ष कर  औोर्ड में  15  लाख  र०  से  अधिक  को  आयकर  को  सांग  को

 बह्“ें-जाते  में  डालने  को  अनुमति  यो  थी

 कम  सं०  कर-निर्धारिती  का  नाम  बट्टें-जाते  में  डाली  गई
 राशि

 रुपयों

 2  3

 गरसिह  एण्ड  कं०  कलकत्ता

 2.  स्वर्गीय  मोहन  लाल  डी०  मद्रास

 3.  मबंसर्स  राशाकिश्न  बनवारी  इसाहाबाद
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 4.  श्री  बनवारी  लाल

 क्रम  सं०  3  पर  उल्लिखित  फर्म  का  भागीदार

 5.  के०एम०के०  नेल्लौर  70.15

 6.  डाहिपाभाई  वढोली  48.42

 7.  दुलंभभाई  टण्डेल  61.69

 8.  डोगमल  सी०  बस्बई  27,51

 9.  गंगा  सहाम  किशोर  भटिस्डा  75.55

 10.  इलिग्रास  मोहम्प्रद  सूरत  51.81

 11.  जी०  वेणुगोपाल  तथा  भवानी  35.50

 12.  बाबा  बिहारी  चपका  40.72

 नौकहन  उच्योग का  जिकास

 5966.  भी  आर  झुरेखा  कया  जल-भूलत  परिणहुन  छंडो  यह  बढाने  को  कृपा

 कया  राष्ट्रीय  नोवहन  बो्ड  ने  प्तन  विकास  और  नोबहन  उद्योग  के  लिए  दीर्च  अचर्सि  को

 बिस्तृत  योजनाएं  तंयार  करने  के  लिए  कप्ये  दलों का  गढन  किया

 (a)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कस  इन  कार्येकररी  दल्तों  ने अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  केस्द्रीय  सरकार  को  सौंप  दी

 और

 यदि  तो  तत्सम्बरधी  ब्योरा  क्या  और  विकास  के  लिए  क्या  योजनाएं
 तैषार  की  मई  हैं  ?

 छल-जतल  परियहन  मंजालथ  के  राक्य  संत्रो  जगदोश  हाईटलर  :  (%)  लो  हां  ।

 बोर्ड  द्वारा  निम्नलिखित  उप-दल  गठित  किए  गए  हैं  :--

 (1)  जहाज  अधिग्रहण  तथा  नौबहन  सम्बन्धी  अन्य  मामले  ।

 (2)  निडिकरण  प्रयासों  सहित  पत्तन  विकास  ।

 (३)  अख्वदेंशीय  तटोय  नोवहन  तथा  राष्ट्रीय  जलमार्यों  का  विकाद  ।

 (4)  सानब  संसाधन  विकास  ओर  पर्यावरण  ।

 हर



 ६4  1944  खिखित  उधर

 अभी  नही ं।

 प्रश्न  उठता  ।

 चाय  का  निर्यात

 5967.  भरी  आर०  सुरेम्द्र  रेड्डी  :  क्य  घाजिल्य  भत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  प्रार्त  ने  पिछले  दस  वर्षों  में  चाय  के  निर्यात  का  प्रतिबष  200  डिल्परेहाद्
 से  220  मिलिग्रव  किलोग्राम  तक  का  स्तर  बनाए

 यदि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  चाय  व्यापार  में  ्विससा  वर्ष  1981-82  में  28  ५

 से  घटाकर  अब  18  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  हो  गया

 यदि  इसके  क्या  का  रण

 क्या  निर्यात  नीति  में  प्रतिबन्धों
 के

 कारण  चाय  निर्यात  पर  बिपरीत  अंतर  पढ़ा

 (w)  यदि  तो-ऐसे-ब्यापार  प्रतिबत्धों  को  हटावे  के  लिए  क्या  कदम  ड&ए  ज+  स्हे  हैं  1991

 वाजिस्य  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  पो०  :  वर्ष  ।  से  तक

 भारत  से  चाय  कें  निर्यात  की  मात्रा  तक  से  मि०किश०प्रा०  प्रति  बर्ष  रही  ।

 कुल  विश्व  निर्यात  को  देखते  हुए  भारत  के  निर्यात  अंश  प्रतिशक्षता  में  में  में  28,3%
 की  ठुब्ता  में  में  4202.92  तक  कमी  वास्तविक  मात्राओं  में  का  में  aR
 मि०कि०्ग्रा०  जैसे  में  tea, इस्डोनेशिया  की  वृद्धि हुई  4

 बिश्य  के  चाय  व्यापार  में  भारत  के  अंश  में  कमी  भरेलू  खपत  तथा  चाय  का  शबने
 बाले  अम्य  देशों  जेसे  इस्डोनेशिया  और  चीन  से  कड़ी  प्रतियोगिता  के  कारण

 हुई  । है

 कितनी  फाड़ के  निर्शाह  प्र  कोई  पफफिकंधतसहीं  है४

 दकाईयों का  नियतति

 5968.  भी  थी  ०  देधराजन  :  कया  बाजिल्य  भम्त्री  यह  बताने  कठे  कृपा  करेंग्रेकि  :

 भाहतोद्  वक़्ईपों  का  निर्यात  का  रह

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बर्ष  देशवार  किन-किन  दबा ईबों  का  निर्यात

 _ किक प्रक;/ओर इससे कितनी विदेशी मुद्दा अजित हुई ? है



 लिंखित  उतर  $  19

 बानिल्य  पंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्तो  पो०  :  हां  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरात  देश  से  निर्यात  को  गई  भेषल  भोर

 तैयार  पोलूसिशम्स  की  मदों  के  प्रमुख  ब्॒प  ये  हैं“-संवेदनाहा  फोड़ारोधी
 प्रति  आमातिशार  एमोबोसाइड्स  रोगाणु

 गठिया

 एण्टीरियर  पिट्यूटरी  इम्प्यूनों  एष्टोन्थाप्लास्टिक  कार्डियो

 बैस्‍्कंयूलर

 ईयामबुटाल  हाइड्रोक्लो  विटासिन्स  ओर  आयुर्वेदिक  और  यूनानी  दवाएं  ।

 निर्यात  यू०एस  यू०  के  ०,

 मीद  स्थिटज  रलेण्ड  और  आस्ट्रेलिया  को  किया

 पिछले  तोन  बर्षों  के  दौरान  दवाओं  भेषज  और  फार्मुलेशस्स  के  निर्यात  का  मुल्य
 नीचे  विया  पया  है

 बच  निर्यात  रुपए

 1989-90  9-90  664.7

 1990-91  784.8

 1991-92  934.6
 1991  से  फरवरी  1992)

 i  ---+--. तल

 मूल  रसायन  भेषज  और  प्रसाधन  सामग्नी  निर्यात  संबधंन  परिषद
 '

 ह  चआ

 बचत  धोलनाओं में  लगा  राशियां

 5969.  थी  भगयाय  शंकर  राजस  :  कया  जिस  भण्ती  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :..

 1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  आयकर  1961  की
 घारा  80  सो०्सी  80  सी०सी०थबी०  तथा  80  एल"०  में  उस्लिखलित  बचत  योजनाओं  के  अभ्तर्त

 कुल  जमा  राशि  कितनो-कितनी  थो

 उषत  बचत  योजनाओं  के  अस्तर्वंत  जमा  धनराशि  में  से  प्रत्येक  राज्य
 को  विकास  कार्यों  हेतु

 कितनी-कितनो  धनराक्षि  दो

 1992-93  के  बजट  में  आयकर  छूट  वापस  लेने  के  थाद  इन  बोधनाओं  में  कुल  किलली

 धनराशि  जमा  होते  को  संभावना  भोौर

 426



 14  1914  लिखित  उत्तर
 SS  इस मद के  reds राज्य  सरकारों

 इस  मद  के  अभ्तयंत  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  बाली  धनराशि  में  कितनी  कमी  होने  की

 संभावना  है  ?

 जिस  भंतालथ  में  राज्य  मण्यो  दलथोर  :  ओर  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है
 शोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  वित्त  1992  को  अभी  अधिनिवमित  किया  जाना  है  ।

 ]

 कर्नाटक  में  जोथन  थोमा  निमम  हारा  निवेश

 5970.  थी  एज०डो०  देवनोड़ा  :  कया  जिस  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  दोरान  कनटिक  में  जीबन  बीमा  निगम्न  हारा
 पलिसी  धारकों  से  प्रीमियम  की  कितनी  घनराशि  एकत्र  कौ  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कर्नाटक  में  बिकास  कार्यों  के  लि
 धनराधि  का  निवेश  किया  गया  ?

 जिस  अंभ्ालव  में  राज्य  भग्वो  दलथीर  :  पिछले  तीन  क्यों  के  धोरान  भारतीय
 लीवन  बीमा  नियम  द्वारा  कर्नाटक  में  प्राप्त  किए  गए  प्रीभियम  की  कुल  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 1989-90  1990-91  1991-92*

 279.63  349.27  471.14

 उपर्थुक्त  अवधि  के  कर्नाटक  में  भारतीय  जीवन  बोसा  निगम  द्वारा  निवेश  की  गई

 राक्षि/अग्विम  की  गई  राक्षि  निम्न  प्रकार  है  :---

 93.16  118.10  93.49*

 कअनन्तिम  आंकड़े  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निमम  में  निवक्तियां

 5971.  शी  राण  लखन  सिह  यादज  :  क्‍या  वस्त्र  भन्‍्तो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बत  दो  वर्षों  के  दोराम  राष्ट्रीय  बस्तर  निगम  के  प्रबन्धन  में  कितनी  नियुक्तितयां  की
 ओर
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 क्या  राष्ट्रीय  कम  निगम  के  बांटे  को  देख  ते  हुए  ये  लिशुक्रितवां  न्याय  संगत्त  हैं  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  सस्त्री  अशोक  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दोराने  एन

 सीछ  जौर  उसके  9  सह्वक  तिसेमो ंमें  21  कि  स्तर'को
 को  ग

 ये  सभी  मिमुक्तियां  मौजूदा  रिक्तियों  को  भरते  के  लिए  की  गई  थों।|  बाटे  हीने  के  आधार

 वर  यदि  शीरष  स्तर  के  प्रबंधन  पदों  को  कम  किया  जाता  है  तो  जिसके  द्वारा  घाटों  को  लाभ  में

 बदलने  की  योलना  बनाई  जा  सकती  का  अभाव  हो  जाएगा  |
 ह

 भश्य
 ५०

 5972.  झीणतो  बिल  कुमारी  भष्डारी  :  जया  विज्ल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि
 :.

 अका  सरकार  का  सरकारी  ओर  क्षेत्र  के  संगठनों  को  ब्पने  उत्पादों  के  भूल्यों

 को  90  के  मूल्य  स्तर  पर  लाने  के  दिशानिर्देश  जारो  करने  का  बिज्वार  भौर

 (a):  यवि  तो  तत्धम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भ्ौर  यदि  तो  उसके  क्या  काइण

 विस  सम्भालत  में  रोज्य  सैस्त्रो  राभेश्बर  :  और  सरकार  देश  में

 आवश्यक  धह्बुओं  को  लगभग  सामान्य  उपलब्धता  के  सुनिश्चयन  द्वारा  आधिक  सुधारों  की

 मुह्ा  पूर्ति  की  बद्धि  के
 वितियमन  और  ऋण  तथा  पूर्ति  प्रबन्धन  के  माध्यम  से  मुद्रास्फीति  नियन््रित

 करने  कै  लिए?कुत  संकल्प  कतिपय  मदों  को  कीबतों  को  1990  के  स्त₹  पर  वापस

 लाना  वेतेमान  आधथिक  स्थिति  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कंठिने  आम  ओआदमो  को  राहत

 पहुंचाने  के  लिएं  आम  इस्तेमाल  की  मदों  पर  उत्पाद  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  अथवा  काफी  हृद

 हक  कम  दिया  गया  इन  वस्तुक्षों  को  रेलवे  माल  भाड़े  को  वृद्धि  से  भी  छ्ुक्त  रखा  मया

 सरकार  ह्वारा  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  ,  संगठनों  का  सहय्ेम  हमेशा
 मांगा  जाता  रहा  है  ताकि  मूल्यों  को  बांक्‍्छित  स्तरों  पर  वापस  लाया  जा  सके  ।

 ह

 उपकरणों  ष्हा  बालिगਂ

 5973.  थी  गरवास  कामत  :

 शी  कमला  लिथ  मधकर  :

 क्या  र्ता  लंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेना  के  उपकरणों  में  कीड़े  लगने  की  सम्भावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 किस  श्रेणी  के  उपकरणों  का  करने  का  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  कौन-कौन  से  देश  सहायता  कर  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  अधिक  मूल्य  के  उपकरणों  को  सरक्षित  रखने  के  लिए  कीटनाशक
 मोलियां  रखी  जाती  हैं  ।  इससे  उपकरणों  को  क्षय/ग्ट  होने/जिसाबट  तथा  पदायों  को

 क्रिया  से  नष्ट  होने  से  बचाया  जाता  इस  प्रकार  कीटनाशक  गोलियां  रखने  की  विधि  से  उपकरणों
 को  आयु  बढ़ती  है  तथा  संक्रियात्मक  तैयारी  पर  कोई  कुप्रभाव  डाले  बिना  रख-रक्षाव  तथा  भंडारण  के
 खत  में  किफायत  होती

 यह  विधि  हल्फंन्ट्री  युद्धछध  आटिलरी  रेडारों  तथा  कौमती  इलेक्ट्रानिक
 करणों  के  परिरक्षण  में  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।

 उपकरणों  के  लिए  कीटनाशक  गोलियां  रखने  की  विधि  देश  में  हो  करियान्बित  किए  थाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 खाल  बहादुर  शास्त्री  नॉठिकल  एण्ड  इल्जोनिवरिय  मुल्वई

 5974.  भी  एम०  थो०  बयो०  एस०  भृति  :  क्‍या  अल-मूतल  परियहन  अंजी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (#8)  कया  लाल  बहादुर  शास्त्री  नॉटिकल  एण्ड  इन्जीनियरिंग  मुम्बई  के  निजोकरण  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खल-मूतल  परिवहन  संज्ालय  के  राज्य  भत्रो  अगदोश  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलो -  से  निर्यात  करते  के  लिए  कार्यो  सुविधाएं

 5975.  श्री  एच०  डी०  देवमोड़ा  :  कया  बालिज्य  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलौर  से  सब्जियों  और  फूलों  का  अरब  देक्षों  और  पूवीं

 यूरोपीय  देशों  को  निर्यात  करने  हेतु  पर्थाप्त  कार्मो  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  केसा  सरकार  से

 बार  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?
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 वालिए्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पी०  से  वाणिज्य  मंत्रालय  को

 कर्नाटक  सरकार  से  सब्जियों  तथा  फूलों  के  निर्यात  के  लिए  बंगलोर  में  कार्मो  सुबिघाएं  प्रदात

 करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  सचालित  बगलोर  एयर  कार्गो  कांप्लेक्स  में  खराब  होने  वाले  माल

 के  निर्यात  हेतु  उपयुक्त  सुविधाएं  प्रदाभ  को  जा  सकती  हैं  ।

 इलाथली  को  फ+स  में  रोप  लकनता

 5976.  श्रीमती  बिल  कुमारी  भडारी  :  क्‍या  वाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिक्किम  में  पैदा  की  जाने  वाली  इलायची  जो  विदेशी  मुद्रा  के  अजन  में  और  जनता

 की  मआाथिक  समृद्धता  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  विभिन्‍न  रोगों  से  प्रभावित  रही  है  जिसके  कारण

 इसका  उत्पादन  कम  हो  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाजिस्य  सम्त्रालय  में  उपभस्त्रो  सलमान  :  हां  ।

 मप्ताला  बो्ड  ने  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  आबश्यक  उपाय  किछ  इनमे  ये  शामिल

 ].  वैज्ञानिक  कीट  और  बीमारी  की  रोकथाम  के  बारे  में  उपजकर्त्ताओं  को  शिक्षित  करने  के
 लिए  विस्तार  परामर्शों

 2.  रोगग्रस्त  तथा  पुराने  पौधों  के  पुनर्रोपण  के  बारे  में  किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिए
 इलायची  पुनर्रोपण

 3.  बेशानिक  कीट  तथा  रोग  प्रबन्ध  और  कृषि  काय॑  को  प्रचलित  करने  के  लिए  भ्रदरशंन  प्लाटों
 का

 4.  किसानों  को  75%  आर्थिक  सहायता  पर  स्प्रेय्स  और  डल्टरों  जैसे  पौध  संरक्षण  सामानों
 की  और

 5.  उत्पादन  को  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  हाऊसिसਂ  का  निर्माण  करने  के

 लिए  किसानों  की  सह्दायता  करता  ।

 बेकों  को  शालाएं  खोलना

 5977.  नी  चेतन  पी०  एस  चोहान  :

 श्रोघ्रतो  दोपिका  एच०  टोपोबाला  :

 क्रोमतोी  कृष्णन्द्र  कौर
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 क्रो  सहेश  कनोडिया  :

 श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :

 क्या  विश  झंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  जिला-बार  अग्रणी  बेंकों  के  क्‍या  नाम

 बैंकों  को  शाधाएं  खोलने  के  लिए  राज्य-वार  किन  केन्द्रों
 को  पहचान  को  गई  है  जिनके

 मम्बन्ध  में  भारठीय  रिजवं  बेर  को  प्राथता-पत्र  प्रस्तुत  किए  गए  और

 प्रत्येक  राज्य  मे  किन  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  मं  अब  तक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  बौर  उस

 बैंक  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  लाइसेंब  जारी  किया  गया  है  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  1992  की  स्थित  के  जनुख्र
 देश  में  अप्रणी  बैंकों  के  राज्यवार  तथा  जिलाबार  नाम  विवरण  में  दिए  गए  है  ।

 और  ऋरतीय  रिजव  बंक  द्वारा  वेक  शाउआाए  खोलने  के  लिए  जो  आवेदन-पत्र  प्राध्त

 हुए  उन  के-द्रों  के  नामो  कया  राज्य-बार  संकलन  तथा  बको  के  नामों  सहित  केन्द्रों  के  जिनके

 लिए  भारतीय  बैंक  द्वारा  लाइसेस  जारी  किए  गए  एक  विशालकाय  काय॑  ऐसे  संकलन  में

 जो  समय  तथा  पर  रेश्रम  लगता  वह  प्राप्त  होने  बाले  परिणाम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 बतमान  लाइब्सग  नीधते  क  तहत  सरकारी  क्षत्र  क॑  ढेंको  को  शाखाएं  खालना  एक  सतत  प्रक्रिया

 जो  इस  विषय  मे  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  लाइसेसों  द्वारा  नियन्त्रित  की  जातो  प्रामीण
 क्षेत्रों  म  शाखाए  खोलने  के  लिए  प्रत्येक  जिल  में  अपेक्षित  ब्योरों  पहुचाने  गए  कन्द्रों  की  सूचो
 उश  जिले  की  अप्रलते  केंक  को  दो  जानी  होती  है  |  सभंते  बेकों  से  प्राय  सूची  को  सजेकिश्  करने  के

 अद्ण  बेंक  उस  जिला  ऋलेक्टर  को  सिफारिश  करने  तथा  फिर  उस  सम्बन्धित  राज्य  सरकार
 के  बारुकम  से  सहरतंकंध  रिजब  कह  को  भेजन  के  लिए  प्रस्तुत  करता  है  ।

 विवरण

 1992  को  स्थिति  के  अनुसार  होश  बेकों  को

 शाज्यवार/लिलावार  सृथो

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  श्तेष  बेंक  आबंटित  जिला  का  नाम

 2  3

 जान्ध्र  प्रदेश  सांछ  बंक  पृर्दी  पश्चिमी

 गुन्ट्र  और  श्रीकाकूलम  ।

 इण्डियन  बेक  जखिलौर  और  कृष्णा  ।
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 प्रदेश
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 2

 सिडिकेट  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बेंक

 स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया

 बैंक  भाफ  इण्डिया

 सेंट्रल  बेंक  आफ  इष्डिया

 $  1992

 3

 नलोर  और  प्रकासम  ।

 विजयनगरम्‌  ओर  वारांगल  ।

 निजामाबाद  और  रांगा

 रेड्डी  ।

 जो

 तीनसुकिया  और  ढ़ेमाजी  ।

 सोनीतपुर  और  नालबारी  ।

 कर्बी  नाथ  कछार  हिल्स
 और  बोगाईगांव  ।

 विबांग  पूर्वी  पश्चिमी

 पूर्वी
 पश्चिमी  खोअर  सुबानसी
 अपर  तवांग
 और  चुंगलांग  ।

 हजा

 पूर्वी  बोकारो  और
 छपरा  ।

 पूर्वी  पश्चिमी

 मंज  और  सुपौल  ।
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 गोवा

 हरियाणा

 हिमाचल

 जम्मू  व  कश्मीर

 2

 पंजाब  नेशनल  बेंक

 यूको  बेंक

 बैंक  आफ  बड़ौदा

 देमा  बैंक

 स्टेट  बेंक  आफ  सीराष्ट्र

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 दंजाब  नेशनल  बेंक

 न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया

 सिडिकेट  बेंक

 :  पंजाब  नेशनल  बैंक

 यूको  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 भारतीय  स्टेट  बेंक
 '

 1-4-92  से  अम्मू
 एथ्ड  कश्मीर  बेंक  लि०  को

 एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए
 अस्थायी  तौर  पर  4  जिले

 स्‍्थानान्तरित  ।

 लिखित  उंतर॑

 भबुआ  ओर  बक्सर  ।

 बांका  और

 पंचमहलस  ओर  सूरत  ।

 मेहसाना  और  साबरकंठा  ।

 राजकोट  और  सुरेखनगर  ।

 गोबा  और  गोवा

 कैजथल  और
 पानीपत  ।

 महिन्द  रगढ़  ओर  रेबाड़ी  ।

 फरीदाबाद  ओर  गुड़गांव  ।

 हमी
 मण्डी  और  ऊना  ।

 सिरमूर  भौर
 सोलन  ।

 चम्बा  और  लाहौल  तथा  स्पीती  ।

 ओर  उधमपुर  ।
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 जम्भू  एण्ड  कश्मीर  बेंक  लि०

 केनरा  बैंक

 सिह्चिफेट  बंक

 भारतीय  स्टेट  बेक

 स्टेट  बेंक  आफ  मैसूर

 स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद

 विजया  बेंक

 का रपोरेशन  बेंक

 कनरा  बेंक

 इण्डियन  बेक

 इश्किपन  ओव  रसोज  केक

 सलिडिकेट  बैक

 यूजियन  बंक  अफ  इण्टियढ

 स्टेट  बेंक  आफ  त्रावणकोर

 बेंक

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 केक  आफ  इण्डिया

 सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इकिडया

 उनका  1992

 3

 एंछ  और
 राजीरो  ।

 बंगलौर

 सिमोगा  और  बंगलौर
 ।

 उत्तरी
 कनारा  और  दक्षिणी  कमारा  |

 क्थिर  ओर  गुलबर्गा  ।

 मंसूर  ओर  टुमकुर  ।

 रायच्र  ।

 धघारबार  ओर  भांदवा  ।

 कोडागू  और  चिकमसगलूर  ।

 जिसूर  भौर  वाइनाद  ।

 कोलम  ।

 जिक़वनथपुरम  ।

 कतकूर  और  कासरगोड  ।

 झलर्षकूलम  ओर  दृतुक्कहि  ।

 कोट्टायम  और

 क्कट्टा  ।

 सतना  ।

 शबुआा  ।

 चूर्थी
 क्कियिमी

 शाजापुर  ओर  उज्जीन  ।
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 महाराष्ट्र

 मिलो रम

 देखा  क्षेक

 बंकाद  नेशनल  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 स्टेट  बैंक  आफ  इम्दौर

 यूनियन  बेंक  आफ  इष्डिया

 बैंक  आफ  इण्डिया

 भारतीय  स्टेट  बेक

 बैंक  बाफ  महाराष्ट्र

 फेब्डुक  बैंक  आफ  इण्डिया

 घारतीय  स्टेट  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 युनाइटेड  बेंक  भाफ  इष्डिया

 करसिह

 शहडोल  और  सरयुजा  ।

 रायपूर  और  राजनांदगांव  ।

 इतिया  ।

 रायगढ़  और  टीकमगढ़  ।

 शिवपुरी  और  विदिशा  ।

 रेबा  और  सिद्धी  ।

 सिन्धुदुर्
 और

 ओसमनाबाद

 और  परभानी  ।

 सतारा  और  ठाणे  |

 यलगांव  और

 यबतयाल  ।

 यूर्की  गारो  पश्चिमी  गारो

 जयंतीया  पूर्वी  खासी

 पश्चिमी  खासी  हिल्स  ।

 छिम्तुइपुर  और  लुंगसेह  ।

 मणिपुर

 मणिपुर  मणिपुर

 मजिपुर  तेंबनीपाल  और

 धौचभ  ।



 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान
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 स्टेट  बेंक  आफ  इण्डिया

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 आन्ध्रा  बैंक

 यूको  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बेंक

 बैंक  आफ  इण्डिया

 पंजाब  नेशनल  बेंक

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक

 यूको  बेंक

 ओरियंटल  बैंक  आफ  काम

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इषण्डिया

 स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर
 एण्ड  जयपुर

 पंजाब  नेशनल  बेक

 यूको  बैंक

 ओरियंटल  बेंक  आफ  कामसे

 3  1992

 बोखा  और  जुन्हेहेवोटो  ।

 गंजम  ।

 कटः  ल  और

 पूरी  ।

 सम्भलपुर  और

 सुन्दर  गढ़  ।

 क्योंझ्वर  और  मयूर  भंज  ।

 होशिया  रपुर
 और  कपूरथला  ।

 पटियाला  और  संगरूर  ।

 फरीदकोट  और  लुधियाना  ।

 जलन्धर  और  रोपड़  ।

 फिरोजपुर  ।

 '

 सवाई  माधोपुर  और  टौंक  ।

 कोटा  और  बाराम  ।

 बाड़मे  बीकाने  जेसलमे

 उदयपुर  आफ
 राजस्थान  लि०  के  साथ  संयुक्त  रूप

 और  राजसमम्द  ।

 घोलपुर  ओर  सीकर  ।

 नागौर  और

 दसुआा  ।

 श्रीमंगानमर  ।
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 1

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 2

 न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 केनरा  बेंक

 इण्डियन  बेंक

 भारतीय  स्टेट  बेक

 इण्छियन  ओवरसीज  केक

 भ्रूनाइटेड  बेंक  आफ  इब्डिया

 इलाहाबाद  बैंक

 बैंक  आफ  इण्डिया

 ere  केंगस  बैंक

 सेंन्द्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 हल

 अजलबर  |

 पूर्वी  पश्चिमी  उत्तरो
 जिला  और  दक्षिणी  जिला  ।

 ”
 टिंडीयल  कंद

 नीलमिरि  और  पेरियार  ।

 चेंगई  उत्तरी
 अर्काट  दक्षिण
 सलेम  और  तिरुवणामेल

 विवम्बरनार  ।

 पु&्कोट्ई,

 तिरुचि
 तिरनसबेली-कोट्राबोम्भम  और

 नागापटिनम-केद-ए-मिलेब  ।

 उत्तर  दक्षिण  त्रिपुरा  और
 पश्चिम  जिपुरा  ।

 :

 :  सीतापुर  और  सोनभद्व  ।

 मैनपुरी  और

 अलीगढ़  और

 देवरिया  और  इटावा  |

 इलाहाबाद

 कानपुर  कानपुर

 शाहजहांपुर
 जौरे  सुल्तानपुर  ।
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 लिखित  उत्तर  3  1992

 2  टट

 पंजाब  नेशनल  बेंक

 सहारनपुर  और  हरिद्वार  ।

 सिडिकेट  बेंक  मेरठ  ओर

 मुरादाबाद  ।

 यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया
 वाराणसी  और

 भारतीय  स्टेट  बेक

 ढिहरो
 उत्तर

 फिरोजाबाद  और  महा  राजयंज  ।

 पश्चिम  बंगाल  सेम्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  कूच  दार्जोलिग  और

 गुड़ी  ।

 यूको  बैंक  हुगली  ओर

 हावड़ा  ।

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इष्डिया

 और  पश्चिमी

 दिनाजपुर  !

 इलाहाबाद  बेंक  रगना  ।

 दमन  व  दीव  भारतीय  स्टेट  बेंक  दमन  ।

 स्टेट  बेंक  श्राफ  सौराष्ट्र  दीव  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  भारतीय  स्टेट  बेंक  अण्ड  मान  ठो  पसमृह  और  तिकोबार

 हीपसभृह

 दिल्ती

 दमन  व  नागर  हवेली

 लक्षद्ो  प

 पांडिचेरी

 चण्डी गढ़

 भा  रतीय  स्टेट  बेक

 देना  बेक

 मिडिकेट  बेक

 इण्डियन  बेंक

 पंजाब  नेशनल  ये  क

 हीपसमृह  |

 दिल्‍ली  ।

 दमन  व  नागर  हवेली  |

 लक्षद्वीप  ।

 पांडिचेरी  ।

 चण्डोगढ़



 लिखित  उत्तर 14  1914

 5978.  श्री  चेतन  पो०  एस०  चोहाभ
 थी  अस्थमा  जोशी  :

 कोजती  कृष्णला  कोर  :

 क्षोमतो  भहेला  कुमारी  :

 क्या  विस  अंज्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  इक्बिटी  कोथ  योजना  के  अम्तगंत  बत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  प्रत्वेक  राज्य  को  दी  मई  यूनिटों  भौर  वित्तीय  सहायता  का  बर्धब।र  और
 राज्यक्षर  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  धंचो  बलजर  :  गत  3  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में

 राष्ट्रीय  इक्बिटी  निधि  योजना  के  अन्तंत  इकाइयों  की  शंसुया  तथा  उन्हें  स्वीकृत  विशीय  सहायता  की
 धनराशि  और  उसका  शंवित रण  संलग्त  विवरण  में  दिखावा  बया  है  ।
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 नमी  enemas

 निर्ात-आधात  बेंक  हारा  उच्ोयों  को  सायधिक  आज

 5979.  थी  लेतन  दो  ०  एस  ०  चौहान  :

 थी  नरेश  कुमार  आलियानम  :

 श्लीभतो  महेला  कुमारो  :

 थी  भहेश  कतोडिया  :

 क्या  जिस  मंतजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्वात-आयात  बैंक  ने  निर्यात  विषम  निधि  के  अम्तगंत  व्द  1990-9  और  1991-92
 के  दौरान  लघु  एककों  को  सावधिक  ऋणों  की  कितनी  घनराशि  दी

 (a)  उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  इस  योजना  के  अस्तगंत  कितने  लघु  एकक
 लाभाग्वित  और

 इस  बेंक  द्वारा  वर्ष  1992-93  के  दोरान  शुरू  की  जाने  वाली  नई  योजनाओं  का  ब्यौरा
 क्या

 विस  जम्त्ालय  में  राज्य  मन्‍्जो  दलओर  :  बर्थ  1990-91  और  1991-92
 के  दौरान  निर्यात  विपणन  निधि  के  अन्तगंत  एक्जिम  बेंक  द्वारा  उद  उद्योग  एककों  को  दी  गई  ऋण
 राशि  निम्नलिखित  है  :

 वर्ष
 ह

 निर्यात  विपणन  निधि

 सावधि  ऋण

 1990-91
 शुम्य

 रा

 थे  )

 )

 ब्ष  1990-91  से  1991-92  के  दोरान  कर्माटक  के  केबल  एक  लघु  उद्योग  एककू  को
 लाभ  प्राप्त  हुआ  है  |

 बर्ष  1992-93  के  दौरान  एक्लिम  बेंक  निम्नलिखित  नई  बोजनाएं  चसाने  जा  रहा

 (i)  भारतोय  निर्यातक  कम्पनियों  हारा  निर्यात  प्राप्तियों  का समाहरण  ।

 (४)  ग्ूरोपीयन  कम्थुनिटी  इंटरनेशनल  इन्वेस्टमेंट  पार्टस्स  फंसिलिटी  ।

 (iii)  विदेशी  मुद्ठा  निर्यात  ऋण  ।
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 (९)  उत्पादन  उपस्कर  वित्त  का्यंकम  ।

 लघु  उद्योग  एकक  उपर्यक्त  नई  वोजनाओं  के  अम्तवेत  भी  एक्जिम  बेंक  से  वितोय  सहायता
 प्राप्त  करने  के  पात्र  होंगे  ।

 हिन्दुस्तान  शिवयार्ड  लिलिडेड

 5980.  थी  एम०  थो०  थो०  एस*«  धूति  :  क्‍या  अल-जतल  परियहम  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग ेकि  :

 हिन्दुस्तान  शिपया्ड  विज्ञाकापसनम  के  कमंचारियों  और  श्रमिकों  की  मजूरी  में

 संशोधन  के  सम्बन्ध  में  हुए  समझौता  ज्ञापन  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्यित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मन्‍्ञालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  अपदोश  :  समझोता  शापन
 ओ  ०  के  अन्तबंत  स्टाफ  और  अ्न्षिकों  की  मजदूरी  के  संशोधन  के  बारे  में  जो  सहमति  हुई

 उसके  व्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  भए  समझौता  ज्ञापत्र  में  वेतनमानों  में  संशोधन  के
 उत्पादकता  में  सुधार  और  प्रचालन  लागत  में  सभी  प्रकार  के  प्रचालन  और  कार्बों  की

 गुणवत्ता  में  सुधा  बेहतर  कार्य  प्रशिक्षण  तथा  प्रतिबन्धात्मक  प्रथा  इत्यादि  सम्बन्धी

 जिन  प्रायधानों  पर  सहमति  हुई  उनकी  जानकारी  भी  इस  समझ्नौता-ज्ञापन  में  दी  नई  है  ।

 सरकार  द्वारा  हिन्दुस्तान  शिपयाड  लि०  के  पुनर्गठन  सम्बन्धी  पैकेज  को  अन्तिम  रूप  दिए
 जाने  के  शीघ्र  बाद  समझौता  ज्ञापन  के  अन्तगंत  मजदूरी  संशोधन  को  कार्याग्वित  किया  जाएगा  ।

 काममारों  बोर  स्टाफ  को  1-12-199,  से  बेतन  के  साथ-साथ  250  दपये  से  350  रुपये

 का  तदर्थ  मासिक  भत्ता  भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 बरतमान  वेतनमान  प्रस्तावित  बेतनमान

 2

 Reo  tT)

 550-1  1-748  48  1400-20-1760

 567-1 .-783  1420-25-1870

 6 16-13-68  1-16-873  1470-30-1620-35-2040

 638-16-910  1490-3 5-208  5
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 1

 748-19-900-20-1060  :

 778-2

 8 38-25- 1063-8 ०  33-1327

 868-33-1863  63

 1-748

 567-12-783  2-783

 13-829

 6  16-

 638-1  5-668-1  6-7  64-

 को  १9.4)
 678-,  8-8  9-24-1133

 8  3.3

 3  1५92

 2

 1600-40-2240

 1630-42-188  3-45-2207

 1690-50-2 140-20

 2560

 1720-60-2620

 1400-20-1760

 1420-2  5-18.70.  .

 1470-30-!  620-35-2040  5-30-  98  5

 620-35-2040

 1560-40-1800-45-2115-48-  2-  6  4-3  8-

 5-60-2585

 1720-5  232

 1710-58-2000-60-2780  5-4  8-

 2355

 5

 लिए क्‍या मानदण्ड  5.

 5

 50

 विद्यालय  स्तर  पर  उम्सोदयारों  का  अयन

 डा०  विज्ञनाजम  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि  विभिन्‍न  संबर्गों  के  लिए  उम्म्प्रेदवारों  का

 चयन हाई कालेज अथवा प्राथमिक स्कूल के विभिन्‍न स्तरों के छात्रों में से किया जाए जो उनकी शारीरिक क्षप्रता और उस संबग के लिए ली गई परीक्षा के आधार पर यदि तो इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन के लिए क्‍या मानदण्ड निर्धारित किए गए 44
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 ललललअल न  कमा» मम

 ग  )  इस  यो जना  के  अन्त  गं  ते  ऐसे से  कितने  दि  ड्म्मी  दवार पें  क्‌ गे  चुता ना  गया  है  और |  रप्र  श  क्षि क्षत  किया कय  गया
 आर रद

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  सन्त्रालय  में  राज्य  अम्त्रो  तथा  रक्षा  सरज्ालय  में  राज्य  भगजो

 एस०  कृष्ण  :  से  वायुसेना  और  नोसेना  की  तकनोकी  शाखाओं  के  अफसर  संबगे  में

 उम्मीदवारों  के  चयन  के  लिए  विश्वविद्यालयों  से  सीधे-भर्ती  करने  की  योजना  पहले  से  मोजूद  इस
 योजना  के  अन्तगंत  इन्जीनियरी/तकनीकी  पाठ्यक्रमों  में  स्‍्नातक/स्नातकोत्तर  स्तर  पर  अध्ययन  कर  रहे
 छात्रों  का  चयन  किया  जाता  भारतीय  सेना  की  तकनीकों  शाखाओं  में  प्रवेश  के  लिए  इसी  प्रकार

 को  एक  योजना  चलाई  गई  णी  परन्तु  पर्याप्त  संढुणा  में  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  यहू  योजना

 बन्द  कर  दी  गई  ।  इस  योजना  को  कुछ  संशोधर्नी  के  साथ  चालू  करने  सम्बन्धी  सेना  मुस्यालय  के

 प्रस्ताव  पर  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 2.  सेना  ढ्वारा  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  को-सहायता  से  बाल  खेल-कूद  कम्पनियां  खड़ी  करने  को

 योजना  चलाई  इसमें  ।2  14  वर्ष  तक  को  आयु  के  थालकों  का  चयन  क्रिया  शाएगा  ओर

 इसके  लिए  प्रतिभा  खोजीਂ  दल  विभिस्न  स्टेशनों  का  दौरा  करेंगे  और  अन्तर  विद्यालय  खेल-कूद
 योगिताओं  को  खेल-कूद  और  शेक्षिक  दृष्टि  से  स्वीकार्य  विशेष  योग्यता  रखने  वाले  बालकों  का
 चयन  कर  लिया  जाएगा  ओर  उन्हें  भारतीय  खेलकूद  प्राधिकरण  अथबा  सशस्त्र  सेना  खेलकद  महविशद्ञालव

 पुणे  के  संरक्षण  में  10112  स्तर  की  स्कूली  शिक्षा  पुरी  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  इसके  आद  इन्हें
 सीधे  ही  हवलदार  या  अन्य  रैंकों  पर  भर्ती  कर  जाएगा  बक्षतें  वे  हर  दृष्टि  से  उपयुक्त  पाए
 जाएं  ।

 3.  वायुसेना  ने  वर्ष  1983  से  सितम्बर  1921  तक  विश्वविद्यालय  से  सीधी  भर्ती  योजना  के
 अन्तर्गत  547  उम्मीदवारो ंका  चयन  किया  ।  नौगेना  ने  वर्ष  [087  से  1991  तक  इसी  योजना  के
 अन्तर्गत  222  उम्मीदवारों  का  चयन  सेना  द्वारा  बाल  खेलकूद  कम्पनियों  के  लिए  स्थापित  किए
 जाने  वाले  17  केन्द्रों  में  से  8  केन्द्र  स्थापित  कर  लिए  गए  हैं  ।

 एजिमाला  मोसेमिक  अकादलणी

 5982.  भी  रमेश  चेम्लिसला  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल में  कन्नानोर  में  स्थित  नोसेनिक  अक्रादशी  की  बतंमान  स्थिति  क्‍या

 बोर

 इसे  कब  तक  प्रा  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रखा  सस्त्रो  शरद  :  और  इस  परियोजना  पर  खर्च  होने  वाली  श्ंभावित

 लागत  और  पम्योजना  को  पूरा  कर  सकने  की  समय-सीमा  के  निर्धारण  के  1992  तक

 मास्टर  प्लान  और  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  वास्ते  एक  चुने  हुए  वास्तुकला  विशेषज्ञ  के

 साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए
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 5983.  थो  शुशोल  चरम  वर्चा  :  क्या  वित्त  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाकघरों  में  बचत  बैंक  छातों  में  जमा-राशि  पर  व्याज  को  पूरी  तरह  आदकर  से  मुक्त
 रखा  गया  है  जबकि  बाणिण्यिक  बैंकों  में  जमा-राशि  पर  समान  ब्याज-दर  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 दस  सम्बन्ध  में  केशव  सश्कार  का  क्या  कार्यवाही  करनेक्ा  जिक्लर  है  ?

 वित्त  मश्यालय  पें  शाज्य  मन्त्रो  राखेशबर  :  डाकधघरों  में  बचत  बेंक  खातों  में

 किए  गए  निक्षेपों  पर  आयकर  से  पूर्मंतया  छूंट  प्राप्त  नहीं  करतिप्रये  ब्रिनिश्विष्ट  क्त्रत  जिनसे
 डाकथर  बचत  बेंक  सावधि  में  दस  वर्षीय  खाते  तथा  पन्‍्द्रह  वर्षोय  खाते  भी  झामिल  के
 सम्बन्ध  में  19,000  we  कीरक  अचिकतभ  शीया  के  अध्यधीन  रहते  हैए  भायकर  अंधिनिक्स  की  धारा
 88  के  कराबत  20  प्रलिशत  छुंट  कसी  अनुवर्शत  दी  गई  दस  भजिकतेभ  शोभा  को

 अभिनेता  अथवा  खिलाड़ी  रूथलीट  भी  ऋरेतल  के  बशलले  में  बंहाकर
 14,000  ६०  कियो  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  अन्त्गंश  कर  निश्चोरण  बर्थ  1991-92  के  लिक्‌  किसी  अमान का  के
 मानले  में  किसी  एक  वर्ष  में  40,000  र०  तक  के  निक्षेप  धारा  39  सी०  सी०  ९०  के  अन्हांत  कर-योध्य
 भाय  में  से  कटोती  के  योग्य  वाणिज्यिक  बैंकों  मे ंकिए  गए  निश्षेप  इस  प्रकार  की  कटौती  के  पात्र  बढ़ीं

 और  राष्ट्रीय  बज्ञज्ञ  योजना  में  कि  गए  निश्षपों  के  सम्कन्प  में  कटौती  की  मद्भुपक्षि
 धाव-सिद्धान्त

 ”  के  ब्आधार  पर  दी  जाती  है|  जब  तीन  क्यों  की  अवधि  के  पश्कात
 इस  प्रकार  के  निक्षेपों  का आहरण  किया  तद  आइरण  को  उक्त  राशि  पर  आक्षुरण  के  कष्य  ये
 कर  लगेगा  ।  वित्त  1992  में  घारा  89  सी०सी०ए०  को  हटाए  जाने  का  शस्ताव  किया
 गया  है  ।

 9084.  वी'बाइल  जाग  अंजलीज  :  जिस  नसभी  यह  बताने  की  अर्थ सि  :

 फिलहाल  केरल  में  जीबन  बीमा  निगम  के  मण्डलोय  कार्यालयों  को  संख्या  कितनी  है  और

 वे  कहां-कहां  स्थित

 पिछले  तीन  वर्षों  और  992  के  दोरान  प्रतिक्ण इल  जे  छुल  कितना
 कल्शेया र  और

 इनमें  जमा  धनराशि  में  से  केरल  को  विभिन्न  विकास  योजनाओं  में  अब  तक  कुंभ  किर्तनी

 घनराश्ि  का  निवेश  किया  गया
 ?
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 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  भग्त्रो  बलबोर  :  इस  समय  केरल  में  तीन  डिबोजनल

 कार्यालय  हैं  --  अनकुलम  और  कोजीकोड़े  ।

 इन  कार्यालयों  द्वागः  पिछले  तोन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्थ  के  दौरान  और  29-2-92  तक  किए
 गए  व्यव्ताय  की  कुल  राशि  नोचे  दी  गई।'हैਂ

 वर्ष  पालिसियों  को  संख्या  बीमित  राशि

 198°-89  7-89  330988  890.51

 1989-90  389489  1080  39

 1990-91  435620  1187.40

 1991-92  339317  1022.39  39

 (29-2-92  तक )

 को  समाप्त  हुए  पिछले  तीन  वर्षों  म ंजीवन  बीमा  निगम  द्वारा  केरल  में  किए

 गए  निवेश  ओर  प्राप्त  की  गई  प्रीमियम  आय  नीचे  दी  गई  है  :

 बपए )

 ऋण  योजना  इल  वर्षों  के  दो  रान

 सं०
 जप  पाया  पयपतथय  पथिथयथयथययखतपखझय+े

 1988-89  8-89  19°  9-90  1990-91

 ||  2  3  4  5

 ।.  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियां  !509.00  1727.49  2400.00

 2.  भूमि  विकास  बेंक  ऋणपत्र  680.08.  .  643.00  632.00

 3.  विद्युत  बोर्ड  बांड  550.00  600.00  400.00

 4.  राज्य  वित्तीय  निगम  बांड  न  150.00  100.00

 विम्वलिखित  को  दिए  गए

 5.  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  736.00  106300  1477.00

 लिए  राज्य  सरकारें

 6.  झीष॑ंस्थ  सद्धकारी  वित्तीय  1200.00  1300.00  1400.00

 आवास  बोडं  एवं  अन्य

 प्राधिकरण
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 1  2  ््ि
 3  4  5

 7.  नगर  समितियां  57.90  ४०7.00  1000.00

 8.  राज्य  बिजली  बोडं  917.00  1010.00  1281.00  .00

 9.  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  323.00  न  355.00

 10.  जिला  परिषदे  803.10  140.00  न+

 लिगसित  क्षेत्र

 ।

 ु

 11.  ऋणपत्र  ओर  कम्पनियों  634.54  545.59  ,  :596.55

 को  ऋण  धार  एल  एछए
 8285.08  9641.55

 प्राप्त  की  गई  13251.43,  17423.66  21612.61
 आय

 बेक  अवंशास्त्रियों  का  सम्मेलन

 5985.  क्षी  प्रहापराब  क्षो०  भोंसले  :  वया  जिस  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बेक  स्त्रियों  का  नई  दिल्ली  में  कोई  सम्मेलन  हुआ  था

 यदि  हां  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऋण  देने  के  लिए  प्राथमिक  क्षेत्रों  को  पुनः  परिभाषित  करने  के  बारे  मे  सम्मेलन  में

 कुछ  निर्णय  किए  गए

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (2)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 )  में

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्जो  दलबोर  :  से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बेंक  अरथंशास्त्रियों  के  सम्मेलन  1975  से  आयोजित  किए  जा  रहे  19:  0  से  इन
 लनों  का  स्वरूप  वाधिक  हो  मया  है  ।  वाधिक़  सम्मेलनों  की  मेजबानी  अलग-अलग  बैंकों  द्वारा  की  जाती

 है|  हाल  ही  में  23  से  25  1992  तक  बड़ौदा  में  आयोजित  बेंक  अथंशास्त्रियों  के

 सम्मेलन  की  मेजबानी  बैंक  आफ  बड़ोदा  न  की  ।  इस  सम्मेलन  का  मुख्य  विषय  भारतीय  बेकिंग  में  सुधा
 कारंबाई  के  ए  कायंसूचो  था|  इस  सम्मेलन  मे  निम्नलिखित  तीन  तकनीकी  सश्र  आयोजित  किए  गए

 (1)  भारतीय  बैंकों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  (2)  बेहतर  तुलन-पत्र  की  और  (3)  सामाजिक
 बेंकिग  उपलब्धियों  ओर  चुनौतियां  |  बंक  अथंश।स्त्रियो  का  सम्मेलन  बेगिग  और  आध्िक  विकास  से

 घी
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 14  1914  लिखित  उत्तर

 सम्बन्धित  मुद्दों  पर  चर्चा  और  विचार  विनिमय  करने  का  एक  मंत्र  मात्र  है  और  यह  निर्णय  लेने  बाला

 निकाय  नहीं  है  ।

 गोआ  में  शहरों  सहकारो  बैंकों  को  शाखाएं  के

 5986.  शो  हरीश  सारायण  ब्रभु  झांदये  :  क्या  जिस  मस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गोओ  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  का  ऋण-जमा  अनुपात  शहरी  सहकारो  बैंकों  की  तुखना  में

 काफी  कम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गोआ  में  शहरी  सहकारी  बेंक  की  और  शाखाएं  खोलने  का

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  बलथोर  और  1991  के  अम्त
 की  स्थिति  के  अनुसार  गोवा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात  32.31
 प्रतिशत  था  ।  3;  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  झहरी  सहकारी  बेंकों  के  मामले  में  यह  अनुपात
 14  प्रतिशत  था  ।

 और  1991-94  की  अवधि  के  लिए  शहरी  सहकारी  बेक  के  वर्तमान  शाखा  विस्तार
 कार्यक्रम  आवश्यकता  पर  आधारित  शाखा  बिस्तार  बेक  द्वारा  अधेक्षत्रता  से  सम्बन्धित  निर्धारित
 मानदष्डों  को  अनुपालना  करने  के  अधीन  कार्यनिष्पादन  पद्धति  परक  लाइबेंस  प्राप्त
 प्राथभिकता  क्षेत्र  को  ऋण  अतिदेय  राशियों  का  भारतीय  रिजबं  बेंक  निरीक्षण  रिपोर्ट /
 ऋण  अनुशासन  की  अनुपालना  आदि  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  उक्त  मारसनिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मोवा  में  श्ाखाएं  खोलने  के  लिए  पांच  शहरी  सहकारी  बेंकों  से  बेंक  को  प्राप्त  अस्तावों
 में  से  मात्र  एक  प्रस्ताव  का  ही  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  अनुमोदत  किया  है  क्योंकि  शेष  प्रस्तावों  में
 रित  मानदण्डों  की  अनुपालना  नहीं  की  गई  थी  ।

 सारणुगाओ  पसंन  से  निर्यात  भोर  आयात

 5५०:  7.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदुये  :  क्या  जल-भूतल  परिवहुन  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गोआ  में  मारमुगाओ  पत्तन  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  वस्तुओं  का  और  कितनी
 «  कितसी  साठ  में  निर्यात  और  गाकात  किया  «या

 बच  ०
 उक्त  अवधि  के  दौरान  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  और  भायात  पर

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  ओर
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 (a)  केन्द्रीय  सरक!र  द्वारा  उक्त  कारोबार  से  निर्यात  और  आयफ्त  शुल्क  की  कितनी  धनराशि

 वसूल  की  गई  और  मारमुगाओ  पत्तन  न्यास  को  कितना  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  के  राज्य  मन्त्र  जगद्दोश  :  मुरगांव
 पत्तन  के  माध्यम  से  लौह  मैंगनीज  अल्यूमीना  आदि  का  निर्यात  और
 फास्फोरिक  रही  खाद्यान्न  आदि  का  अमयातल  किया  गया  पिछले:त्तोन  वर्षों  के

 दौरान  मुरगांव  पत्तन  के  माध्यम  से  निर्यात  और  आयात  किए  गए  माल  की  मात्रा  और  कौमत  निम्न

 प्रकार  है  :

 1989-90  1990-91  ]  1991-92  |-92
 न्पपनतणापा+  |भ  पभभै।ण॑ाार  9।

 निर्यात  आयात  निर्यात  आयात

 निर्यात  भायात

 सहित  )

 मात्रा

 12.61  0.92  13.34  1.06  7.55  1.19

 टनों  में  )

 कोमत

 297.90  144  88  371.1'  110.21[  314.35  149.70

 गोबा  कस्टम  हाउस  ने  अप्रंल  से  1992  तक  66.11  करोड़  रु०  का  राजस्व

 एकत्र  किया  ।  मुरगाब  पत्तन  के  लिए  अलम  से  आंकड़े  नहों  रखते  जाते  हैं  ऐसे  राजस्थ  पर  पत्तन  का

 कोई  प्रभार  नही  होता  है  ।

 रबड़  का  निर्षात

 598७5.  थी  पी०  सो ०  भामस  :

 प्रोण  सावित्री  लक्ष्मणन  :

 बया  बालिज्य  मब्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92  के  दोरान  देश  विशेषकर  कोचीन  बन्दरगाह  से  देशबार  कितनी  मात्रा

 किस  किस्म  का  तथा  कितने  मूल्य  के  रबड़  का  निर्यात  किया  गया  तथा  1992-93  के  दौरान  किस  किस्म

 के  रबड़  का  कितनी  मात्रा  मे  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव
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 देश-वार  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  है  अथवा  अजित  किए  जाने  की

 सम्भावना

 कया  जैसे  चीन  आदि  पड़ोसी  देशों  को  रब  का  निर्यात  करने  की

 काफी  गुंजाइश  है  जिन्हें  निर्यात  करने  में  ख॑  कम  आता

 यदि  तो  तत्सम्न्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  करने  का  है  ?

 वाणिण्य  मस्भालय  के  राप्य  मन्त्री  पो०  :  (3)  ओर  (a)  दिनांक  25-3-92

 की  स्थिति  के  अनुसार  एल०  टी०सी०  ने  बर्ष  1991-92  के  दौरान  एफ०  ओ०  बी०  कोचीन  आधार

 पर  लगभग  410.9  लाख  रुपए  मूल्य  की  आर०  एम०  ग्रेड  वाली  प्राकृतिक  रबड़  की  2620  एम०
 टी०  मात्रा  का  निर्यात  किया  क्रेताओं  ने  सिगापुर  को  गन्तवब्य  स्थल  के  रूप  में  घोषित  किया

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  होने  वाले  नियति  का  आकलन  अभी  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  वर्ष

 के  लिए  प्रेड-वार  मांग  आपूर्ति  सन्तुलन  पर  निर्भर

 और  भारत  प्राकृतिक  रबड़  का  परम्परागत  आयातक  रहा  है  और  अभी  हाल  ही  में

 माजिनल  निर्यातक  के  रूप  में  उभरा  पड़ोसी  देशों  में  सम्भाब्यता  का  पता  लगाने  का  प्रएन  तभी  उठ

 सकता  है  जब  दीघावधि  आधार  पर  निर्यात  वेशी  उपलब्ध  होना  निश्चित  हो  ।

 |
 दस  अंभल  भोशोगिक  गह

 5989.  श्ोमतो  सुसित्रा  सहाजन  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कारय  सन्त्रो  यह  बलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  दस  प्रमुद्ध  औद्योगिक  गृहों  को  इस  भमय  उनके  अधिकार  में  कुल  परिसम्पत्तियों  के

 मनुसार  स्थिति  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  स्याध  और  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  में  राज्य
 संत्री  रणराजन  :  देश  में  |989-90  बयं  जिसके  लिए  आंकड़े  उपद्ध
 में  उनके  अधिकार  में  कुल  परिसम्पत्तियों  क  आकार  के  अनुमार  श्रेणीबद्ध  दस  प्रमुश्ध  औद्योगिक  घरानों
 की  स्थिति  संलग्न  विवरणमें  दी  गई  है  ।

 विधरंज

 एम०आर-०्टी०पो०  अधिनियण  को  धारा  26  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  तथा  1989-90
 1990  को  समाप्त  लेखा  में  उनको  परिसम्पत्ियीं

 के  अनुसार  भेणोबद्ध  10  चोटो  के  ओद्योगिक  धरानों  से  सम्बन्धित
 कम्पनियों  को  1989-90  की  परिसम्पंलियां  दशोंने  बाला

 विवरण  पत्र

 ३०

 क्रम  औद्योगिक  धराना  परिसम्पत्तियां
 सं०  1989.90

 1  2  3

 1.  टाटा  853

 0.93



 3  1992

 2  ने

 2  बिड़ला  8474.35

 3.  रिलायंस  3600.27

 4.  थापर  2177.15

 5  जे०के  ०  सिघानिया  2139.00

 6.  लासंन  एण्ड  टोब्नो  1681.52

 7  मोदी  1399.37

 बजाज  1391.06

 9,  मफतलाल  1343.55

 10...  एम०ए०  चिदम्बरम  1273.35*

 *इसमें  सदन  पेटोकेमिक्ल  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०  शामिल  है  जोकि  वर्ष  1985  में  एम॑०

 ए०  जिदम्बरम  समूह  में  शामिल  किया  गया

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  हारा  महाराष्ट्र  को  देय  राशि

 5990.  श्री  यशवंतराथ  पाटिल  :  नर  हा

 झी  भोजिद  राव  निकाम  :  रु  है

 बया  धस्च  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  पिछले  दो  वर्षों  से  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  से  6  करोड़  रुपए  की
 राशि  की  मांग  कर  रही

 ’  कु
 यदि  तो  किए  जाने  बाले  भुगतान  का  ब्यौरा  क्‍या

 भुगतान  में  बिलंब  क़रने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्‍या

 बाही  की  ओर

 इस  धनराशि  का  भुगतान  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 बस्त्र  संभरालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  अशोक  :  से  एन०टो०्सी०

 बम्बई  के  अन्तर्गत  इण्डिया  यूनाइटेड  मिल्स  की  कार्यशील  पंंजी  स्वीकृत  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  गारंटी  के  फलस्वरूप  पंजाब  नेशनल  बैंक  को  डिगरी  सम्बन्धी  भुगतान

 लिए  केन्द्र  सरकार  हारा  महाराष्ट्र  सरकार  को  1989  से  6,17,40,189  रुपए  की  घनराशि  का  भुकतान
 करना  महाराष्ट्र  सरकार  को  उक्त  राशि  का  भुगतान  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  माध्यम  से  शीघ्र  ही
 कर  दिया
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 ऊनो  सिलों  को  अन्य  करना

 5991.  श्री  यशवंतराबव  पाटिल  :  क्या  धस्त्र  अग्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  ऑल  इ  डिया  बुलेन  शोडी  मिलस  एमोसिए  शन  ने  कुछ  ऊती  मिलों  को  बन्द  किए  जाने
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मंजालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  अशोक  :  जी  हां  ।

 संघ  ने  इस  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  बि.ए  गए  अपने  शापन  माननीय  बिल  मम्त्री

 को  गईं  में  यह  निवेदन  किया  है  कि  वर्ष  1992-93  के  बजट  से  शोडी  उद्योग  पर  अत्यधिक  भार  पड़ा

 है  क्योंकि  ऊनी/सिथेटिक  चिथड़ों  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  200%  से  अधिक  बढ़ा  दिया  है  ओर

 इसके  फलस्वरूप  यद्द  उद्योग  बन्द  हो  जाएगा  तथा  यदि  तत्काल  राहत  की  बोषणा  नहीं  की  जाती  तो  पह
 उद्योग  समाप्त  हो

 सरकार  ने  पहले  से  ही  बजट  पूर्व  स्तर  पर  शुल्क  लगा  विया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजसाणों  पर  पुलों  का  निर्माण

 5992.  श्री  राजेना  कुमार  क्या  जल-भतल  परियहन  मस्ती  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 उन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया  है  जो  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  नए  पुलों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  से  लम्बित  पड़े  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 लल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  लगदोश  :  उत्तर  प्रदेश  में

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  नए  पुलों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तोन  साल  से  इस  मंत्रालय  के  शास  कोई

 प्रस्ताव  लंबित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 सोमा  सड़क  विकास  बोर्ड  हारा  सड़कों  ओर  पुलों  का  निर्माण

 5993.  श्री  रालेसा  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  सडक  विकास  बोड़ें  द्वारा  सड़कों  और  पुलों  का  निर्माण  कार्य  किस  आधार  पर  आरम्भ

 किया  जाता

 133
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 उन  राज्यों  ओर  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  संगठन  द्वारा  सड़कों

 और  पुलों  का  विर्माषर  किया  गया  ओर

 इन  सड़कों  और  पुल्नों  के  निर्माण  फ़र  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  प्रत्येक  वर्ष  ब्यय  की

 गई  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालक्ष  में  शाक्रत  गरकी  तासक  बहा३  मंत्रालम  भें  रहत्प  मन्‍त्री

 एस०  कृष्ण  :  सीमा  सड़क  विक्रास  बोर्ड  मुख्यतः  संक्रियात्मक  दृष्टि  से  महृत्वपूछ  सड़कों
 और  पुलों  का  निर्माण  करता  यह  बोडे  वायुसेना  और  नौसैंना  को  ओर  से  एजेंसी  के  रूप  में  भी

 निर्माण-कार्य  करता  है  ।  इसके  यह  बोड़  आध्िक  विकास  की  ग्रति  तेज  करने  के  उद्देश्य  से  देश  के

 पूर्वोत्तर  और  अन्य  क्षेत्रों  में  एजेंसी  के  रूप  में  भी  निर्माण-कार्य  करता  है  !

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमा  सड़क  विक्रास  बोर  ने  जिन  राज्यों  में  सड़कों  और  पुलों  का

 निर्माण/सुधार-कार्य  किया  है  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1)  अरचाचस  भ्रदेश (

 (2)  असम

 (3)  बिहार

 (4)  हरियाणा

 (5)  हिमाचल  प्रदेश

 (6)  जम्म्‌-कश्मी र

 (7)  महा  सष्ट्र  प्तव

 (8)  मच्वुर

 (9)  मेघालय

 (10)  मिजोराम

 (।।)  नाकासेड

 (12)  पंजाब

 (13'  राजस्थान

 (14)  सिक्किल

 (15)  जिपुरा

 (16)  उत्तर  प्रदेश

 !17'  एश्निम  बंगाल

 15$
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 (18)  )  अम्पक्राक  और  संदवालिक  कव

 सीमा  सड़क  विकास  बोड़  भूटान  में  भी  विकास  सम्बन्धी  निर्माण-कार्य  करता  है  ।

 गत  तोम  के  ढ़ो  रान  प्रढ़कों  भोर  पुरों  के  तिर्माण/सुध्य  र-कायर्यों  पर  किए  गए  ध्यय  का
 ब्यौरा  इस  प्रकार

 य्ष  पूंजीगत  निर्माण-कार्यों  पर  कुल  व्यय

 हुआ  ब्ययें

 सडक  पु

 रुपए  रुपए

 9909.99  989:989  329  11  240

 1990-91  259  15  274

 1991-92  253  44  368

 )

 ]

 आंध्र  प्रदेश  द्वारा  जारो  वस्त्र  जो०  ओ०  संख्या  कारपोरेशन  को  मंजरो

 5994.  थी  महासमगरम  गछेसा  रेह्टो  :  क्‍या  बस्ज  सम्तो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  आम््र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  नेशनल  टेबसटाइल  कारपोरेशन  मिल्स  के  सम्बन्ध  में

 को जारी वस्त्र जो०ओ० सख्या को मजूरी दे दी गई और यदि तो इसके कया कारभ हैं ? जस्त संत्रालय के राज्य मग्त्री अशोक : जी हा । प्रश्न कढ्ढीं उठठा । निर्यात इजेंदो १995- थी सौं०पी० मुदाल विशियप्पा : थी के०एच० मुनिवषप्पा : शी थोी० छुण्णा राव : आया बनदी यह बताने की छुपा करेंगे कि :
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 ५. तन  मम»  कक  «नमन  न  कान»  जन न-मन-मन-नंमंन

 क्‍या  सर  विचार  निरीक्षण  एजेंसीਂ  को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  उक्त  एजेंसी  के  कुछ  कमंचारियों  की  छंटनी  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिश्य  मंत्रालय  में  उपसंज्रो  सलसान  :  तथा  विदेशी  क्रेताओं  की

 क्वालिटी  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्यातकों  को  उत्तरदायी  बनाने  की  सरकार  की

 नीति  के  निर्यातक  निरीक्षण  अभिकरणों  आई०  के  कार्यालयों  का  काम  कम  हो
 जिसके  फलस्वरूप  जनशक्ति  फालतू  हो  जाएगी  !

 भर  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  कलकत्ता  में  विभिन्‍न  सवर्गों  में  205  फालतू  पद

 समाप्त  कर  दिए  गए  है  ओर  फलस्वरूप  205  कमंचारी  आवश्यकता  से  ज्यादा  हो  इम  कमंचारियों
 को  अन्य  संगठनों  में  पुननियोजित  करने  के  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  ।  यह  निर्णय  गया  था  कि

 फालतू  जनशक्ति  की  छंटनी  कर  दी  नियात  निरीक्षण  कलकत्ता  के  162

 चारियों  ने  दिल्‍ली  ओर  मद्रास  स्थित  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों  में  स्वयं  को  पुननियोजित
 करने  की  इच्छा  प्रकट  को  थी  ।  तदुनुसार  दिनांक  6  1991  और  27-1-92  को  निर्यात

 बिरीक्षण  परिषद  ने  इन  कर्मचारियों  के  नियुक्ति  आदेश  जारी  किए  थे  ।

 भहाराष्ट्र  में  सोमेंट  कारसानों  से  उत्पाद-शुल्क  को  बसलो

 5996.  भी  जिलासराब  तागनाथराथ  गूंडेबार  :  क्या  बिस्त  अन्तर  यह  बताने  की  इूपा  करेंगे

 किः

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बष  महाराष्ट्र  में  सोमेंट  कारखानों  से  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 के  रूप  मे  कुल  कितनी  धनराशि  बसूल  की

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  की  कितनी  घनराशि  अभी  वसूल  की  जानी  और

 इस  समय  न्यायालयो  में  उत्पादन  शुल्क  के  कितने  मामले  लम्बित  पड़ें  हुए

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  रामेश्यर  :  विगत  दो  वर्षों  में  से  प्रत्येक  बच  में

 सोमेन्ट  कारखानों  से  वसूल  किए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  राशि  निम्नानुसार
 हैं  :--

 1989-90  66.82  करोड़  रुपए

 1990-91  84.02  करोड़  रुपये

 “186
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 और  महाराष्ट  में  स्थित  किसी  भी  सीमेन्ट  करखाने  के  सम्बन्ध  मेंन  तो  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  की  कोई  राशि  बकाया  है  अथवा  न  ही  कोई  मामला  किसी  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा

 हुआ  है  ।

 थोक  व्यापारियों  को  ऋण

 5997.  की  बिलासराब  नागनाथराब  गुंडेवार  :

 भ्रो  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  .

 करी  यया  प्रसाद  कोरी  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  ब्ष  के  दौरान  और  31
 1992  तक  बेकों  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में  थोक  ब्यापारियों  को  मजर  किए  गए  ऋलों  का  बेकबार

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  बेंकों  की  वर्तमान  भांकड़ा  सूचना
 विभिन्‍न  बैंकों  ढ/रा  थोक  व्यापारियों  को  स्वीकृत  ऋणों  के  बारे  में  राज्यवार  सूचना  प्रदान

 नहीं  करती  है  |  जून  1988,  जून  1989  तथा  1990  के  दौरात
 थोक  व्यापारियों  को  दिए  गए  बेंकों  के  अग्रिम  निम्नांकित  सारणी  में  दर्शाए  गए  हैं  :--

 संख्या  लाख  में

 करोड़  रुपए  )

 1988  1989  1990
 a  अनममममभा  जाना  लमकममम««  अमन»  न्‍अन-»न्‍न्‍क  es  मन»  नम  जनक  पा  जम»

 खातों  की  बकाया  खातों  की  बकाया  खातों  की  बकाया
 संख्या  राधि  संख्या  राशि  संख्या  राशि

 भारतीय  0.68  17.45.  0.89  17.19  0.93  18  06
 बैंक  समूह

 28.03.  1.79  43.98  2.16  58.17
 :  बैंक  ।

 i  झम्य  0.94  7.54  ।  04  9,  |  8  0.84  1  1.12

 3.28  83.42...  3.72  70.35...  3.95  87.3

 जाय  के  मूल्यों  को  स्थिर  करना

 5998  श्री  बिलासराज  नागनायराव  गुंडेबार  :  कया  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 है

 है ॥॥



 लिित  उतरे  $  1992

 क्या  का  ब्िचार  अन्लर्य्ट्ट्रीय  बाजार  में  ऋषध  के  मूल्यों  को  स्थिर  करने  के  मुद्दे  पर
 अन्य  चाय  उत्पादक  देशों  के  साथ  चर्चा  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  चाय  की  कीमत  स्थिर  रखने  के  मुहे  अन्य  बातों  के  खाद्य  और  क्रषि  संगठनों  के
 वबधान  में  सरकारी  दल  में  प्रतिवर्ष  चर्चा  की  जाती  है  जिनमें  भारत  तथा  अन्य  आयातक  भौर
 निर्यातक  देश  आमतोर  पर  भग्ग  लेते  हैं  ।  बर्थ  1991  में  हुई  बंठक  में  चाय  की  कोमतों  में  लगातार
 प्रिराक्‍ट  को  रोकने  के  लिए  कुछ  निर्णयात्मक  सामूहिक  कार्यो  पर  सहमति  तथा  किश्द  बाजार  में  दीर्घावधि
 स्थिरता  प्राप्त  करने  पर  जोर  दिया  गया  ।  अन्य  सम्भावनाओं  में  निर्यातक  तथा  आयातक  दोनों  देशों  ने
 निर्यात  गुणवत्ता  मानदण्डह  आइ०एस०ओ०  3720  के  कार्यान्वयन  का  सुझाव  दल  ने  चाय  की
 खत  बढ़ाने  पर  अधिक  जोर  देने  पर  सहमति  व्यक्त  की  ।

 प्रएन  नहीं  उठ्ता  ।

 पत्तनों  का  विस्तार

 5999.  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फात्मी  :

 श्री  नौतोश  कूमार  :

 क्या  जल-बरल  परिवहन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 199  !-92  के  दौरान  भारतीय  जहाजरानी  निगम  द्वारा  कितना  लाभ  कमाया

 आठवीं  योजना  के  दोरान  बेड़े  में  कितने  जहाज  शामिल  किश  जाने  का  प्रस्ताव  है  ओर

 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  को  आवश्यकता  और

 आठवीं  योजना  के  दोरान  मुख्य  पत्तनों  के  बिस्तार  हेतु  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  भारतीय  नोवहन

 निगम  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  लेखों  को  अभो  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  भारतीय  नभोवहन
 निगम  तथा  मन्त्रालय  के  बीच  हस्ताक्षर  किए  भर  समझोता  ज्ञापन  के  अनुलशार  बष॑  1991-92  के  लिए

 बजटगत  लाभ  116  करोड़  रु०  है  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  ने  आठवीं  बंचवर्षीव  वोजना  के  बोरान  अपने  बतंमात  बेड़ें  में  |  14

 जहाज  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  हे  ।  इन  जडह्ाजों  को  खरीद  के  लिए  लगभग  2546  मिलियन

 अमरीकी  डालर  के  निवेश  की  आवश्यक्ता  होगी  |

 आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 14  1914  )  लिखित  उत्तर

 आशलोव  यौयकुन  निगम  के  लिए  जह॒ुश्ज

 6000.  भ्रो  मोहम्मद  अलो  अशरफ  फालसी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  भसम्त्रो  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  शिपयाड्ड  लिमिटेड  और  हिन्दुरतान  शिपया्ड  लिमिटेड  को  भारतीय  नौवहन
 से  शिपबिल्डिग  आदेश  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  ओर  कोचीन  शिपयाड्ड  लिमिटेड  ने  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान  भारतीय  नौकहत  निगम  के  लिए  कितने  जहाज़ों  का  निर्माण

 क्‍या  भारतीय  नोथहन  निगम  ने  क्रयादेश  देते  समय  जहाजों  की  सुपुदंगी  का  समय  और

 मूल्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ये  शिपयार्ड  निर्धारित  मूल्य  पर  जहाजों  की  सप्लपई  नहीं  कर  रहे  अहैर

 यदि  तो  इतके  क्‍या  कारण  है  ?

 छल-यूतल  परिवहन  पघंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  हां  ।

 (,  पिछले  3  वर्षों  के  छोरान  हिन्दुस्तान  खिपरद्या्ड  लिमिटेड  ने  भारतीय  नौबहन  निगम  लि०
 को  प्रस्‍्येक  27,000  डी  डब्ल्यू  टी  के  2  जहाज  डिलीवर  कि  ।  प्रस्येक  42,750  डी  ढ्ब्ल्यू  टी  के  दो
 जहाज  निर्माण  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  जबकि  27,000  डी  डब्ल्यू  टी  के  एक  जहाज  का  निर्माण  हो
 गया  है  और  1991  में  समुद्दी  परीक्षण  किया  गया  था  ।

 कोचीन  शिपयाई  लिमिटेड  ने  86,000  डी  हब्ल्यू  टी  का एक  टैंकर  डिलोबर  कर  दिया  है  ।
 86,000  डी  डब्ल्यू  टी  का  एक  टेंकर  29-2-92  को  लांच  कर  दिया  गया  था  और  इम  जहाज  में
 अकक्टकिटिम  का  कार्य  चल  रहा  तीसरे  टेंकर  के  लिए  स्‍्टोल  सामग्री  के  भाच  का  आउडंर  दे  शिवा  गया
 है  और  1992  के  दौरान  इस्तका  निर्माण  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 जी  हां  ।

 आइंर  दिए  जाने  के  समय  बताए  गए  अब्तिम  मूल्य  और  डिलीबरोी  की  तारीखें  संलन्‍न
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 (8)  भोर  विभिन्‍्म  प्रकार  के  जहाजों  के  निर्माण  को  छा्गत  बढ़  यई  है  डिसके  फलस्वरूप
 लागत-मूल्य  अन्तर  में  काफी  वृद्धि  हो  गई  है  |  हिन्दुस्तान  शिपयाड  लिमिटेड  भारी  वित्तीय  संकट  से  ग्रुजर
 रहा  लिपका्ड  कीं  बहाली  की  दृष्टिसे  हिन्दुस्तान  शिपकार्ड  लिलिटेड  को  3  जहाजों  ,  अति
 जहाज  !30,  113!  और  1132)  को  मवेजबा  कजर  मूहय पर  केचने  की  अशुभत्ति  दिए  भकी

 4$#



 लिखित  उत्तर  $  1992

 के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  ताकि  शिपयाड्  तत्काल  नकद  प्रवाह  की  समस्या  से

 निबट  सके  |

 लागत  मूल्य  में  भारी  अन्तर  को  देखते  हुए  कोचोन  शिपयाड्ड  लिमिटेड  को  आर्डर  दिए  गए  3

 टैंकरों  का  मूल्य  संशोधित  करने  का  एक  भ्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया

 विवरण  ]

 याडे  जहाज  संख्या  जहाज  का  प्रकार  मालिक  द्वारा
 ह

 डिलोवरी

 भुगतान  किया  की  मूल
 जाने  बाला  वारोख

 मूल्य

 हिन्दुस्तान  1128  27000  डोडब्ल्यूटी  18.00.  30-9-198 4

 शिपयार्ड

 लिमिटेड  1129  --  18.00  30-12-1984  8  4

 1131  22.25"  30-6-198 5

 42750  22.25  ह
 ह  ह

 १  डे
 ॥  ,  |  8

 कोचीन  007  86000  डीडब्ल्यूटी  37.10  28-2-1990. 9

 शिपयार्ड
 ॥

 |

 लिसिटेड  008  विदेशों au

 009  --  बताने की कृपा
 '

 कि

 ]

 बेकों  में  निर्यातक  हारा  जमा  को  गई  विदेशों  मुत्रा

 भी  अजण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  रिजवं  बेंक  ने  |  में  सन्‍्तोषयनक  रिकार्ड  बाले  निर्यातकों  को

 भारत  स्थित  बैंकों  में  विदेशी  मुद्रा  अमा  करने  को  अमुमति  देने  का  निर्णय  किया
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 सिखित  उत्तर

 यदि  तो  निर्यातकों  ने  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  3।  1992  तक  विदेशी  मुद्रा  में
 कितनी  धनराशि  जमा  कराई  और

 उपरोक्त  तारीख  को  बैंकों  में  ऐसी  जमा  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंजालय  में  राज्य  मन्त्री  रामेश्यर  :  हां  ।  भारतीय  रिजवय  बेंक  ने

 दिनांक  6  1991  के  परिपत्र  के  माध्यम  से  प्राधिकृत  व्यापारियों  को  सलाह  दी  थी  कि  वे  जिन

 निर्यातक्रों  का  रिकार्ड  सन्‍्तोषजनक  रहा  है  उनको  चयनात्मक  आधार  पर  भारत  में  स्थित  बैंकों  में  बिदेशी

 मुद्रा  के खाते  रखने  की  अनुमति  देंगे  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  सूचना  एकत्रित  की  जा  रहो

 निर्यात  सम्बन्धित  बायदों  को  पूरा  न  करने  बालो  कम्पनियां

 6002.  भरी  बिजय  कृष्ण  हाम्डिक  :  क्‍या  बाजिल्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  भारतीय  कम्पनियां  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पतियां  अपने  निर्यात  सम्बन्धी  बायदों  को

 पूरा  नहीं  किया

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  की  सख्या  कितनी  है  और  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या

 कारंवाई  की  है  या  करने  का  विचार

 क्‍या  इन  कम्पनियों  ने  जिन्हें  उनके  उत्पादों  के  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  नवीनतम  तकतौक
 लाने  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  दो  गई  अपने  निर्यात  सम्बन्धी  वायदों  को  पूरा  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाजिस्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  जानकारी  एकत्र  को

 जा  रही  है  ओर  सम्बन्धित  विभागों  से  प्राप्त  हो  जाने  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 खावल  गेहूं  ओर  मोटे  अनालों  का  निर्यात

 6003.  भरो  शोभगाडद्रोश्वर  राय  बाड़डे  :  कया  बाणिल्य  मंतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वदेशी  ओर  विदेशी  बाजारों  में  भेहूँ  और  मोटे  अनायों  का  अलग-अलग  औसत

 मूल्य  क्या  और

 (a)  विदेशी  युद्रा  अजित  द्वेतु  इन  अनाजों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 जारहे

 जाणिण्य  सन्त्रालय  में  उपभम्त्रो  सलमान  :  चावल  और  मोटे  अनाज  की

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  अम्न  की  मुणवत्ता  उनकी  पिसाई  और  उद्गम  श्रदेश  के  अनुसार  अलग-अलग  यह

 मांग  और  आपूर्ति  के  अनुसार  भी  भटती  बढ़ती  रहती  1992  के  अम्तिम  सप्ताह  में  इस



 लिंखिंत  उत्तर  3  1992

 वस्तुओं  की  चरेल  गौर  अश्तर्रष्ट्रीय  बाजार  में  कीमत  निम्भवत  बताई  गई  है  :--

 अन्तर्राष्ट्रीय  घरेलू

 (रपया/एमटी  )  )

 लग्बे  दासे  का  चॉयल  5070-28487  4600-6000

 बासमती  चावल  22100-26000  18000-31000

 गेहूं  4420-48  4250-5800

 मक्का  3510-3640  4200-4750

 अन्य  मोटे  अनाज  7800-9100  4100-5500

 उपर्यक्त  मंदों  के  निर्यात  को  प्रौत्साहिंत  करने  के  लिए  सैरकॉर  नेँ  निर्यात  क्रियाधिधियों  को
 ससल  बल्लाबा  तथा  उन्तें  दिशांक  14  1991  से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  ला  दिया
 गया  है  |  नई  व्यापार  नीति  के  अन्तगंत  1991  में  30५८  की  दर  से  एक्सिमसि  भी  शुरू  किया  गया

 है  जिसे  अब  रुपए  में  आंशिक  परिवतंन  होने  के  बाद  वापस्त  ले  लिया  गया  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  अनिवाय॑
 पोतलदान  निरीक्षण  भी  ममाप्त  कर  दिशा  गया  इत  उपायों  से  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  तथा
 अधिक  विदेणी  मुद्रा  अजन  में  सहाश्ता  मिलेगी  ।

 विजयवाड़ा-चिलकलूरिपेट  के  बीच  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संस्या  ०  को
 चार  लेन  वाला  बनाना

 6004.  थ्री  शोभनाद्रीश्यर  राव  याड्ड  :  कया  जले-भूतल  परिवहन  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  के  विजयवाड़ा  चिलकलूरिपेट  खण्ड  को  चार  लेनो  में  बदलने  के
 कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  की  अनुमानिय  लागत  कितनी  है  और  वर्ष  1990-91  और  1991-92
 में  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गईं

 अब  तक  कितमी  घंमराशि  ब्यय॑  की  गई  है  और  निर्माण  कोर्ब  प्रा  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  और

 यह  काम  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की  सम्भावषसा

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से  राष्ट्रीय
 राजमागे  सं०  5  के  विजयवाडा-घिलाकालरोफेट  खण्ड  थार  लेन  में  कदलने  का  कार्य  जिसे  चरणों  में

 शुरू  करने  का  प्रस्ताव  अभी  तक  प्रास्म्भ  नहीं  किया  है  क्योंकि  परियोजमा  अभी  तक  भश्वीकृत्त  नहीं
 हुई  गे  जहाँ  कहीं  हॉयेज्यक  पतिरिक्त  क्मिनन  परियोजनापी  को  पारस्परिक
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 ।  8:09  )  जिणित  उतर

 मिकताओं  ओर  अछावोीं  ग्रोजशान्के  चौद्न  चार  लोन  में  बदलने  के  काग्र  के  लिए  चिश्वित्रों आग  उम्चकक्षा
 पर  निमश्न॑र  करेगा  जिसे  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  प्रारम्भिक  कार्यवाही  के  रूप  में  394
 कि०  भी०  से  434  कि०  मी०  में  अतिरिक्त  भूमि  के  लिए  1992  में  160.50  लाख  रुपए  के

 लिए  एक  प्रावकलन  संस्वोकृत  किया  गया  था  ।

 क्योंकि  अभी  आठवीं  योजना  को  जस्तिन  छूप  तहों  दिया  गया  ओर  चार  लेन  में  धरलसे

 के  लिए  अपेक्षित  भ्रृस  अभी  खरीदी  जानी  इस  श्ण्ड  में  चार  लेन  का  काम  शुरू  होने  और  समाप्त

 होने  की  तिथि  का  संकैत  देना  अभी  सम्भव  नहीं  है  ।

 मई  लिर्यात-आयात  नोति

 6005.  श्री  जाल  फर्नांडोज  :  कया  वाणिश्य  मंत्रो  यह  बटाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खूरकाह  वका  खियार  एक  वार्ड  ईतर्यात-नाल्रवात  नीति  छान  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जाणिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  पो०  :  और  सरकार  ने  बाजिज्य

 मन्त्रालय  की  दिनांक  3  !-3-1992  की  साबंजनिक  सूचना  सं०  टी०  सौ०  (पी०एम०१/७2-
 97  के  तहत  अप्रैन  से  अश्ञ  के  किए  एक  नई  भराग्रात  प्रि्यात  नीति  प्रकाशित  की

 इसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  को  बसूलो

 कही  ऋाओं  आवाशील  :  का  जिया  शत्नी  यह  अताने की  इस  करेंगे  कि  :

 बष  की  पहलो  तीन  तिमाहियों  में  क्षेत्र-वार  अप्रत्यक्ष  करों  की  कितनी  बसुली

 हुईं

 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  उत्तरी  और  पूरी  क्षेत्रों  में  अप्रत्यक्ष  कर  बसूलो  में  कमी  भाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  क्‍या  कारण  और

 रूक्ष  थ  रे  लें  सरकार  हरा  क्या  रुखत्ये  गये  हैं/उठाये  कश्ने-का  फिनशर  है  !

 किक  संफ्काता  हें  रफय  संत्रो  सालेश्कर  :  के  है;  |

 तक  हो  अक्षति  बोशल  तोमा  शुल्क  सोने  और  कांदी  के  किकण  से  फ्राप्स  राशि  को  छोड़कर )
 मोर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  विभाग  द्वारा  न  लग्राए  जाने  वाले  उपकरों  को  से  हुई
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 लिखित  उत्तर  $  1992

 विभागीय  राजस्व  वसूलियों  के  अनन्तिम  अनुमानों  का  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 रुपयों

 क्षेत्र  सीमाशुल्क  और  उत्पाद  शुल्क

 पूर्वी  क्षेत्र  3925.66

 पश्चिमी  क्षेत्र  16744.56

 उत्तरी  क्षेत्र  6067.82

 दक्षिणी  क्षेत्र  7543.44
 जम  0  हफए  आई

 उत्तरी  और  पूर्वी  क्षेत्रों  में  1991-92  की  प्रथम  तीन  तिमाहियों  के  दौरान  सोमाशुल्क
 ओऔर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  की  वसूलियों  में  1990-91  की  इसी  अवधि  के  दोरान  की  मई
 राजस्व  वसूलियों  की  तुलना  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  ।

 से  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  हैं  ।

 प्रतिष्ठानों  के बिलय  हेतु  लम्बित  अनगरोध

 6007.  श्रो  सुरेशानन्द  स्थ!सो  :  कया  स्याथ  ओर  कम्पनो  कार्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  कितने  प्रतिष्ठानों  के  बिस्तार  तथा  एक  दूसरे  में  विलय
 की  स्वीकृति  दी

 इस  अवधि  के  दोरान  कथित  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  कितने

 बेदन  प्राप्त  हुए

 शेष  मामलों  में  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  ओर

 (a)  उम्हें  कब  तक  स्वीकृति  दी  जायेगी  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  व्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 रंतराजन  :  से  एम०  आर»  टी०  पी०  1969  को  धारा  21,

 22  और  23  के  निबन्धनों  के  अन्तर्गत  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  सारभूत  नए  उपज्ञ्मों  को

 स्थापना  ब  विशयन/समामेलन  के  लिए  अनुमोदन  प्रदान  किए  जा  रहे  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 बधाकृथित  धाराओं  के  अन्तर्यंत्र  प्राप्त  आवेदन  पन्नों  का  ब्योरा  दर्शाने  वाला  बिवरण-पत्र  सेंलर्न  है  ।

 अधिनियम  की  धारा  28  के  अन्तगंत  ऐसे  प्रस्ताबों  पर  विचार  करने  के  लिए  विस्तृत  मापदण्ड
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 जाय  +

 दिए  गए  थे  ।  जहां  कहीं  यह  विचार  किया  गया  कि  प्रस्तावों  ने  एक  या  अधिक  उपर्युक्त  मापदण्डों  को

 सन्तुष्ट  नहीं  ऐसे  मामलों  को  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  |  एम०आर०टी०पी०
 1991  के  निबन्धनों  अधिनियम  में  विद्यमान  धारा  21,  22,  23  और  28  के  उपबरधों

 को  हटा  दिया  गया  है  ।  सभी  आवेदन  जो  उपरोक्त  धाराओं  के  अन्तगंत  27-9-91  को  लम्बित
 को  बन्द  किया  समझा  गया  है  |  एम०आरण०टी०पी०  अधिनियम  के  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  वर्तमान
 में  एम०आर०टी०पी०  अधिनियम  के  अन्तगंत  ऐसे  प्रस्तावों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  की  और
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 विवरण

 गत  दो  वर्षों  के दौरान  एम०  आर०  टो०  पी  ०  1969  को

 धारा  21,  22  और  23(2)  के  अध्तगंत  विधार  किए  गए

 आबेवन  पत्रों  का  ब्योरा

 (1990  ओर  1991)

 एम०आरगण्टी०्पी  ०  अग्रेषित  प्राप्त  किए  योग  अनुमोदित  अस्बोकृत
 1969  गए  आवेदन  गए  आवेदन  किए  गए  किए  गए

 के  अन्तगंत  उपबन्ध  पन्नों  की  पत्रों  की  आवेदन  आवेदन

 सं०  पत्रों  की  पत्रों  की

 सं०  सुं०

 2  3  4  5  6

 55  95  150  50  9

 का

 2  196  301  497  178  74

 उपक्षमों  को

 (2)  6  6  14  10  बन

 का

 ]

 सरकार  को  आज्ञा  के  बिना  अन्तर्शष्ट्रीय  बाजारों  से  ऋण

 6008.  श्री  अशोक  आनन्वराब  देशमुख  :  क्‍या  विश  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 मकर  3  ४०४2

 अका  मरक्रारी  दोच  के  रफला  शरत्ारें  बोर  फ्तितिय  फेन्ट्रीश  सरकार
 ऋरतीम  स्विये  झेंक  के  प्‌र्काह्ठमति  असलरबिट्रोत्न  ऋण  के  सक्तती  कै

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मार्गनिर्देश  अपनाए  जा  रहे  और

 जाल  सब  बसों  के  हीखनत  इस  छुल्िका  करा  अलतों  ने  ओर  किस-किस  ने  स्ाभ्र  उडाक़ा

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  रासेश्वर  नहीं  |

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सॉजिआ प्रेश्  हट  प्रस्यट  का

 6009.  भ्रो  अशोक्त  आनभ्दराव  देशभुख  :  क्‍या  बाजिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  बहुत  बड़ी  मात्रा

 में  ड्रेनपइड  परश्यर  का  आवत्र  जिर्याव के  उड्डंपए  से  किया  जा  रहा

 यदि  वो  क्या  इस  कार्यों  का  देश  की  परिस्थिति  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना

 दे

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचछ  बिना  पॉलिश  ब्वेनाइट  पत्थर  के  निर्यात  को  रोकने

 के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्दन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जाजि्य  लंजालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  हां  ।

 (a)  प्रेनाइट  का  राज्य  के  लघु  खनिज  रियायत  विनियमों  छोर  अ्र्याबरश्च  श्रंरक्षण  से

 सम्बूल्धित  बिधानों  के  विभिभ्न  प्रावधानों  के  अनुसार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  बिना  पालिस  किए  हुए  ग्रेनाइट  पत्थर  के  निर्यात  ex  श्वक्तिवस्श  आकने  श्रत  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 छोटे  पंमाने  के  एककों  के  निर्यात  जिलों  पर  दो  बार  छूट

 6010.  ४१०  खक्ष्णी  भाराणज  पाण्लंज  :

 आओमतो  रीता  बर्मा  :

 सही  बलराल  पासी  :

 शी  नरेश  कुमार  जालिकाण  :

 क्या  जिस  अंभो  यह  बठाने  की  कृषा  करेंगे  कि  :
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 1990-91  और  1991-92  के  दोराम  छोटे  पैमाने  के  एकक्ों  को  निर्यात  त्िलों  परे  थो

 बार  छट  देकर  व्यघलेधिक  बैंकों  कों  शत्त-प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजला  के  अन्तगंत  भावात

 निर्यात  बैंक  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  से  प्रत्येक  राज्य  में  छोटे  पंमाने  के  कितमे  एककों  को

 लीभ  पहुंचा  है  ?

 विस  लत्रालध  में  राज्य  मंत्री  दसबोर  :  वर्ष  1990-91  1991-92  के

 छोटे  पंभाने  के  एककों  का  निर्यात  बिलों  का  भुनाई  के  माध्यम  से  बाणिज्यिक  बेंको  को ’  पु
 प्रतिशत  वित्तीय  सहायता  वेने  के  अन्तगंत  निर्यात-आयात  बेंरु  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता

 की  राशि  नीचे  दी  गई  है  :

 1990-91  1991292

 )  )

 152.90  करोड़  रुपए 200.00  करोड़  रुपए

 तियाँत  आयात  बैंक  ने  सूचित  विया  है  कि  क्यीकि  वाणिज्यिक  बैंकों  को  पुमर्धुनाई  की

 सुविधा  पोंटफोलियों  के  आधार  पर  दी  जाती  है  न  कि  लेन-देन  के  आधार  इसलिए  किसी  विशेष
 अबधि  के  दौरान  योजना  के  अन्तगंस  लाभान्वित  लघु  उद्योग  एकका  को  सद््या  के  सन्दर्भ  में  पूचना  उनके
 पास  उपलब्ध  हहीं  हैं  ।

 किसानों  ओर  जलाहों  के  ऋण  माफ  करणा

 6011.  श्री  महेख  कुभार  सिह  ठाकुर  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 वर्ष  1992-93  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  में  किसानों  और  जुलाहों  को
 भमलग-अलग  कितने  प्रतिशत  ऋण  दिया  जाने  का  प्रस्ताव

 विभिन्‍न  राज्यों  में  अब  तक  जुलाहों  को  कितनी  ऋण  राशि  माफ  की  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितनी  ऋण  राशि  माफ  की  जाएगी  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  ऋणकर्ताओं  को
 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बेंक  राज्य-वार/वर्ष-बार  लक्ष्य  नियत  नहीं  करते
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  ऋणों  के  सम्धग्ध  में  अकने  सम|नुपात  को  अपने  कुल
 अग्रिमों  के  40  प्रतिशत  तक  करने  के  लिए  कहा  गया  कृषि  गतिविधियों  के  लिए
 प्रत्यक्ष  वित्त  पोषण  को  कुल  ऋणों  के  18  प्रतिशत  तक  तथां  कमर  वर्ग  के  अध्निमी  जिसमें  लघु
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 तथा  तधीमांतिक  कृषक  एवं  भूमिहीन  खेतिहर  तथा  कारीगर  भी  शामिल  अपने  कुछ  ऋण  के  10  प्रतिशत

 अथबा  प्राथमिकता  क्षेत्र  अग्रिमों  के  25  प्रतिशत  के  स्तर  तक  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 और  माननौय  सदस्य  का  आशय  कृषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत
 १990  से  जिसके  तहत  पात्र  ऋणकर्ताओं  को  जिसमें  कृषकों  कारीगरों  तथा  केवल  ग्रामीण  क्षोत्रों  में

 बुनकरों  को  10,000  रुपए  तक  की  ऋण  राहत  प्रदान  की  गई  15  199.)  से  प्रभावी  इस
 योजना  के  अन्तगंत  सरकारो  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  और  सहकारी  बेंकों  द्वारा  दिए  गए
 अल्पाबधिक  और  सावधि  ऋणों  की  सभी  अतिदेय  राशियों  को  शामिल  कियां  गया  था  ।  योजना  के  तहत
 संभी  ऋण  संस्थानों  द्वारा  7714.14  करोड़  की  कुल  राशि  की  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  प्रदान
 की  गई  सहायता  के  श्रेणी-वार  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  सूचना  प्रणाली  से  इस  प्रकार  की  सूचना
 प्राप्ठ  नहीं  होती  है  ।

 ]

 कांडला  पत्तन  पर  गोदी  का  निर्माण

 6012.  भरी  जाजे  फर्वास्डोज  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांडला  पत्तन  पर  इस  समय  निर्माणाघीन  सातवीं  गोदियों  के  अतिरिक्त  कुछ  ओर

 गोदियों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  संभ्रालय  के  राज्य  संत्री  लगदोश  :  भोर

 कांडला  परान  न्यास  से  37.20  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  सामान्य  कार्गो  बर्थ  के

 मिर्माण  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  बर्थ  की  डिजाइन  ठथा  स्थान  के  सम्बन्ध  में  आई०  आई०

 मद्गास  की  राय  प्राप्त  करने  के  लिए  इसे  पतन  को  वापस  भेज  दिया  गया  है  ।

 विश्वव्यापो  विज्ञापन  अभिवान

 6013.  करी  गरुदास  कासत  :

 ओ  रथि

 क्या  थाणिल्य  संजो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दूसरे  देशों  में  भारतीय  उत्पादों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विश्वथ्यापी

 विज्ञापन  अभियान  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 ऐसे  अभियान  कब  से  शुरू  करने  का  विचार  है  ?
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 वाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  मत्रो  पी०  :  से  भारतीय  जाग  का  संवर्धन
 कई  रूपों  में  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अनेक  देशों  में  असम  तथा  दाजिलिंग  चायों  का  लोगो

 मूल्यवधित  चायों  का  सवधंन  तथा  एकल  राष्ट्रीय  अभियान  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 काफी  के  मामले  सरकार  का  प्रस्ताव  है  कि  चुनिन्दा  देशों  में  भारतीय  काफी  के  लिए  काफी
 बोर्ड  के  माध्यम  से  सवधेन  अभियान  चलाए  जाएं  ।

 भारतीय  मसालों  के  विभिन्‍न  ब्लांडों  को  लोकप्रिय  बनाने  और  तथा
 की  छाप  छोड़ने  के  लिए  मसाला  बोडं  ने  ब्रांड  सवधंन  स्कीम  चलाई  भारतीय  मसालों  की  गुणवत्ता
 तथा  शुद्धता  को  दशने  के  लिए  लोगों  में  संवधंन  हेतु  अलग  से  भी  एक  स्कीम  अनुमोदित  की  गई  है  ।

 इन  अभियानों  के  सफल  होने  पर  और  संवधंनात्मक  कार्य  नीतियां  अपनाने  पर  विचार  किया

 जाएगा  जिसमें  ब्रांड  आदि  शामिल  होंगे  ।

 विश्व  बेक  को  सहायता  से  रोजगार  प्रशिक्षण  कार्य

 6014.  श्री  गरुवास  कामत  :  क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  रोजगार  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया

 यदि  तो  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  प्रत्येक  कार्यक्रम  सम्बन्धी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  उद्देश्य  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  रामेश्वर  :  और  प्रशिक्षित  कुशल  और

 अद्धं-कुशल  मानव  शश्ति  और  उपयुक्त  स्टर  के  तकनी  शियनों  की  कुशलता  को  बढ़ाने  के  इरादे  से  विश्व
 बैंक  की  सहायता  से  तीन  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  ब्योरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1)  व्यायसायिक  प्रशिक्षण  परियोजना  :  2110.0  लाख  डालर  की  विश्व  बेंक  सहायता  से

 आरम्भ  की  गई  परियोजना  का  अभिप्राय  ।

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  आधुनिकीकरण/उपस्करों  और  प्रशिक्षण  प्रणाह्रियों  के
 उन्नयन  के  जरिए  मूलभूत  शिल्पियों  और  प्रशिक्षुओं  के  स्तर  तथा  दक्षता  में  सुधार  पुराने
 क्रमों  को  शिल्प  पाठ्यक्रमों  के  क्षेत्र  कः  विस्तार  आधुनिक  क्षेत्र  के  शिल्पों  1  प्रशिक्षण  बे

 लिए  महिल'ओं  के  प्रवेश  में  वृद्धि  यत्रमानविकी  के  लिए  एक  नवीन

 उच्च  कोटि  के  प्रौद्योगिकी  प्रशिक्षण  केन्द्र  का विकास  करने  समेत  विकसित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  बिस्तार

 करना  तथा  उसमें  विविधता  लाना  है  ।

 (ii)  तकनोशियन  शिक्षा  परियोजना  1  और  11  :  विश्व  बेंक  ने  प्रथम  तकनीशियन  शिक्षा

 परियोजना  के  2107.4  लाख  डालर  तथा  द्वितीय  परियोजना  के  लिए  3071.0  लाख  डालर  के

 बराबर  ऋण  देने  की  वचनबद्धता  की  परियोजनाओं  का  अभिप्राय  नई  तथा  विकसित  हो  रही
 प्रौद्योगिकियों  में  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  कायंत्रमों  का  विस्तार  करके  तथा  उनमें  विविधता

 169



 लिखित  उत्तर  3  192

 लाकर  पालिटेक्निक  प्रणाली  की  क्षमता  का  विस्तार  ग्रामीण  लोगों  और  विकलांगों

 के  लिए  प्रशिक्षण  अवसरों  का  विस्तार  तथा  सुधार  करने  की  ओर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  पारम्परागत

 ओर  विकसित  तकनीकी  इजीनियरिंग  और  सतत  शिक्षा  डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  का  विस्तार  करवा  है  ।

 विदेशी  पूंजी  बाजारों  से  वाणिज्यिक  ऋण

 6015.  भ्रो  बी०  एस०  विजयराघवन  :

 भ्रोमतो  धासवा  राजेश्वरी  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  (1991-92)  क  दौरान  अन्तराष्ट्रीय  पूँजी  बाजारों  स  कोई  वाणिज्यिक

 ऋण  लिया

 यदि  तो  पिछले  दा  वर्षो  के  दौरान  लिए  गए  ऋण  की  राशि  कितनी  है  तथा  उस  पर

 ब्याज  दर  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1992-93  के  दौरान  और  वाप्रिज्यिक  ऋण  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  झत्रो  |थ्री  राभेश्वर  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उत्वन्न  नही  होता  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अमरीका  से  हथियार  और  गोला  बारूद  का  आयात

 6016.  श्री  जाज॑  फर्नाडीज  :  क्या  रक्षा  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  का  अप्तरीका  से  हथियार  और  गोला  बारूः  का  आयात  पिछूले  तीन  वर्षों  की

 तुलना  में  1990  में  कई  गुना  बढ़  गया  और

 यटि  तो  गत  तीन  «र्पों  के  दौरान  अमरीका  से  हथियारों  के आयात  पर  कितना  ख्

 हुआ  है  ?

 पेटोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नो  तथा  रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 रक्षा  सामान  की  खरीद  तथा  उनके  मुल्य  के  बारे  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में
 प्रदकूट  वहीं  किए  जा  सकते  ।
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 19  लिखित  डसर

 हचकरधा  क्षेत्र  को
 अनुदान/राजसहायता

 86.17.  भो  यो०  धन्जय  कूज्ार  .  क्‍या  वस्त्र  भज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देंशे  में  हधकरगा  अस्त्र  ठेल्योग  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  प्रस्ताव  तेयार  किए  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकैर  हँथकरघा  क्षेत्र  में  कोई  अनुदान  अथवा  राज-सहोयता  दे  रही
 और

 बदि  तो  गत  तीन  बष  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्य-वार  अनुदान  अथबा  राजसहायता
 के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 जस्त्र  शंजालय  के  राज्य  मं्रोे  अशोक  .  (+)  यद्यपि  आठवीं  योजना  के  लिए
 करघा  योजनाएं  अभी  तैयार  की  जा  रही  हैं  लकिन  ऐसी  आशा  हे  कि  आठवीं  योजना  के  लिए  व्यापक

 नीतियां  अपनाई  सातवीं  थोंजैना  की  कुछ  चालू  वॉजिनाओं  को  भी  जारी  रो  गई
 योजनाओं  में  मूल  संशोधन  यह  है  कि  इसमें  विशेष  क्षेत्र  के  बुनकरों  और  अथवा  किसी  एक  विशेष  सक्षित

 समूह  अथवा  किसी  विशेष
 उत्पादन  के  लिए  एकीकृत  योजनाएं  होंगी  ।  चुँकि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य

 और  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  के  बुन॒करों  को

 समस्वाएं
 भिन्‍न हो  सकती  हैं  इसलिए  नई  योजनाएं  विशेष

 आवश्यकतों  के  आधार  पर  तैयार  की  जायेंगी  जो  पैंकैंज  प्रकार  की  योजना  होंगी  ।  जीले  बंध  के  दौरान
 &  नई  योजनाएं  पहले  ही  अनुमीदिर्त  की  जा  चुकी  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  भांजिन  मनी

 (2)  समेकित  हथकरथा  बिकास  योजना  (3)  प्रोजेकट  पंकेज  योजना  (4)  आप्र  प्रदेश  में  12,000
 करों  की  पायलट  आधार  पर  शामिल  करने  की  सामूहिक  बीमा  योजना  (5)  संशोधित  सिफ्ट फड  योजना
 और  (6)  चैसीधित  कार्यशाला-सह-आवास  योजना  ।

 (ef  हां  ।

 एक  विवरण  संलरेन  है  ।

 विवरण

 प्लान  ओर  गेर-प्लान  में  1989-90,  1990-91  एबं  1991-92  में

 शाक्ष्यों  को  दो  गई  केम्नीय  सहायता

 रु०

 ऋम  राज्य  का  नाम  1989-90  1990-91  1991-02

 संख्या  अन्तरिम

 ।.  2?  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  2014.48  2477.23  2631.77
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 1  2  3  4  5

 2.  असम  1140.67  1230.46  1408.32

 3.  बिहार  902.20  542.45  475.93  3

 4.  गुजरात  641.38  634.24  141.84

 5.  हिमाचल  प्रदेश  23.40  49.29  83.03

 6.  हरियाणा  31.9)  )  20.00  58.20

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  227.63  132.01  0.39

 कर्नाटक  1175.40  1292.45  1167.69

 9.  केरल  45  1.42  205.63  174.00

 10.  मध्य  प्रदेश  597.29  704.28  »10.69

 11.  महाराष्ट्र  1314.93  952.96  1480.24

 12.  मणिपुर  60.59  42.41  0.32

 13.  मेघालय  न+  0.50  न

 14.  मसिजोरम  नन  22.30  2.80

 15.  बागालेंड  न+  ज+  2.00

 16.  उड़ीसा  934.79  1201.14  1384.93

 17.  पंजाब  32.21  50.62  43.86

 18.  राजस्थान  445.33  368.32  380.28

 19.  तामिलनाडु  4390.41  3624.64  4005.00

 20.  तिपुरा  129.67  101.47  26.63

 21.  उत्तर  प्रदेश  3191.32  4499.84  3317.34

 22.  पश्चिमी  बंगाल  1901.65  1573.86  761.56

 कर्माटक  में  काझो  के  पौधों  में  रोग

 6018.  श्री  थो  ०  घ्ंजय  कूमार  :  कया  बालिल्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कितने  क्षेत्र  में  काफो  के  पौधे  रोग  से  प्रभावित  है  तथा  इससे  कितनी  हानि  हुई  ।
 है  अथवा  होने  की  सभावना  ओर
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 काफी  बोडें  द्वारा  राज्य  में  काफी  के  पौधों  में  बेरी-बोरर  रोग  के  प्रसार  को  रोकने  हेतु  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 धाणनिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  काफी  लीफ  रस्ट  एक  ऐसा  थुरुष
 रोग  है  जो  अरेबिका  काफी  की  प्रभावित  करता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  कोल  एंग्राक्नोस  जेसे  अन्य  गौण
 रोग  भी  काफी  को  प्रभावित  करते  हैं  बष  के  दौरान  कर्नाटक  में  इस  रोग  की  वजह  से  प्रभावित
 क्षेत्र  तथा  फसल  को  हुआ  नुकसान  नगण्य/न्यूनतम  रहा  है  ।

 काफी  बोडे  ने  बेरी  बोरर  पेस्ट  को  नियंत्रित  करने  हेतु  अनेक  कदम  उठाए  हैं  .  इसके  लिए
 एंडोसल्फाम  35  इसी  का  छिड़  अगर  बागान  में  कुछेक  पौधों  तक  ही  संक्रमण  सीमित  हो  तो  ऐसे
 संक्रमणग्रस्त  पौधों  हटाने  तथा  उहें  जलाने  और  ग्लीमिंग  को  साबधानीपूर्वक  बटोरने  आदि  जेसे
 रासायनिक  नियंत्रण  उपाय  समय  पर  अपनाने  के  लिए  उपजकर्ताओं  में  जागरुकता  पंदा  की  गई  है  ।  इसके
 अतिरिक्त  कोडागु  जिले  को  कीटनाशक  पदार्थ  सप्लाई  किए  गए  हैं  ताकि  उन्हें  प्रभावित  क्षेत्रों  में
 कर्ताओं  को  समय  पर  छिड़काव  करने  के  लिए  50  प्रतिशत  घटी  दर  पर  उपलब्ध  कराया  था

 सके  ।

 ]

 बेकों  हारा  रिक्त  पदों  को  भरा  जाना

 6019.  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्य  :

 शी  गिरधारी  लाख  भागंत  :

 क्या  रक्ता  भंत्रो  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  राष्ट्रीयक्ृत  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  इससे  संबद्ध  बेंकों  में राज्य-वार  शाका
 प्रबन्ध  से  नीचे  के  कुल  कितने  पद  रिक्त  हैं  और  ये  पद  कब  से  रिक्त  पढ़ें

 क्या  सरकार  का  विचार  इत  रिक्‍त  पदों  को  भरने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलओर  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है
 और  यथा  उपलब्ध  मृचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिल्ली  परियहन  शिगल  पर  अकाथा  ऋण

 6020.  डा०  महादोफ्कसिह  शाक्य  :  क्या  अल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 3  .-3-92  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 को  दिए  गए  ऋण  राशि  की  कुछ  कितनी  धनराशि  बकाया
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  डी  ०टी  ०सी  ०  के  वित्ताय  सकट  का  देखते  हुए  इस  ऋण  को  माफ
 करने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदोश  :  3  की

 स्थिति  के  अनुसार  दिल्‍ली  परिवद्दन  निगम  के  प्रति  651.38  करोड़  रुपए  का  ऋण

 बकाया

 और  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  दिए  गए  ऋण  को  माफ  करने  क  बारे  में  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया

 ]

 निधि  के  अनधिक्षुत  हस्तांतरण  में  कथित  रूप

 से  शामिल  लोगों  पर  धुकदमा  चलाना

 6021.  श्री  अन्ना  जोशो  :

 श्रीमतो  रोता  वर्मा  :

 श्रो  बलराज  पासो  :

 श्रोमतो  कृष्णनिन्द्र  कोर  :

 क्या  बित्त  मंत्री  13  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  3653  के  उत्तर  क  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  नजरबन्दी  आदेशों  का  पालन  न  तथा  उनके

 विष्  कार्यवाही  न  करने  के  कया  कारण

 कितने  लोगों  के  विरुद्ध  मुकदमे  की  कार्यवाही  पूरी  कर  ली  गई  और

 उनमे  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  अब  त+  क्‍या  काय  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रासेश्वर  नज  रबन्दी  आदेशों  को

 ता
 नहीं  किया

 जा  सका  क्योंकि  इस  मामले  में  दस्तावेज  कई  हजार  पृष्ठों  के  थे  इसलिए  समय  पर  फोटो  नयां  तैयार

 नहीं  की  जा  सकी  ।  इसके  अतिरिक्त  इन  सब  व्यक्षितयों  के  सम्बन्ध  मे
 एक  साथ  आदेश  लागू  करने  की

 पोजना  थी  क्‍योंकि  ये  सब  एक  ही  ग्रप  के  थे  लेक्नि  कई  हजार  पृष्ठो  की  फोटो  प्रतियां  समय  पर  तैयार

 करेवाने की  कठिनाई  के  कारंण  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  ।  बाद  में  आदेशों  के  लागू  होने  में  बिलम्ब  होने
 के  कारण  यह  अनुभव  किया  गया  था  कि  कोई  वास्तविक  संयोजन  नहीं  था  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि

 मुकदमें  की  अभियोजन  सम्बन्धी  हियां  शी  घ्रता  से  आरम्भ  की  इसलिए  जिम्मेदार  भ्यक्तियों
 के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  का  प्र  नहीं  उठता  ।
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 और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  56  के  अन्तगंत  वर्ष  1986
 में  ।]  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  की  कारंवाई  आरम्भ  की  गई  जिनमे  से  न्यायालय  ने  दो  मामले  खारिज
 कर  दिए  और  शेष  मामले  विचारण  स्तर  पर  न्यायालय  में  लम्बित

 ]

 फुटवियर  और  फुटवियर  कम्पोनेन्ट्स  का  निर्यात

 6022.  श्रो  जगमीत  सिंह  बरार  :  क्या  घाणिज्य  मझत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  और  फूटविय्यर  कम्पोनेन्ट्स  का  निर्यात  किया  जाता

 रदि  तो  गत  दो  वर्षो  के  दोरात  निर्यात  किए  गए  दानों  उत्पादों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  मलग-अलग  मूल्य  प्रतिशतता.कितनी  और

 सरकार  द्वारा  ओज़  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  और  देश  मे  रोजगार  क्षोरर  अधिक

 भवप्नर  उपलब्ध  कराए  जाने  को  ध्यान  में  रद्बत  हुए  फुटवियर  कम्पोनेन्ट्स  के  स्थान  पर  तैयार  फ़ुटबियर
 का  निर्यात  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है  या  उठाये  जाने  का  विजन्नार

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  पो०  :
 हा  ।

 विश्व  व्यापार  के  बारे  में  उपलब्ध  नवीनतम  आकड़ो  (1959  के  आधश्लार  प्र  वर्ष

 1988  तथा  1989  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  म  फुटवियर  तथा  फुटवियर  साज  सामान  के  निर्भात
 में  भारत  का  शेयर  क्रश  1.25%,  तथा  1.82,  रहा

 सरकार  परिष्कृत  फुटवियर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  आवश्यकता  के  प्रत्ति  प्नचेत  है
 और  इस  दिशा  में  कई  संवध॑नात्मक  उपाय  किए  जनम  अन्य  बातों  क  साथ-माथ  शामिल  है  :

 (1)  चमड़े  की  घरलू  उप्रलब्वता  बढ़ाने  के  लिए  अध-तंथार  या  तंयार  रूप  में  का

 निःशुल्क

 (2)  अन्य  कच्चे  उपभोकता  महायक  रसायनों  और  पूंजीगत  माल  का
 रियायती  शुल्कों  पर

 (3)  छिजाइन  और  विकास  कायंक्रमों  को  सुदढ़

 (4)  देश  में  तथा  देश  के  बाहर  जन्नप्क्ति  प्रशि,्षुण  में  दुद्धि

 (5)  ओद्योगिक  एस्ट्रेट  स्थापित  करना  तथा  सामूहिक-सुविधा  केन्द्रों  का  संवर्धन
 और

 (6)  भारतीय  चमड़ा  उत्पादों  की  क्वालिटी  में  सुघार  करना  तथा  उन्हें  विश्व  बाजार  में  और
 अधिक  प्रतियोगी  बनाना  ।
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 )

 छोटे  ओर  मध्यम  दर्ल  को  परियोजनाओं  के  लिए  घनराशि

 6023.  श्री  संदोपान  भगवान  थोरात  :  क्‍या  दिस  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  दर्जे  की  परियोजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  ओर  राज्य  वित्तीय  संस्थाओं
 द्वारा  धन  देने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  जो  मार्गनिर्देश  जारी  किए  उनका
 ब्यौरा

 छोटे  और  मध्यम  दर्ज  की  परियोजनाओं  के  लिए  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  क्‍या

 ऋण  इक्बिटी  अनुपात  निर्धारित  किया  और

 उन  उद्योगों  का  भ्यौरा  क्‍या  है  जिन  पर  ये  मार्गनिर्देश  लागू  होते  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक
 डी०  बी०  ने  ओद्योगिक  ऋणों  के  लिए  पुनवित्त  योजना  के  तहत  राष्ट्रीयक्षत  बैंकों  और

 राज्य  बित्तीय  निगमों  एफ०  सहित  प्राथमिक  ऋणदात्री  संस्थाओं  को  योजना  के  तहत
 आने  वाली  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  :

 सहायता  के  लिए  पात्र  उद्योग  :  आई०  डी०  बी०  आई०  अधिनियम  की  धारा  के

 अधभ्त्गंत  ओौद्योगिक  कम्पनी  की  परिभाषा  में  आने  वाल  सभी  उद्योग  सहायता  के  पान्र  परन्तु  इसमें
 भारत  सरकार  की  नि्षधात्मक  सूची  में  शामिल  उद्योग  पात्र  नहीं  हैं  ।  इसके  आई०  डो०  बी०

 आई०  ने  मांग  और  आपूर्ति  की  उभरती  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पात्र  संस्थाओं  को  कतिपय

 को  सहायता  देने  के  लिए  मार्मनिर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 परियोजना  लागत  :  परियोजना  लांगत  300  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  होनी
 एस०  एफ०  सी०  और  राज्य  औद्योगिक  वित्त  निगम  जो  निर्धारित  पात्रता  मानदष्डों

 को  पूरा  करते  उन्हें  500  लाख  रुपए  तक  की  लागत  की  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  की  अनुमति
 दी  याती  है  |

 पात्र  ऋण  राशि  :

 संस्थान  का  नाम  पात्रता  मानदष्ड  पूरा  करने  अन्य
 बाले  एस०  एफ०
 एस०  आई०  डी०  सी०

 2  3

 एस० एफ० सो ० 90 लाख र० 60 लाख रुपए



 14  1914  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 एस०  आई०  डी०  सी०  150  लाख  ह०  90  लाख  रुपए

 परियोजना  लागत  के  प्रतिशत  :  ओर  वर्म  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 के  रूप  में  प्रवतंक  का  अंशदान  स्थापित  परियोजनाओं  के  लिए  17.5%

 बर्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित
 योजनाओं  के  लिए  20%

 ३  पिछड़े  क्षेत्र  के  भिन्‍न  क्षेत्र  में  स्थापित
 परियोजनाओं  के  लिए  22.5%

 V.  ऋण  इक्विटी  अनुपात  ;.  2:1

 VI.  ब्याज  दर  :  एस०  एफ»  सी०/एस०  बाई०  ढो०
 बेंक  द्वारा  उच्चोगों  के  17.5%  से  20%
 के  बीच  और  एस०  एफ०  सी०/एस०भाई०
 डी०  सी०/बैंक  को  आई०  डी०  बी०  आई०
 द्वारा  अपनी  पुनवित्त  राशि  पर  15%

 फ्न्‍्ट  एण्ड  शुल्क  1%

 मझौले  उद्योगों  क ेलिए  ऋण  इक्विटी  अनुपात  2:  से  श्रश्विक  नहीं  होता  है  ।

 जहां  तक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के एककों  का  सम्बन्ध  भारतीय  लघु  उद्योग  बिकास  बेंक  की

 स्थापना  से  इन  क्षेत्रों  का  पुनवित्त  सिडबी  करता  लघु  उद्योग  एककों  के  लिए  सिड़मी  ने  समान  रूप

 से  3:  के  अनुपात  में  मधिकतम  ऋण  इक्विटी  अनुपात  निर्धारित  किया  सिडबी  मिश्चित

 ऋण  योजना  और  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  शारीरिक  हृप  से  विकलांग  उद्यमियों

 की  सहायता  योजना  जैसो  कुछ  योजनाओं  के  मामलों  में  इक्विटी  अंशदान  के  लिए  बल  नहीं  देता  है  ।

 आधुनिकोक रण  ओर  पुनर्वास  की  योजना  के  अन्तमंत  ऋण  इक्विटी  अनुपात  के  लिए  एक  लबीला  रुख

 अपनाया  जाता  है  |

 आई०  डी०  बी०  आई०  अधिनियम  की  धारा  में  निर्धारित  परिभाषा  के  अन्तमंत

 आने  बाले  सभौ  उद्योग  पुनवित्त  योजना  के  अन्तबंत  सहायता  के  पात्र

 खोबतन  बसा  निगम  ओर  साधारण  थोमा  निगम  ह्वारा

 सहाराष्ट्र  में  पूंजी  निधेश

 6024.  शो  संदोीपान  भगवान  जोरात  :  क्‍या  बिस  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  बीमा  निमम  और  भारतीय  साधारण  बीमा  निमम  द्वारा  अहाराष्ट्र  के  विभिस्न
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 क्षेत्रों  में  फिंछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  डिवीजनवार  कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया
 और

 इस  धनराशि  का  निवेश  किन  कार्यों  में  किया  गया  ?

 किशें  सत्रालर्य  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  जीवन  बीमा  निर्यभ  औरਂ  साधारण
 बीमाररनिंगम  केਂ  निवेश  रिकार्ड  राज्यवार  रखे  जाते  न  कि  मड्लवार  |  पिछति  तीन॑'वर्षों  के  लिए
 महाराष्ट्र  राज्य  में  जीवम  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  करिए  गए  निवेश  निम्न  प्रकार

 हैं  :-

 करोड़  में  )

 1988-89  1989-90  19  0-91
 ाआाआआणईदईणणणएणएणक्‍प्:प्/न्‍/""४४४णशणणण"अअअ»अकआ्े्ि््खऋखऋ्ा फल  अं  इंच

 जीवन  बीमा  निगम  206.86  402.23  315.16

 साधारण  बीमा  निंगम  80.31  143.37  143.27

 भारतोध  भोवन  थोीसा  सिंगल  :

 1.  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियां  और  सरकारी  गारंटी  शुदा  विपणन  बोम्य  प्रतिभूतिषां  ।

 2.  निम्नलिखित  के  लिए  ऋण  :

 (i)  सामाजिक  आवास  यॉजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकार  को

 (77  राज्य'बिजली  बोर्ड

 (ui)  जल-आपूर्ति  और  मलजल  निकासी  योजनाएं

 (iv)  राज्य  सड़क  परिवज्ञत  निमभਂ

 (९)  शीर्ष  सहकारी  आवास  समितियां

 (vi)  भौद्योंगिक  सम्पदाएं

 3.  निजी  निगमिल  क्षेत्र  में  निविश  इकिबिटी  और  कम्पनियों  को  ।

 भारतोयथ  साधारण  बोसा  निगम  :

 1.  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  ऋणों  में

 2.  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  ग्रामीण  अवास  योजनाश्षों  के  लिए  राज्य  सरकार

 को  आसान  शंतों  पर
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 3.  अग्निशमन  उपस्कर  ख़खेड़ने के  उलए

 4.  हाज्य  में  सिथित  कम्पनियों  के  और  अधिमान  शेयरों  में  किया  गया  और

 प्र  -  परियोजना  वित्त  के  लिए  आवधिक  कऋऋणों  के  रूप  में  मंजर  की  गई  सहायता  तथा  परियोजना
 वित्त/चलती  पूंजी  के  लिए  जारी  की  गई  प्रतिभूतियों  के  लिए  अंशदान  ।

 संतिक  स्कूलों  का  कार्यकरण

 6025  थ्रो  संदोपान  भगवान  थोरात  .  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठंवीं  बचकर्धीय  योजना  के  दोरान  सैंनिक  सस्‍्कलों  क  का्यंकरण
 तथा  प्रशिक्षण  स्तर  में  सुधार  करने  काਂ

 )  धदि  इसके  लिए  किम  क्षेत्रों  को  चुना  हे;.ओोर

 इस  उद्देश्य  के  लिए  तैयार  को  गयी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेटो  लियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मत्रालय  में  राज्य  मंत्र  तथा  रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 एस०  कृष्ण  :  से  सेनिक  रकूनों  में  केन्द्रीय  माध्यभिक  शिक्षा  बोड़ं  द्वारा
 निर्धारित  से  जुड़ा  है  ॥  न  स्छूब्ों  कार्यकलवप्रों  लगातार  पुत्तरीका  की  जाती  है
 और  प्रशिक्षण-स्तर  के-ब्रुधार  लानेल्‍के  लिए  समय-समय  पर  भ्रावश्यक  कदम  उ6ए  जाते  है  ।  इस  प्रयोजन
 के  लिए  आठवीं  योजना  अवधि  में  कोई  बिशिष्ठ  कायं  योजना  प्रस्तावित  नही  की  गई  है  ।

 बकों  में  प्राहक  सेबा  समितियां

 6026.  भरी  अनन्त  राव  देशमल  :  क्या  विश  झत्रो  यह  बतान  की  कृपा  करेग  कि  :

 क्‍या  गोयपोरिया  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंको

 की  सभी  शाखाओं  में  प्राहक  सेवा  समितियों  का  गठन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  समितियों  की  संरचना  किस  प्रकार  +  है  और  सदस्थों  की  नियुक्ति  के

 मानइंड  क्‍या  और

 इन  समितियों  की  आवधिक  बेठक  के  लिए  क्‍या  समय  निश्चित  किया  गया

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  इलवीर  :  से  वर्तमान  अनुदेशों  के  अभुसार

 शाला  द्वारा  दी  जाने  वाली  ऋडढ़क  सेवा  की  कोटि  बर  नजर  रखने  के  लिए  प्रत्येक  शाखा  मे  सेवा

 सम्रिति  गठित  की  जाती  है  शाखा  प्रबन्धक  और  स्टाफ  के  सभी  वर्गों  के  प्रतिनिधि  शामिल  होगे  ।

 ग्राहक  सेवा  पर  गोयपोरिया  समिति  ने  1991  मे  प्रस्तुत  की  गई  अपनी  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के

 साथ-डन  समितियों  के  काथप्रकत्प  की  सिफारिश  की  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  इल/लिष्कारिश  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  पहले  ही  सभी  बंको  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  ।
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 भारतोय  यूनिट  ट्ुस्ट  द्वाशा  निवेश

 6027.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  यूनिट  टुस्ट  राज्यों  में  लघु  बचत  कार्यक्रमों  में  निविश  करता  और

 यदि  तो  निवेश  की  राशि  निर्धारित  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  तथा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारतोय  यूनिट  टुस्ट  ने  राज्यवार  तथा  वर्षबार

 कितना  निवेश  किया  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  रामेश्यर  :  और  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करने  की  दृष्टि  से  कि  यूनिट  धारकों  को  अच्छा  प्रतिलाभ  मिल  भारतीय  यूनिट  टुस्ट  द्वारा  किए
 जाने  वाले  निवेश  का  निर्धारण  इसको  समग्र  संसाधन  स्थिति  और  आय  तथा  नकदी  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया  जाता  ब्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  भारतोय  यूनिट  टृस्ट
 ह्वारा  लघु  बचत  योजनाओं  में  किया  गया  राज्यवार  निवेश  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1991-
 92  के  दौरान  भारतीय  यूनिट  टुस्ट  द्वारा  लघु  बचत  कायंक्रमों  में  कोई  निवेश  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतोय  यूनिट  दृस्ट  हारा  बर्ष  1988-89,  1989-90  भोर  1990-91  के
 दोरान  लघु  जजत  योजनाजों  पर  राज्यवार  किया  गया  विवेश

 रुपए

 क्रम  राज्य  1988-89  8-8  9  1989-90  1990-91
 सं०

 1  2  3  4  5

 1.  भान्प्र  प्रदेश  25  50  26
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  श्म्य  20  05

 3.  असम  25  105  32

 4.  बिहार  25  70  32

 5.  गोआ  शुन्य  20  01

 6.  ग्रुजरात  25  70  43

 7.  हरियाणा  25  30  30

 8.  हिमाचल  प्रदेश  श्म्य  80  26
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 1  2  3  4  5

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  शून्य  80  24

 10.  कर्नाटक  25  200  15

 11.  केरल  25  40  10

 12.  मध्य  प्रदेश  25  70  14

 13.  महाराष्ट्र  50  100  50

 14.  मणिपुर  शून्य  20  05

 15.  मेघालय  शून्य
 20  06

 16.  मिजोरम  शून्य
 20  035

 17.  नागालंण्ड  शुन्य  20  25

 18.  उड़ीसा  25  40  108

 19.  पंजाब  235
 25  22

 20.  राजस्थान  25  75  75

 21.  सिक्किम  शूम्य  20  05

 22.  तमिलनाडु  50  60  16

 23.  त्रिपुरा  शून्य  40  11

 24.  उत्तर  प्रदेश  50  100  329

 25.  पश्चिम  बंगाल  25  70  83

 जोड़  :  450  1445  968

 होरा  ओर  स्थण्ं  आभुकणों  के  व्यावारियों  के  लिए
 कच्ले  साल  को  सप्लाई

 6028.  श्री  गिरधाशो  लाल  भागंव  :  क्‍या  बाजिल्य  मग्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विदेशी  बाजारों  यूरोपीय  देशों  में  भारतीय  हीरों  ओर  स्वर्ण

 माभूषणों  की  भारी  मांग  को  जानकारी

 यदि  तो  इस  व्यवसाय  में  लगे  कारीगरों  और  व्यापारियों  को  कच्ष्चा  माल  सस्ती  दरों

 पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  मोर
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 (१)  उन  एजेन्सियों  के'माम  क्या  हैं  जिनसे  वे  लोग  कच्चा  माल  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ?

 थाणिज्य  भन्त्रालय  के  णाज्य  मन्‍्त्रो  पो०  :  जी  हां  ॥

 ग्रौर  रत्न  और  आभूषण  म  दों  के  निर्थेतकों  को  इम्प्रेस्ट  एण्ड  रिप्लेनिश्तटज्जा  इसेंदों
 के  मक्लधम  से  कच्चा  माल  उक़दब्ध  कराने  की  व्यवस्था-की  गई  है  |  आयात-निर्यात  नीति  में  अधिसूचित
 विभिन्‍न  योजनाभों  के  अन्तगंत  स्वर्ण  आभूषणों  के  निर्यातकों  को  भारतीय  स्टेट  एम०  एम०  टी०
 सी०  और  एच०  एच०  ई०  सी०  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  सोने  की  आपूर्ति  की  करेल
 टेरिफ  खुेत्र  में  स्वर्ण  आभूषणों  के  द्वारा  सोने  का  सीधे  आयात  करने  की  एक  अेक्ता  प्को
 आयात्तर्नियात  नीति  में  विन्तिदिष्ट  किया  गया  है  ।

 हौरे  तथा  सोने  के  आश्षुषणों  का  निर्यात

 6029.  भी  गिरघारो  लाल  भागंव  :  क्‍या  घालिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  हीरे  तथा  सोने  के  आभूषणों  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की

 इस  निर्यात  में  राजस्थान  का  कितना  हिस्सा

 उक्त  आभूषणों  लिए  सरकार  द्वारा  न्िर्ँश्नतसकों  को  कितने  मूल्य  का  कच्चा  मान्न  उपलब्ध

 किया  गया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 धयानिक्षय  प्ंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात
 संवर्धन  परिषद  जे०  इ  -  पी०  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  तराशे  हुए  तथा
 पालिश  किए  हुए  हीरों  तथा  स्वर्ण  आभूषणों  के  निर्क्षात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  कीਂ  रा्क्ष  बबिम्नानुम्तार
 है

 करोड़  रु०

 बं  हीरे  स्वर्ण  आभूषण
 -  लाल  हुए  शक  तक

 *
 छिश

 1988-89  8-89  :4230.28  16547

 1989-40  4971.93  .

 1990-91  4738.71  363,53

 1991-92  4737.94  )  508.66

 )
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 निर्वाति  के राज्यवार  आंकड़े  महीं  रखें-जाते हैं  ।

 सरकार  आभषणों  के  निर्यातकों  को  कज्यक  मसल/सप्जकई नहीं  करती  आकत-निर्यात
 नीति  में  विनिदिष्ट  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कच्चा  माल  धुलभ  कराने  की  व्यवस्था

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आई०  एन०  एस०  क्षुर्सरा  को  मरम्मत

 6030.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  कया  रक्षा  घंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 विशाखापटनम  नोसेलिक  पोत-कारखाने  को  भडरतीय  आई०  एन०  एस»  कुर्ईरा
 की  मश्म्ततਂ  करने  में  कितने  वर्ष

 (@)  मरम्मत  पर  कुल  क्तिन  ब्यय

 क्‍या  पोत-का  रखाने  ने  अब  इसके  जीवनकाल  सम्बन्धी  कोई  प्रमाणपत्र  जारी  किया

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  संत्रातय  में  राज्य  पत्रो  (sit  ।

 एस
 ०  कृष्ण  :  से  नोसेना  विशा््ापत्तनम  में  भा०  नो०  पो०  पन हृध्बीं

 की  मीडियम  रिफीट  का  काय  कुशा  होने  में  लगभग  छः  बर्थ  :  लगे  ।  किसी  नौसेना  पोत  की  शरूमततया

 पश्चात्‌-श्षेय  कार्य  अवधि  के  बारे  प्रमाणपत्र  जारी  करके  की  अ्रथा  नहीं  है  |  राष्ट्रीय  सुरक्ष+  में
 अधिक  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किए  जा  सकते  ।

 रूस  से  सोने  को  क्षरोद

 डा०  राजागोपालन  भ्रीधरण  :  क्‍या  विस  प्मत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  रूस  से  सोना  खरीदने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  संजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :

 प्रश्त  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जाय  का  उत्पादन  अड्लरेइ  मिर्यात

 6032.  डा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :  कया  वाजिल्य  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बे  और  के  दौरान  देश  में  राज्यवार  कितनी  मात्रा  में  चाय  का
 उत्पादिग'हु मर
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 उक्त  अदधि  के  दोरान  वर्षवार  कुल  कितनी  मात्रा  में  चाय  का  निर्यात  किया

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  और

 वर्ष  1992  के  लिए  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  कया  निर्धारित  किया  गया  है  और  इससे

 कितनी  विदेशी  मुद्दा  अजित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 शाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  !  देश  में  वर्ष  1989-90  तथा
 1991  के  दोरान  उत्पादित  चाय  की  राज्यवार  नीचे  दी  गई  है  ।

 :  हजार  कि०  ग्रा»

 शाज्य  1989  1990  1991

 )

 आसाम  379,855  379,89  2  387,866

 पश्चिम  बंगाल  143,168  157,520  161,832

 त्रिपुरा  5,270  5,318  5,320

 बिहार  34  30  30

 उत्तर  प्रदेश  407  508  510

 हिमाचल  |प्रदेश  708  760  958

 मणिपुर  6  24  25

 सिक्किम  82  84  86

 अरुणाचल  प्रदेश  32  32  32

 नागालेंड  नगण्य  नगण्य

 उड़ीसा  9  13  14

 योग  उत्तर  भारत  :  529,571  544,  !  556,673

 तमिलनाडु  100,691  102,594  113,493

 केरल  53,884  64,025  67,110

 कर्नाटक  3,959  3,865  4,443

 योग  दक्षिण  भारत  :  158,534  170,484 4  185,046

 योग  समसस्‍्स  भारत  :  688,105  714,665  741,719
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 तथा  |  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  गई  चाय  की  कुल  मात्रा  तथा  मूल्य
 नीचे  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  मात्रा  नियात  आय
 मात्रा  एम०  मूल्य  +  होड़  रुपए

 1989  212.66  848.98

 1990  210.02  1113.35

 199 1*  202.92  1100.14

 अअनुमानित  ।

 सरकार  द्वारा  वर्ष  992-93  के  लिए  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  220  मिलियन  किग्ग्राल

 निर्धारित  किया  गया  ह ैऔर  उससे  1250  करोड़  रु०  की  बिदेशी  मुद्रा  के  अजित  होने  का

 सम्भावना  है  ।

 एक्लिस  स्किपों  का  अधिमृल्य

 6033.  डा०  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :  क्या  वाणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक्जिम  के  अधिमृल्य  में  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  तेजी  से  गिरावट  आई

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इसका  माह-बार  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  एक्जिम  स्क्रिपों  के  गिरते  अधिमूल्य  को  रोकने  देतु  कया  कक््म  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 वाजिल्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  एक्सिम  स्क्रिप  पर

 प्रीमियम  बाजार  शक्तियो  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  सरकार  का  प्रीमियम  पर  कोई  नियन्त्रण

 नहीं  है  ।

 सोने  की  तस्करों

 6034.  श्री  भाग्य  गोवर्धत  :

 शी  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 श्री  अन्याराधु  इरा  :

 क्या  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सोने  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  प्रकार  के  आयात  के  लिए  कया  शर्ते  रखी

 गई

 क्‍या  सोने  के  आयात  से  देश  में  इसकी  तस्करी  कम  हो  और

 यदि  तो  सोने  की  तस्करी  किस  हृद  तक  कम  हो  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  वर्ष  1992-93  के  बजट

 प्रस्तावों  के  एक  अंग  के  रूप  सरकार  ने  एक  योजबा  की  घोषणा  की  है  जिसके  तहत  में  छह
 महीने  या  उससे  अधिक  अवधि  तक  ठहरने  के  बाद  भारत  लौटने  वाले  भारतीयों  तथा  अब्िवासी  भा  रतीयों
 को  अपने  साज-सामान  के  भाग  के  रूप  में  प्रति  यात्री  को  5  किलोग्राम  तक  सोना  लाने  की  अनुमति  दी

 है  ओर  ऐसे  सोने  पर  आयात  शुल्क  प्रति  10  ग्राम  450  रुपए  जो  परिवतंत्रीछ  विदेशी  मुद्रा  में
 देय  होगा  ।  इस  योजना  के  पूरे  ब्योरे  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  आदेश  संछया  83/90-93  दिनांक
 29-2-92,  भारतीय  रिजव  बेंक  की  अधिसूचला  सढया  फेरा  111/92  रिजब  बिनाक  29-2-92  और

 अधिसूचमा  संख्या  ] 1  शु०  विनांक  पहली  1992  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  यह  आशा  की  जाती  है  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  स्वर्ण  आयात  योजना  के
 स्वरूप  देश  में  सोने  की  तस्करी  कम  हो  जाएगी  |  बहू  बताना  कठिन  है  कि  तस्करी  के  परिमाण

 में  किस  सीमा  तक  कमी  आने  की  सम्भावना

 अधिक  मल्य  वाले  शेयरों  में  निवेशक  संस्थाओं  हारा  निवेश

 6035.  श्री  भाग्य  गोश्र्धन  :  क्या  विश  मंत्री  थहु  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  कुछ  मुख्य  निवेशक  संस्थाओं  को  अधिक  मूल्य  वाले  शेयरों  में

 अपनी  पूंजी  का  एक  हिस्सा  निवेश  करने  का  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  इस  निवेश  का  करने  बाली  निवेशक  संस्थाश्षों  के  क्या  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  नहीं  ।

 उपरोक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सभड़े  से  बसी  वस्तुओं  का  निर्यात

 6036.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  यह  को  कहेंगे  वके  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चमड़े  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  भारत  का  क्‍या  अंश

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  चमड़े  से  बनी  वस्तुओं  का  मूल्य  क्‍या

 (1)  वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  लिए  क्‍या  सम्भावनाएं  और
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 निर्यात  वृद्धि  हेतु  आगामी  वर्षों  को  अनुमानित  आवश्यकता  को  तुलना  में  तेयार  किए  गए
 स्वदेशी  बम्चड़ें  की  उपलब्धता  कया  है  ?

 चाणिज्य  मन्प्रालय  के  शांज्य  संत्री  पी०  :  विश्व  ब्यापार  के  बारे  में  उपलब्ध

 नवीनतम  आंकड़ों  (1988  के  आधार  पर  अन्तरंष्ट्रीय  बाजार  मे  चमड़ा  तथा  चमड़े  क  सामान  के

 निर्यात  में  भारत  का  अश  लगभग  3.5%  है  ।

 काउन्सिल  फार  लेदर  एक्सपोट्स  मद्रास  द्वारा  किए  गए  आकलन  के  अनुसार
 1991  से  फरवरी  1992  को  अवधि  के  दोराल  नियरति  किए  गए  चमड़ें  के साधान  फुटवियर

 साज  सामान  और  परिधानों  सहित  लेकिन  परिष्कृत  चमड़े  को  का  मूल्य  2070.43  करोड़

 रुपए

 काउन्सिल  फार  लेदर  एक्सपोट  मद्रास  द्वारा  किए  गए  प्रस्ताव  के  अनुसार
 अगले  तोन  वर्षों  के  दौरान  चमड़े  के  सामान  के  लिर्धात  का  अनुसान  निभ्नानुखार  हे  :

 करोड़  रुपए

 199  2-93  1993-94  1994-95

 3300  5300  5600

 आगामी  वर्षों  मं परिष्कृत  चमड़े  की  अनुमानित  आवश्यकता  तथा  उपलब्धता  नौचे  दर्शाई

 मिलियन  वर्ग  फूट  में  )

 आवश्यक्षता  उपबब्धता

 199  1-9 2  1994-95  1991-92  2  1994-95  5

 1830  1375  1593

 आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  के  लिए  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  सामान  सम्बन्धी  कार्यकारी

 समूह  को  ।

 तट  रक्षक

 6037.  झी  एन०  डेनिस  :  कया  रक्षा  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  में  तट  श्झ्षकों  को  कुशल  बनाने  की  धोजना  बनाई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 ___  _झ[इअञौ्घौञ्“प:भपपा।भ/भ"प/"ण/प:पिआिथभ+

 पेटोलियस  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 एस  कृष्ण  :  ओर  घन  उपलब्ध  होने  तट  रक्षक  संगठन  की  पंचवर्षीय  विकास

 योजनाओं  के  अनुरूप  इस  संगठन  का  आधुनिकीकरण  करके  उसे  ओर  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  है  ।

 आयात  और  निर्यात  1947  को  समोक्षा

 6038.  श्री  मोरेश्वर  सावे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आयात  ओर  निर्यात  1947  तथा  इसके

 अन्तर्गत  किए  गए  विभिन्‍न  आदेशों  की  समीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण  और

 इसमें  कब  तक  संशोधन  कर  दिया  जाएगा  ?

 जाणिज्य  भ्ंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  से  नई  व्यापार  नीति  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  आयात  एवं  निर्यात  1947  को  निरस्त  करने  और  विदेश

 यापार  एवं  1992  नामक  नया  कानून  लागू  करने  का  विचार  इस
 बिल  को  लाने  की  सूचना  पहले  ही  लोक  सभा  में  दे  दी  गई  है  ।

 रालस्थान  में  अफोम  को  खेती  के  लिए  लाइसेंस

 6039.  भ्रो  रास  मारायण  बेरवा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  अफोम  की  खेती  के  लिए  कितने  नए  लाइसेंस  जारी  किए

 क्‍या  अमेरिका  और  अनेक  यूरोपीय  देश  अफीम  के  अधिक  उत्पादन  हेतु  इस  नीति  का  विरोध

 करते

 क्‍या  सरकार  इन  देशों  के  विरोध  को  देखते  हुए  अफीम  का  उत्पादन  कम  करने  का  प्रयास

 कर  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बनाई  गई  कार्य  योजना  का  ब्योरा  क्‍या

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेश्वर  से  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान
 राजस्थान  में  अफीम  पोस्त  की  खेती  के  लिए  कोई  नए  लाइसेंस  आरी  नहीं  किए  गए  हैं  क्योंकि  भारत
 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  परम्परागत  रूप  से  पोस्त  की  खेती  करने  वाले  किसानों  को  ही  अफीम  के
 उत्पादन  की  अनुमति  दी



 ।4  1914  लिखित  उत्तर

 भारताय  अफोम  के  निर्यात  को  अन्तर  ष्ट्रीय  बाजार  में  बेकल्पिक  सस्ती  ओपिएट  कच्चो

 अर्थात्‌  पोस्त  के  तिनकों  के  सांद्रण  से  कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  था  जिसके  कारण  भारत
 में  अफीम  का  भण्डार  जमा  हो  गया  ।  अफीम  के  मौजूदा  स्टॉक  को  कम  करने  तथा  और  अधिक  स्टॉक
 जमा  न  होने  देने  के  भारत  ने  पोस्त  की  खेती  के  अन्तमंत  आने  वाले  लाइसेसशुदा  क्षेत्र  को  उत्तरोत्तर
 रूप  से  वर्ष  1977-78  में  66,000  हेक्टेयर  से  घटाकर  वर्ष  1991-92  में  लगभग  14,211  हेक्टेयर
 कर  दिया  है  ।  अधिक  अफीम  का  उत्पादन  करने  के  मामले  में  किसी  देश  द्वारा  भारत  का  विरोध

 किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 थस्त्र  नोति  पर  त्रिपक्षोय  बेठक

 6040.  श्रो  राभेश्वर  पाटीदार  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नई  वस्त्र  नीति  में  परिवर्तन  करने  से  पृथष  त्रिपक्षीय  बंठक  आयोजित
 करने  का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 वस्त्र  सत्रालय  के  राज्य  सन्त्री  अशोक  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वस्त्र  मन्त्रालय  ने  सभी  क्षेत्रों  के हितों  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  राज्य  मन्त्रालय
 में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संगठनों  तथा  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  जैसे
 श्रम  के  साथ  पहले  ही  परामर्श  कर  लिया  है  |  आबिद  हुसैन  समिति  में  भी  सम्बन्धित  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधि
 शामिल  थे  ।  इसलिए  सरकार  महसूस  करती  है  कि  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करने  के  लिए  आवश्यक  परामर्श

 पूरा  हो  चुका  है  |

 सोसाशुल्क  मुम्बई  विमानपत्तन  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  छापा

 6041.  क्री  मदन  लाल  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  31  जनवरी  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  मुम्बई  बिमानपत्तन  स्थित  सोमाशुल्क
 कार्यालय  पर  छापा  मारा

 यदि  तो  छापे  के  परिणामस्वरूप  पता  चलने  वाली  अनियमितताओं  का  ब्यौरा  क्या

 और

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रामेश्वर  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  द्वारा  मुम्बई
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 हबाई  अड़ड़े  पर  स्थित  सं:ताशुहक  कार्पालस  पर  दिनांक  31-1-1092  को  ऐसा  कोई  छापा  नहीं  मारा

 गया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कुछ  सीमाशल्क  अधिकरियों  के  ब्रीफकेसों  और  हवाई  जडडे

 पर  स्थित  कुछ  लॉकर  कमरों  आदि  की  तलाशी  ली  थी  ।

 43  लॉ  रों  में  कुछ  अपर  ाध-जारोपशीय  नहीं  पाया  गया  29  एक  अलमारी

 और  एक  ब्रीफकेस  में  से  40,300  37  भमरीकी  विदेशी  शराब  की  188

 इलेक्ट्रानिक  माल  आदि  बरामद  किया  गया  था  |

 कंन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  तीन  माभले  रजिस्टर  किए  जिनमें  एक  सीमाशुल्क  अधीक्षक  और

 दो  वायु-सीमाशूल्क  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उस  अधीक्षक  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  जिसके

 ब्रीफकेस  से  7,000  रुपये  और  शराब  की  बोतलें  बरामद  की  गई  थीं  ।

 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चार  लेन  का  बनाना

 6042.  श्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जावानी  सहायता  से  कुछ

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चार  लेन  वाले  मार्ग  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनका  इस  प्रयोजनाथं  चयन  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  लगदोश  :  से  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  2  के  147.33  कि०मी०  से  199.66  कि०मी०  तक  के

 आगरा  खण्ड  में  चार  लेन  बनाने  की  परियोजना  के  लिए  जापान  के  ओवरसीज  इकोनोमिक  कोआपरेशन

 फण्ड  के  साथ  199:  में  एक  ऋण  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 समझौते  के  अनुसार  ओ०ई०सी०एफ०  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मूलधन  के  रूप  मे  अधिकतम

 4855  मिलियन  जापानी  येन  की  राशि  का  ऋण

 काफो  बोर्ड  को  हुआ  घाटा

 6043.  झरो  दसाश्रेय  थंडारू  :  क्‍या  वाणिज्य  पमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  शोन  बर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  काकी  ओोर्ड  को  कितना  घाटा  हुआ

 (a)  उसके  कया  कारभ  भर
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 सरकार  द्वार  इल  घाटों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार

 है  ?

 बाणि्य  भन्नालय  के  राज्य  मत्रो  :  काफो  बोडं  को  पिछले  तीन  बर्षों
 के  दौरान  कोई  घाटा  नही  हुआ  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कछले  काफो  बोलोंका  शोपघनत

 6044  श्री  क्साञ्षेप्र  बंडारू  क्‍या  वणिरूप  प्ंछे  यह  ब।ने  की  कृपा  करेंगे

 कया  काफी  बोड  ने  काफी  के  कच्चे  बीजों  के  शोघन  का  केका  दिया

 यदि  तो  इन  ठेकों  को  शर्तें  क्‍या

 कया  यह  प्रथा  काफो  उत्पादको  के  लिए  लाभदायक

 यदि  तो  क॑से  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (&)  यदि  तो  काफी  बोडं  द्वारा  शोधन  काय॑  का  ठेका  देने  की  प्रथा  को  जारी  रखते  का
 क्‍या  कारण  है  ?

 वानिश्य  मंत्रालय  के  राज्य  भश्नो  :  ओर  a)  क।फी  बोझ  कछ्ये
 काफी  बीजों  की  क्यूरिंग  के  लिए  प्रति  वर्ष  ठेके  दता  रहा  पूल  एजेंसी  समझौते  के  मुख्य  प्रावधान  में
 अन्य-कातों  के  अलाबा  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  क्यूररों  द्वारा  निष्पादित  किए  जाने  के  जिए  अपेक्षित  काय॑  ज॑तध्त  उन्हें  दी  गई  काफो  की
 आदि  ।

 बोड  द्वारा  प्रदत्त  निधियों  में  से ओर  इस  सम्बन्ध  में  जारी  अनुदेशों  के  अनुसतर
 कर्ताओं  अथवा  अन्य  व्यक्तियों  को  भुगतान  करना  ।

 यथोचित  समयाबधि  के  भीतर  पिसी  गई  समस्त  काफी  के  सम्बन्ध  में  तंथार  माल  उपलब्ध
 कराना  |

 सभी  यथोपेक्षित  रिकार्ड  का  रख-रखाव  ।

 ऐसी  पार्टियों  को  स्टाक  देना  जिनका  उल्लेख  बिधिवत  प्राधिक्ृत  अधिकारी  द्वारा  किया
 जाए  |

 उनके  द्वारा  निष्पादित  सेवाओं  के  बदले  में  काफी  बोडं  द्वारा  निर्धारित  पारिश्रमिक
 लेना  ।
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 और  चंकि  95  प्रतिशत  से  अधिक  काफी  उपजकर्ता  लघु  काफी  उपजकर्ता  होते  हैं
 वे  अपनी  काफी  को  क्यूरिंग  के  लिए  अपना  क्यूरिंग  वक्‍स  नहीं  लगा  सकते  हैं  क्योंकि  इसके  लिए

 ड्राइंग  याडों  आदि  पर  भारी  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता  होती  है  ।  अतः  यह  प्रक्रिया

 काफी  उपजकर्ताओं  के  लिए  लाभप्रद  इसके  उपजकर्ताओं  को  अपना  माल  क्यूरिंग  बक्से  को

 सुपुर्द  करने  के  तुरन्त  बाद  अपने  माल  के  मुल्य  का  लगभग  60-70  प्रतिशत  भाग  प्राप्त  हो  जाता  है  ।

 (2)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्टेंट  बेंक  आफ  इन्दोर  का  ऋण  जमा  अनुपात

 6045.  भरी  दसाजेत्र  बंडारू  :  कया  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  का  31  1991  को  प्रत्येक  राज्य  में  ऋण  जमा  अनुपात
 का  अ्योरा  क्या

 प्रत्येक  राज्य  में  बेंक  द्वारा  किसानों  और  औद्योगिक  एककों  को  ऋणों  के  रूप  में  दो  गई
 बकाया  राशि  का  ब्यौरा  कया  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  कितने  एककों  को  विशीय  सहायता  दी  गई  जो  अब  रुश्ण  हो  गई  हैं
 और  इनमें  कितनी  पूंजी  फंसी  हुई  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  बललोर  :  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  जिन  राज्यों
 में  शाखाएं  हैं  उनमें  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  ऋण  जमा  अनुपात
 भिस्‍्तासुसार  था  :

 राज्य  का  नाम  ऋण  जमा  अनुपात  (%  )
 ऑफ्ू  छैी॑£

 मध्य प्रदेश 65,76 महा राष्ट्र उत्तर प्रदेश 53.67 तमिलनादु 67.89 कर्नाटक 272.30 पश्चिम बंगाल 203.35 राजस्थान ३7.77 दिल्ली 59.74 बुजरात 75.93 आंध्र प्रदेश 226.89
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 और  जून  1991  के  अस्त  की  स्थिति  के  अनुसार  स्टेट  बैंक  आफ
 इन्दौर  द्वारा  दिए  कृषि  अप्विमों  के  सम्बन्ध  में  अतिदेय  राक्षियों  की  राज्य-बार  स्थिति  नीचे  दो  पई
 है  ८

 राज्य  का  नाम  अतिदेव  राशियां

 मध्य  प्रदेश  4057.78

 गुजरात  1.64

 महाराष्ट्र  4.08

 आंध्र  प्रदेश  5.98

 30-9-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  में  बैंक  द्वारा  विसत  पोषित  उन  इकाइयों
 की  संख्या  जो  अब  रुग्ण  हो  गई  हैं  तथा  उनमें  फंसी  राशियां  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 ह॒

 राज्य  का  नाम  इकाइयों  को  संख्या  30-9-1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  बकाया  राशि

 मध्य  प्रदेश  7681  7276

 महा  राष्ट्र  62  528

 गुजरात  61  214

 कर्नाटक  1  17

 राजस्थान  है  13

 उत्तर  प्रदेश  22  15

 विल्ली  11  19

 पश्चिम  बंगाल  23  824

 6

 सामण  कंकालों  ओर  बालों  का  निर्यात

 6046.  भी  दाह  बबाल  लोशी  :  क्‍या  बाणिल्य  बंत्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सलिखिब  उसर  3  4992  992

 अया  सरकार  द्वारा  आड़ब  क्रंकालों  और  कलों  का  अवध  रूप  से  त्तिमाति  करते  का  कोई

 असमला  गत  तीन  अं  के  शोरान  पकड़ा  डगा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  बारे  में  निर्धारित  की  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाजिस्व  हछक्ालय  के  राज्य  सम्त्रो  पो०  :  मानव  बालों  क्वा  ऊकर्पात  मुक्त
 रूप  से  किए  ज्ञाने  की  अनुमति  है  ।  मानव  कंकालों  के  अवेध  निर्यात  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान

 में  नहीं  आया  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मानव  कंकालों  तथा  उसके  अंगों  के  निर्यात  पर  19  1985  से  पू्णतया  रोक  है
 और  यहां  तक  कि  रोक  से  पहले  कौ  निर्यात  वचनबद्धताएं  भी  किसी  भी  हालत  में  पूरी  करने  की
 अनुमति  नहीं

 मानव  बालों  के  निर्यात  की  बिना  किसो  कन्ट्रोल  के  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 भतपूर्थ  सेलिकों  को  पेंशन

 6047.  थी  भगवान  शंकर  राजत  :  क्‍या  रक्‍त  अंधे  सह  अतसने  के  कृपस  करेंगे  कि  :

 भृतपू्  सैनिकों  के  पेंशन  से  सम्बन्धित  हाल  ही  में  घोषित  की  गई  योजना  से  लाभान्वित

 होने  वाले  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  भूतपूर्व  सेनिकों  की  संख्या  क्या  और

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  पर  कितना  बाधिक  व्यय  पड़ेगा  ?

 पेद्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  संत्रालय  में  रफ़्य  मंत्री  तथा  रका  मंत्रालय  में  हाइफ

 एस०  कृश्ण  :  और  इस  योजना  से  छुः  लाख  से  अधिक  भूतपूर्व  जो  1-1-86  से

 पूर्व  सेबानिबत्त  हुए  लाभान्वित  लगभग  7500  जो  1-  -86  को  या  उसके  बाद  15
 से  17  बर्षों  की  अहेंक  सेवा  पूरी  करके  सेवानिवत्त  हुए  भी  लाभान्वित  इस  योजकसत  बर

 रिक्त  वाधषिक  मय  महंगाई  राहत  की  बतेमान  दर  पड़  120  करोड़  रुपए  आंका  FEE  है

 चल्लरपदाउ  में  पानोौततरण  टमिनल

 6048.  प्रो०  के०  थो०  चासमस  :  क्‍या  अल-भूतल  परियहन  शंजी  यह  बताने  को
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  वल्लरपदाउ  मे  यानांतरण  टमिनल  की  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  को
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 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  जेतेस  पैर्थिंहर्त  मप्जोलिए  में  रोक  सेजी  अगंदोशं  :  और  सरकार

 ने  प्राइवेट  पंजी  निवेश  के  माध्यम  से  उक्त  कन्टेनर  द्रा्शिपभ्रेष्ट  टर्मिनेंल  स्वॉपित  करने  की  निर्णय  लिंपीਂ

 है  ।  तदनुल्लार  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  दिए  गए  हैं  जिनमें  भारत  या  विदेश  को  पार्टियों  को  आमन्त्रित
 फ्रे किया  गया  है  कि  वे  टमिनल  स्थापित  करने  में  अपनी  रूचि  बताएं  कि  क्‍या  वे  सम्पूर्ण  लागत  उन्हीं  के

 द्वारा  वहन  किए  जाने  के  आधार  पर  या  कोचोन  पत्तन  न्यास  के  साथ  संयुक्त  उश्चम  के  रूप  में  टभिनल

 स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 बैंकों  में विक्चिके हरਂ

 60५9'  ब्री०  के०  बी  चीजिस  क्या  जिस  बची  वह  बरतने  की  हुपो  रो

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  बैंक  डालर  के  लिए  भिन्न-भिन्म
 बिनिमय  दर  रखते  हैं  तथा  बेਂ  से  ऋण  लेने  बाले  निर्यातकों  को  विदेशी  मुद्दा  के  लेग-देन  सहित  सभी
 लेन-देन  उसी  बेंक  से  करने  पड़ते  हैं

 यंदि  ती  इंसेके  क्यी  की  रण

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  निर्यातकों  को  विदेशो  मुद्रों  लेनंप्देन  किसी  भी  बैंक  के  माध्यम  से

 करने  को  अनुमति  देने  तथा  ऋण  देने  वाले  बेक  को  ऋण  राशि  कम  करने  का  निदेश  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस-्लंत्राजल-में रफ्य  राजेश्वर  ::  हा  ।  उदारोकुत
 बिनिमय  दर  प्रबन्ध  प्रणाली  के  अन्तयंत-येंक  चालू  बाजार  क  आशज्वारਂ
 पर  डालर  के  लिए  विभिन्‍न  दरों  में  भाव  बताने  के  लिए  स्वतन्त्र  किसी  निर्यातक  के  लिए  यह
 श्यक  नही  है  कि  वह  सभी  लेन-देन  जिसमें  विदेशी  मुद्र  क॑  लेन॑-देनेਂ भी  शॉमिल  उंसी  बेंक  के  माध्यम

 से-कर  |  यह  वांछनोव  है  निर्यातकਂ  उसी  बेक  के  सब  विवेशो  मुल्क  लग-दन  करें  जिसने
 कि  ऋण  प्रदान  किया  ताकि  निर्यात  प्राप्ति  से  सम्बन्धित  दस्तावेजों  के  प्रमाणोक  की  लभस्था  न

 गाए  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 बेंकों  में  शिकायत  प्रषियाँਂ  तस्त

 6950.  शो  अग्थारासु  इरा  :  क्या  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 नयी  सरकार  के  दिशेनिर्देशों  के  अंगुंरूप  भारतोंय  स्टैंट  बेंके  सहित  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  के

 कमंचारियों  हेतु  कोई  शिकायत  प्रक्रिया  तन्त्र
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 यदि  तो  बैंक-बार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  निर्धारित  दिशानिर्देशों  के  अनुरूप  सभी  राष्ट्रीयक्नत  बेंकों  में  ऐसा  तन्त्र

 श्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  दलबोर  :  और  बेकिंग  उद्योग  में
 चारियों  और  प्रबन्धन  के  बीच  शिकायतों/विवादों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  दोतरफा  संस्थागत  ढांचा

 है  और  वह  निम्नानुसार  है  :

 (1)  उ्योग  स्तर  पर  द्विपक्षीय  मंच  जिसका  भारतीय  बेंक  संघ  द्वारा  प्रबन्धन  तथा

 बारियों/अधिकारियों  की  यूनियनों/संघों  की  ओर  से  प्रतिनिधित्व  किया  जाता  तथा

 श्रसिक  कानूनों  के  अन्तर्गत  सांविधिक  प्राधान  ।
 है

 बेंक  कमंचारियों  के  वेतन  सम्बन्धी  ढांचे  ओर  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  बातचीत
 की  जाती  है  ओर  उसे  उद्योग  स्तरीय  द्विपक्षीय  समझौतों  में  चरम  बिन्दु  पर  रखा  जाता  ओद्योगिक
 बिवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  कोई  भो  कर्मचारी  सम्बन्धित  श्रम  आयुक्त  से  सम्पर्क  कर  सकता  है  और
 नामित  अधिकारी  औद्योगिक  बिवाद  को  दूर  करने  का  प्रयास  करता  यदि  समझौता  सम्भव  न  हो
 तो  उस  सूरत  में  श्रम  मंत्रालय  उस  मामले  को  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  पास  भेज  सकता  है  भौर
 उसका  फैसला  बाह्यकारी  होता  है  और  उसे  केवल  उच्च  न्यायालय  में  ही  चुनोती  दी  जा  सकती  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 मुस्यई  को  सिलों  को  पुनः  अजंलम  बनाता

 6051.  की  राम  नाईक  :  कया  जिस  संजो  यह  अताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  को  मुम्बई  की  श्यू  प्लेट  इस्टनं  रचुबंशी  मिल
 और  माडइने  मिल  को  पुनः  शुरू  करने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  इन  भिसों  को  पुनः  शुरू  करने  की  प्रक्रिया  में  तेजी
 लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 ओर  भारतीय  मोश्योगिक  बिकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  सभी  तीनों  मिले
 ओद्योगिक  और  बिए्टोय  पुननिर्माण  बोड़  आई०  एफ०  के  पुनवर्ति  के  अन्तगंत  तथा
 भारतीय  ओद्योगिक  बिकास  बो०  आई०  एफ०  क्षार०  कोर  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पननिर्माण
 अपील  प्राधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों

 के  बारंबाई  कर  रहा  है  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेंत  इन  दो  अभिकरणो  से  असम  श्रादेश  प्राप्त  होने  पर  रु  ओद्योगिक  बम्पर

 1985  के  तहत  आवश्यक  कारेंवाई  करेगा  ।
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 605..  थभरो  गुर्दास  काम्त  :  कया  बाजिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मसाला  व्यापार  निगम  लिमिटेड  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया

 यांद  तो  इसके  क्या  कारण

 इससे  कितने  कमंचारी  प्रभावित  होंगे  ओर  उन  कर्मचारियों  का समायोजन  किन  विभागों

 में  किए  जाने  का  भ्रस्ताव

 क्‍या  यह  निगम  धाटे  में  चल  रहा  और

 (2)  यदि  तो  बिगत  दो  वर्षों  के  दौरान  अजित  लाभ  का  अ्योरा  कया  है  ?

 बालिम्य  संत्रालय  में  उप  संत्रो  सलमान  :  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 और  (2)  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  हुए  लाभ/हानि  के  ब्योरे  निम्नलिशित  हैं  :--

 ब  लाख  रुपये  में

 (55)  3.65

 1990-91  (+)  15.08

 1991-92  (--)  64.17

 (29  1992

 नोट  :  (+)  लाभ

 ह्वानि

 बिहार  को  केमफ्रोय  सहायता

 6053  थ्रो  संयद  शाहाशहोन  :  क्‍या  जिस  मंत्रों  13  1992  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 /  250  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हे

 1990-91  और  1991-92  के  दोरान  बिहार  को  अनुदान  सहित  कुल  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता  मंजूर  को
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 लिखित  उत्तर  $  1992:

 क्या  विकास  सम्कनधरे  छन्कराशिः  के  अनुचितः  उपयकेक  बारे  में  राज्य  सरकार  को  शिकायतें

 भेजी  गई

 क्‍या  मंजूर  किए  गए  ऋणों  और  अनुदानों  की  पुरी  धनराशि  राज्य  सरकार  को  वित्त  बर्ष
 के  दोरान  दें  दीं  गई  औरਂ

 यदि  तो  उपर्युक्त  वित्त  वर्षों  में  प्रत्येक  वित्त  क्‍्य  के  दोसन  राज्व  सरकार  को  ऋण
 और  अनुदान  की  कितनी  धनराशि  वास्तब  में  दी  गयी  ?

 विस  मत्रालय  में  राज्य  संत्रो  शान्ताराम  :  बिहार  को  990-9  E  के

 1209.22  करोड़  रुपए  तथा  1991-92  के  दोरान  1567.39  करोड़  रुपए  की  कुल  केन्द्रीय  सहायता
 ऋण  तथा  अनुदान  शामिल  आबंटित  कौ

 एक  शिकायत  रोज्य  सरकार  को  भेजी  गईं  है  ।  एक  अंम्ये  जिसमें
 राज्य  में  विकास  निधि  के  दुरुपयोग  का  उल्लेख  तो  किया  गया  था  किन्तु  उसमें  निर्वाचन  क्षेत्रवार  कुछ
 घनराशि  आबंटित  किए  जाने  को  मांग  की  गई  को  राज्य  सरकार  को  नहीं  भेजा  गया  है  ।

 और  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  आबंटित  तथा  रिलीज  की  गई  ऋण
 ओऔर  अनुदानों  की  राशियां  नोचे  दिए  गए  अनुसार  हैं  :--

 रुपए

 1990-91  199  [६92

 कफ  अनुदान  ऋण  अनुदान

 आबंटन  803,21  406.01  1073.68  493.71

 रिलीज  की  गई  948.83  418.93  798.57  476.38

 1991-92  में  कमी  मुख्यतः  राज्य  में  लघु  बचत  संग्रहणों  में  कमी  के  कारण  हुई  ।

 अखबारों  फकामज  को  खरोद

 6054.  भरी  सेघद  शाहाबुह्दीन  :  क्‍या  थालिल्य  मंत्री  13  1992  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 261  के  ठत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 राज्य  व्यापार  तिगरम  द्वारा  एफ०  आई०एने ०एन  ०पी  ०ए०र्पी०  से  अखबारी  कागज  की  खरोद

 के  समझोते  को  तिथि  कया

 एस  ०सीं०  द्वारा/“एफंण्आई०एन  ०एनण्पी  ०  से
 अंतिरिषेत  मींत्रा  में  अद्धबारी

 कागज  की  खरीद  के  लिए  विकल्प  भेजने  को  तिथि  क्या
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 14  1014  न्िवित  मकर

 इदबटो>सी ०  ने  आई०एन»प्ज्न पी  के  आद्रेश  को  कब  निरस्त  क  ने  छो

 सलाह  और

 खरीद  समझौते  के  सम्बन्ध  में  अहले  ड्िडू  ब्राए  आादेक्षों  के  करे  लें  बास्तड़िक  बेधानिक
 प्रावधान  क्‍या  है  ?

 वाजिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  :  और  राज्य  व्यापार  निगम

 द्वारा  ईफन्‍नर्पप  अख  काशी  कागज  की  खरोद  के  समझीते  की  तारीख  तथा  अधबारी  कागज  की  अतिरिक्‍्स

 मात्रा  की  खरीद  के  लिए  विकल्प  भेजने  की  तारीख  क्रमशः  16-10-91  तथा  30-12-91  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  सप्लायर  से  13.1-92  को  अश्वथबारी  कागज  का  उत्पादन  तब  तक

 बन्द  रखने  के  लिए  कहा  है  जब  तक  कि  उनको  एस०टी०सी०  से  कुछ  जदिश  श्राप्त  नहीं  हीते  ।

 खरीद  समझौते  में  लदान  में  देरी  और  अनिवार्य  बाध्यता  को  स्थिति  में  पहले  से

 ही  दिए  गए  आइंरों  को  रह  करने  की  अ्प्रढ॒स्था  की  गई  है  ।

 यूझ्ी  खिलों  क्रो

 6055.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  क्‍या  बस्त्र  भ्ंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सूती  मिलें  हृवकरधा  और  विद्युत  करधा  दोनों  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 क्र  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (1)  क्‍या  सरकार  का
 विद्ञार  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  विजेषतः  अलीगढ़  में  नए

 सूती  मिलों  को  स्थापना  करने  का  और

 धदि  तो  शर्त  प्ाप्पी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अल  धंजकामा  के  राज्य  मन्दो  बल्ोक्र  :  (%)  जो  का  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  |

 उपरोक्त  कौ  देखते हुए  नहीं

 असम  के  रैशम  अनकर

 6056.  भरी  प्रथोन  डेंका  :  कया  वस्त्र  मस्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  असम  के  ई०  एन०  डो०  आई०  और  एम०  यू०  जी०  ए०  में
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 लिखित  उत्तर  3  1992

 उपलब्ध  विशिष्ट  कोटि  की  के  बुनकरों  की  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  असम  के  मूंगा  एरी  बुनकरों
 सहित  देश  के  हथकरघा  बुनकरों  के  लाभ  के  लिए  अनेक  योजना  तथा  गंर-योजना  स्कीमें  क्रियान्बित  की
 जा  रही  हैं  ।  इन  बुनकरों  के  लिए  अलग  से  कोई  बिशेष  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 असम  जाय  का  निर्वात

 6057.  भ्री  प्रबोन  डेका  :  क्या  बालिज्य  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  चाय  के  कुल  निर्यात  में  से  कुल  कितनो  ओर  कितने  मूल्य  की
 असम  चाय  का  निर्यात  किया  गया

 न

 क्‍या  असम  चाय  के  निर्यात  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  असम  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 जाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  :  से  वर्ष  1991-92
 से  के  दौरान  देश  से  निर्यात  की  गई  चाय  को  कुल  मात्रा  186.37  मि०  कि०  ग्रा०  थी  जिसका
 मूल्य  1014.30  करोड़  रु०  था  जबकि  पिछले  बर्ष  की  इसी  अवधि  में  181.79  मि०  कि०  ग्राम  चाय
 का  निर्यात  किया  गया  जिसका  मूल्य  984.96  करोड़  रु०  था  ।  वर्ष  1991  में  देश  में  चाय  का  कुल
 उत्पादन  741.72  भि०  कि०  ग्रा०  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  जिसमें  से  387.87  मि०  कि०
 ग्रा०  असम  का  अंश  था  जसम  चाय  के  निर्यात  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाना  कठिन  होगा
 कि  अधिकांश  मामलों  में  चाय  मिश्चवित  रूप  में  ही  बाहुर  जाती  है  ।

 जाय  तोलासो  केसा  पुथाहादो  का  आजुनिकोकरण

 60058.  भी  प्रयोग  डेका  :  क्या  बाजिस्य  लंजो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  में  चाय  के  दोरान  चाय  निलामी  मुबाहाटो  के  माध्यम  से  कितनी  मात्रा  में
 चाय  का  विपणन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  असम  के  बाहर  अभ्य  एजेंसियों  के  माध्यम  से  कितनी  मात्रा  में  चाय
 का  वियजत  किया
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 क्‍या  और  कारोबार  बढ़ाने  के  लिए  चाय  नीलामो  गुवाहाटी  के  आधुनिकीकरण  करने
 की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाजिज्य  मत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  पो०  :  (+)  गुवाहाटी  स्थित  कन्द्र
 से  91  से  92  के  दौरान  135.95  मिलियन  किग्रा०  चाय  की  कुल  मात्रा  का  विपणन

 होने  का  अनुमान

 91  से  92  की  अवधि  के  दोरान  असम  से  बाहर  को  अन्य  एजेंसियों  के

 जरिए  लगभग  335.83  मिलियन  किपग्रा०  चाय  का  कुल  विपणन  हुआ  ।

 और  गुवाहाटी  स्थित  नीलामी  केन्द्र  के आधुनिकीकरण  की  कोई  स्कीम  न  तो  गुबाहाटी
 चाय  नीलामी  समिति  से  और  न  ही  किसी  चाय  एसोसिएशन  से  प्राप्त  हुई  है  ।

 कानून  में  अध्ययन  ओर  अनुसंघान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 संस्थानों  को  सहायता  अनुदान

 6059.  श्रीमती  दिल  कमारो  भंडारो  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनो  का  मन्त्र  यह  बताने
 की  कृपा  *रेंगे  रंगे  कि  :

 क्‍या  विधि  काये  दारा  कुछ  संस्थानों  को  कानुन  में  अध्ययन  भर  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसे  संस्थानों  के  क्या  नाम  हैं  और  उसके  लिए  कया  मानदंड

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  और  अधिक  संस्थानों  को  अनदान  देने  के  लिए  वतंमान

 मानदंड  में  ढील  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  :  जी  हां  ।

 (a)  भारतीय  विधि  संस्थान  ला  सांविधानिक  और  मंसदीय  अध्ययन

 संस्थान  इन्स्टिट्यूट  आफ  कांस्टोटयूशनल  एंड  पार्लियामेंटरी  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  सगम

 ला  विधि  कार्य  विभाग  से  नियमित  रूप  से  वाधिक

 सहायता-अनुदान  प्राप्त  कर  रहे  सरकारी  विभागों  द्वारा  सहायता  अनुदान  मंजूर  किए  जाने  के  लिए

 प्ताधारण  वित्तीय  1963  में  अधिकथित  मानदंड  भी  इन  संस्थाओं  को  लागू  हैं  । रा

 और  विद्यमान  मानदंड  उन  संस्थाओं  जिन्हें  सरकार  द्वारा  सहायता  अनदान  दिया

 जा  सकता  संख्या  को  सीमित  नहीं  करता  सहायता-अन॒दान  क॑  प्रत्येक  मांग  पर  उसके  गुणागुण  के

 आधार  पर  विचार  किया  जाता
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 राष्ट्रॉव  पीतोयति  नोँति  समिति  को  सिफॉरिश

 6060.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  विभिन्‍्त  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा

 करने  के  लिए  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंधची  जगदोश  :  एक  विवरण  संलग्न

 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  द्वारा  अनुशंसित  सेंतीस  रूटों  में  से  राष्ट्रीय  राजमाग्ग  प्रिड
 में  ग्यारह  रूट  शामिल  किए  गए  हैं  जिनकी  कुल  लम्बाई  3,595  कि०मी०  है  |  शेष  हटों  को  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  और  बाद  की  योजनाभों  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रिड  में  शामिल  किए  जाने  पर  विचार

 किया  जा  सकता  जो  इस  प्रयोजन  के'लिए  निष्चियों  की  उपलब्धता  पर  निभर  करता  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  परिवहन  नोति  समिति  द्वारा  अनृशंसित  रूटों  के

 ब्यौरे  दर्शान  बाला  विवरण

 क्रम  क्षेत्र  और  रूट  रूट  लम्बाई
 सं०

 1  2  3

 उत्तरो  क्षेत्र

 1.  पीली  भीतनहरिद्वार-फाक्टा-ताहन-अम्धाला  475

 2.  पठानकोट-मंडी  270

 3  अम्बाला-कंथल-हिसार-बिरामसर  416

 4.  चंडीगढ़-भटिडा  225

 5.  पलवल-रिवाड़ो-हिसार  25]

 केम्द्रोय  क्षेत्र

 6.  गाजियाबाद-मे  रठ-हरिद्वार  190

 7.  ग्वालियर-झांसी-खुज  रोह-रेवा  460
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 $.  नागरपुर-ओबेदुल्लागंज

 ९.  जबलपुर-लहडोख-अम्विकापुर-गुमला

 10.  गोरखपुर-नौतनवा

 11.  रायपुर-वा  राणसो

 AQ.  लेटरन  रोड  रबिसमंज  लिक  सहित )
 13.  गाजियापुर-बलिया-छप्परा-हाजीपुर

 14.  खड़गपुर-बालासौर

 15.  बेहरामपुर-रायपुर

 +6.  मोकामेहु-फस्क्का

 17.  आसनसोल-खड़गपुर

 18.  आरा-बकक्‍्सर

 19.  पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा

 20.  कोरा-कटिहार-हरी श  चन्द्रपुर-फरक्का

 पूर्थोस्तर  दात्र

 21.  इस्क्षाज्ष  पिकुकर  जढरफुर
 22.  सिलचर-आईजोल-लुंबलेई

 23.  लिक  से  इटानगर

 24.  नाथथंट्रक  रोड  को

 25.  पेकान-तुरा-डालू

 पशक्चिथिमो  क्षेत्र

 26.  अजबदेर-दोकानेर

 27.  कोल्हापुर-रत्नागिरी

 28.  वियाबर-सिरोही-राघानपुर

 29.  बड़ोदा  )
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 लिखित  उत्तरं  1992

 1  2  3

 री ्फक  नल  ल््सनरललनरनत
 30.  अहमदाबाद-इन्दो  र-देवास-भोपाल  450

 क्षेत्र  जयपुर-कोटा-बंयोरा  450

 दक्षिणों  क्षेत्र

 32.  कोचीन-मदुरई  280

 33.  कारवाड़-हुबली-गोटी-नीलोर  790

 34.  बंगलोर-मेसू  र-कालीकट  360

 35.  राजामुद्दरी-जअगदलपुर  340

 36.  निजामाबाद-जगदलपुर  460

 37.  बिवजयबाड़ा-मछलीपत्तनम  70

 योग  :  कि०मी०

 पूर्षोसर  क्षेत्र  मे ंपटसन  की  मिलें

 6061.  ।.  भरी  उद्धज  असग  :  या  बस्तञ्न  सम्जो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पटसन  मिलों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ओर  उनमें  कितने  श्रभिक
 कार्यरत

 क्‍या  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  कज्चामाल  इन  भिलों  को  चलाने  हेतु  पर्याप्त

 कया  ये  सभी  एकक  संकट  का  सामना  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 (2)  कया  इस  क्षेत्र  में  लए  पटसन  का रखाने  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मजालय  के  राज्य  संतजो  अशोक  :  हमारे  देश  के  उत्तर  पूछ  क्षेत्र  में  दो
 पटसन  मिलें  स्थित  जिपुरा  मे  स्थित  एक  मिल  में  1734  काममार  नियुक्त  हैं  तथा  असम  में  स्थित
 मिल  में  4850  कामगार  नियुक्त

 cy  ०५:
 ओर  इन  मिलों  के  सामने  पेश  आ  रहो  समस्याओं  में  कम  मूल्य  के  सिथेटिक  प्रतिस्थापनों दि  3,
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 से  प्रतिस्पर्धा  होने  के कारण  बाजार  में  कम  कीमतों  में  ब्यापक  पर्याप्त

 और  सामयिक  आधुनिकीकरण  की  कमी  आदि  शामिल

 और  नई  ओद्योगिक  नीति  के  अनुसार  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  सहित  देश  के  किसी  भी  भाग
 में  पटसन  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 तिस्‍्ता  मदो  पर  पुलों  का  निर्माण

 6062.  झीमतो  दिल  कुमारो  संडारो  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सिक्किम  में  राष्ट्रीय  राजमागं  संख्या  3  पर  तिस्ता  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  कार्य

 में  काफी  विलम्ब  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पुल  के  निर्माण  कार्य  को  तत्काल  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए

 जाने  वाले  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  सें  राज्य  भत्रो

 एस०  छुक्ण  :  ओर  हां  ।  भूमि  को  स्थिति  में  अप्रत्याशित  परिबतन  की  बजहू  से

 इसके  डिजाइन  में  बहुत  बड़ा  परिवतंन  करना  आवश्यक  हो  जाने  के  कारण  देरी  हुई  ।  इसके  लिए  अब

 एक  बेकल्पिक  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ओर  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ।  आशा  है

 पुल  का  कार्य  1994  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  राजमानों  पर  चुंगो  बसुलो

 6063.  प्रो०  साबिजो  लक्ष्मण  :  क्‍या  जल-मतल  परिवहन  लशत्री  बताने  की  कृपा  करेगे

 केरल  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संब्या  47  भोौर  राष्ट्रीय  राजमार्य  सख्या  17  पर

 निर्माणाधीन  पुलों  का  ब्योरा  क्‍या

 भविष्य  में  इन  राजमार्मों  पर  बनाए  जाने  बाले  पुलो  के  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  भोर

 विगत  वर्ष  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  17  के  कोट्टापुरम  पुल  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 संख्या  47  के  चेरथला  बाहपास  पुल  से  कुल  कितनी  चुंगी  वसूल  हुई  है  ?

 झल-मूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जमदीश  :  केरल  मे  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  47  पर  कोई  पुल  निर्माणाधीन  नही  है  ।  केरल
 मे  राष्ट्रीय  राजमार्य  17  पर  दो  पु्ष

 19.92  लाख  रु०  को  लागत  का  चेरुपालम  पुल  और  रेलोपरि  पुल  तथा  कुट्टीपुरम  के  निकट  पुलियाएं

 मौर  पहुच  माय  जिनके  लिए  सड़क  प्राधिकरण  का  हिस्सा  127.91  लाख  रु०  है  ।

 भविष्य  में  इन  राजमार्मों  पर  पुलों  के  निर्माण  के  प्रस्तावों  के  भ्योरे  इस  स्तर  पर  ज्ञात  नहीं

 हैं  क्योकि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  आठबीं  योजना  परिव्यय  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।
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 वर्ष  19५0-91  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  पर  कोट्टापुरम  पुल  पर  चुंगी  कर  के  रूप

 में  23.16  लाख  र०  की  राशि  एकत्र  की  गई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  के  चेराथाला  बाईपास  पर

 कोई  पुल  नहों  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  धिकास  बंक  से  सहायता  प्राप्त  कम्पनियां

 6064.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  कित्त  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  इसकी  सहायता  प्राप्त  कम्पनियों  के  किए  गए

 एक  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  उदार  निवेश  आग्रोजना  सहायता  के  बावजूद  पिछले  बर्ष  की  तुलना  में

 1991  में  बिक्री  आय  तथा  लाभप्रदता  की  वृद्धि  दर  में  कमी  आई

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  सम्बन्ध  में  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  की  रिपोर्ट

 की  जांच  की

 यदि  इसके  लिए  मुख्यतः  जिम्मेदार  कास्क  कया

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाने  पर  क्विचार  किया  जा  रहा

 है  और  क्या  1992-93  को  वाषिक  योजना  के  दोरान  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  दिए  गए

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 विस  संजइलय  में  राज्य  संच्ो  ब्लबोर  .  से  समक्र  रूफ  से  त्िणमित  क्षेत्र  के

 कार्य  निष्पादन  की  जानकारी  उपलब्ध  करवाने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक
 डो०  बी०  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  निरन्तर
 आधार  पर  विश्लेषण  करता  इस  श्यू  खला  का  नवीनतम  अध्ययन  “1990-91  में  म्र-सरकारी

 निगमित  क्षेत्र  मे  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  कम्पनियों  का  विन्तीय
 निष्पादन '  है  ।  इसमें  तीन  वर्षो  की  प्रवृत्ति  के  आधार  पर  विश्लेषण  किया  गया  है  जिसमें  1988-89  से

 1990-91  की  अवधि  को  कवर  किया  गया  है  ।  इस  श्यू  खला  में  आई०  डी०  बी०  आई०  से  सहायता
 प्राप्त  401  नमूना  कम्पनियों  के  कार्यकरण  के  आधार  पर  उनका  वित्तीय  परिणाम  सूचित  किया  गया

 है  ।  इस  अध्ययन  से  1990-91  के  दौरान  नमूना  कम्पनियों  के  कार्यनिष्पादन  में  हुए  समग्र  सुधार
 का  पता  चलता  इससे  वर्ष  1989  90  के  कारयनिष्पादन  की  तुलना  में  बिक्री  की  वृद्धि  उत्पादकता

 और  लाभप्रदता  अनुपात  में  गिरावट  का  भी  पता  चलता  है  ।

 अध्ययन  का  विश्लेषण  करने  से  यह  पत्रा  चला  है  कि  बिक्री  को  वृद्धि  सकल  प्रचालन
 लाभ  ओर  कर  के  उपरान्त  लाभ  में  गिराक्ट  अप्रत्याशित  नहीं  है  क्योंकि  आधार  के  आकार  में  बृद्ध
 और  बाजार  शेयर  को  बढ़ाने  में  कटिनाई  के  कारण  वृद्धि  की  दरों  को  बनाएं  रखना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसके  सकल  प्रचालन  कर  के  उफ्रान्त  लाभ
 में

 असाधारण  उच्च  वृद्धि  दर  से
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 आई०  बी०  आई०  की  उत्तम  चयन  प्रक्रिया  का  पता  चलता  है  और  यह  कार्य-निष्पादन  को  खराबी

 का  सूचक  नहीं  है  ।

 बस्तुतः  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  नघूना  कम्पनियों  छारा  अच्छे  वित्तोय  अनुपात  को  बनाए
 रखा  गया  और  इसलिए  इससे  इन  कम्पनियों  की  अच्छी  स्थिति  का  पता  च  है  जो  निम्नलिखित

 आंकड़ों  से  भी  देखा  जा  सकता  है  :--

 (1)  लाभ  में  नकारात्मक  वद्धि  ८२  वाली  कम्पनियों  की  सख्या  1988-89  के  27  से  घटकर

 19  89-90  मे  16  और  1990-91  में  और  घटकर  ||  रह  गई  ।

 (11)  20  प्रतिशत  की  दर  स  अधिक  लाभ  अजित  करने  वाली  कम्पनियों  को  सख्या  1988-89

 में  ।।  से  बढ़कर  149-90  में  145  और  !  में  श्रोर  बढ़कर  150  हो  गई  ।

 सकल  नियोजन  पूंजी  ओर  अचल  सम्पत्ति  को  वृद्धि  दर  में  बढ़ोत्तरी  हुई  इससे

 कम्पनियां  अपने  भविष्य  के  प्रति  अधिक  भरोसा  कर  पाती  हैं  ओर  इससे  भविष्य  में  होने  बद्धि  का

 भी  पता  चलता  है  ।

 उण्युंक्त  तथ्यों  क ेआधार  पर  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ठ  कारंवाई  करने  की

 श्यकता  नहीं  दे  ।  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  आशीगिक  ओर  व्यापार  नीति  सहित  दू-गाभी
 त्मक  परिवतंनों  से  औद्योगिक  वृद्धि  को  बढ़ावा  मिलने  की  आशा  को  जाती  है  ।

 एशियाई  जिकास  थक  हाराजिस  पोछित  परियोजनाएं

 6065.  श्रो  आर०  सुरेख  रेडडो  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  उद्योग  को  एशियाई  विकास  वेंक  द्वारा  बित्त  पोपित  परियोजलाओं  की  प्राप्ति

 में  शिरन्तर  गिरावट  आ  रहो

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 (my)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जौ  रहे  हैं  ?

 विश  मन्त्रालय  में  राज्य  अनन्‍त्री  शामेश्वर  भे  अन्तरंष्ट्रीय  प्रतिस्पधत्मक

 बोसी  द्वारा  ठेके  प्रदान  करने  के  लिए  एशिया ई  क्किस  बैंक  द्वारा  अपनाई  गई  प्रक्रिया  म  बोली  मगान

 वाले  भारतीयों  के  लिए  उपयुक्त  चालू  किए  शए  टेंडरों  के  प्रकार  और  संदया  और  प्रस्तुत  की  गई  बोलियों
 की  गुणवत्ता  ओर  प्रनिस्पर्धात्मकता  के  जाधार  पर  शन्‍लर  होता  है  ।  भारत  सरकार  एशियाई  विकास  बेंक
 से  कारोबार  अथवा  सेमिनार  आयोजित  करने  के  रिए  अनुरोध  करती  है  ताकि  एशियाई  विक्रास  बैंक  की

 वसूली  प्रक्रियाओं  के  सम्बन्ध  में  बोली  लगाने  वाले  भारतीयों  को  शिक्षित  किया  जा  सके  ।

 26  1992  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  हुए  नवीनतम  एणियाई  विकास  बेक  के

 कारोबार  अवसर  सेमिनार  के  दौरान  एशियाई  विकास  बेंक  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले
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 5  वर्षों  के  दौरान  बोली  बोलने  वाले  भारतीयों  को  प्रदान  किए  गए  ठेकों  की  संचित  राशि  5870  लाख

 अमेरिकी  डालर  है  ।

 ब्रिटेन  के  बाजारों  में  सारतोय  माल  के  दाम

 6066  श्री  गंगाधघरा  सानोपहलो  :  क्या  बाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  ब्रिटेन  और  यूरोप  के  बाजारों  में  भारतीय  माल  के  दामों  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो सरकार  का  विचार  इन  देशों  को  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  के  दामों  में
 और  वृद्धि  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  ओर  भारतीय  माल  के
 निर्यात  पर  इकाई  मूल्य  अधिप्राप्ति  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भिन्‍्न-भिन्‍न  उच्च  इकाई  मूल्य  अधिप्राप्ति  उद्योग
 में  नई  डिजाइन  तथा  प्रबन्धन  सम्बन्ध  अम्तनिविष्ट  साधनों  को  अपनाने  के  जरिए  सम्भव  है
 जिसका  कि  सरकार  की  नीतियों  में  सुविधा  देने  का  लक्ष्य

 काले  धन  का  प्रभाव

 6067.  भरी  गंगाधरा  सामोपहलो  :  क्‍या  थिस्त  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  के  विक्तीय  ढांचे  पर  काले  धन  का  कया  समग्र  प्रभाव  पड़ा  और

 क्‍या  प्रोत्साहन  देने  की  सरकार  की  वर्तमान  नीति  काले  धन  के  परिचलन  को  रोकने  में
 प्रभावी  साबित  होगी  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  राभेश्यर  ओर  काले  घन  की  उत्पत्ति  से
 अ्थंव्यवस्था  का  राजकोषीय  ढांचा  और  उश्पादन  पैटने  बिकृत  होता  इससे  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  आयोजना
 संसाधन  आबंटन  भी  अधिक  कठिन  हो  जाता  इसके  इसका  अधंव्यवस्था  में  उपभोग  तथा

 मुद्रास्फीतिका री  दबावों  में  काफी  योगदान  होता  काले  धन  की  उत्पत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार
 समय-समय  पर  कानूनी  तथा  राजकोषीय  सुधारों  सहित  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही  है  ।
 1991-92  और  1992-93  के  बजट  में  इसकी  उत्पत्ति  को  नियन्त्रित  करने  के  उद्देश्य  से  बहुत  से

 उपायों  की  घोषणा  को  गई  है  ।  इसमें  ब्येक्तिक  कर  दरों  में  ब्याज  कौ  घुड़दौड़ों  की
 लाटरियों  से  आय  आदि  के  सम्बन्ध  में  खोत  पर  कर  खबरा  व्यापार  में  लगे  व्यक्तियों

 को  शामिल  करते  हुए  कराधार  को  व्यापक  स्वैछ्छिक  जमा  आदि  शामिल  इन
 उपायों  का  समग्र  प्रभाव  कुछ  समय  पश्चात  महसूस  किया  जाएगा  और  उभरती  हुई  स्थितियों  का

 मुकाबला  करने  के  जहां  आवश्यक  हो  सरकार  आर्थिक  नीतियों  में  भी  संशोधन  करेगी  ।

 टेनरी  एण्ड  फुटजियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  का  आधुनिकोफकरण

 6068.  थो  भत्यु अय  नायक  :  क्‍या  जिस  लंचो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  टेनरो  एण्ड  फुटबियर  कार्पोरोशन  आफ  इष्डिया  ने  अपने  आधुनिकीकरण
 ओर  नवीकरण  का  एक  संशोध्चित  प्रस्ताव  सरकार  को  भेजा  जो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से

 सुनिश्चित  रूप  से  मंजूर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिस  भलंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 ]

 कृषि  उत्पादों  का  निर्धात

 6069.  थी  शोभगाहोश्यर  राव  बाड़्डे  :

 श्री  प्रकाश  थौ०  पांठील  :

 क्या  थाजिल्य  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  का  1  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  तम्बाकू  आदि
 अँसे  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के  विभिन्न  प्रस्तावों  का  ब्योरा  कया

 क्या  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  शृद्धि  बनाए  रखने  के  लिए  निर्यात  के  सम्बन्ध
 में  कोई  नई  नीति  तैयार  की  और

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थाजिल्य  लंजालय  में  उपभंत्रो  सलसाम  :  सरकार  को  कृषि  निर्यात  बढ़ाने  के

 बारे  में  विभिन्‍न  पक्षों  स ेसमय-समय  पर  सुझाथ  प्राप्त  होते  रहे  इनमें  ये  शामिल  हैं--एक  स्थायी
 मीतिगत  निर्यात  के  लिए  सतकंता  से  देशी  माल  का  सृजन  पिछड़े  क्षेत्रों  से  सम्पक

 निर्यातकों  को  विभिस्न  किस्म  के  प्रोत्साहन  तथा  सहायता  प्रदान  बेहतर  बंकेलिंग  तैयार

 क्यालिटी  नियन्त्रण  सम्बन्धी  उपायों  में  खुघार  निरीक्षण  एवं  प्रमाणन  क्रियाविधियों  को  सरल

 बुनियादी  सुविधाओं  की  सहावता  में  सुधार  करना  ।  सरकार  इन  सुझावों  की  जांच  कर  उनमें
 से  व्यावहारिक  पाए  बाने  वाले  सुझावों  को  स्वीकृत  करती  रही  यह  एक  सतत  प्रक्रिया

 और  सरकार  ने  एक  ऐसा  व्यापार  नीति  पैकेज  आरम्भ  किया  जिसका  उद्देश्य
 निर्यात  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  आयात  लाइसेसिनव  को  काफी  हद  तक  समाप्त  करना  और  इष्टतम
 स्तर  तक  आयात  को  कम  करना  ।  निर्यात  संबधंन  उपाय  के  रूप  में  अग्रिम  लाइसेंसिग  की  प्रणाली  भी

 सुंदुढ़  बनाई  गई  सरकार  ते  वह  निजंज  लिया  हैं  कि  अतिष्ठित  निर्यातकों  को  अनुमोदित  बैंकों  में
 विदेशी  मुद्रा  ्वाते  खोलने  की  अनुभति  दो  जाए  और  विदेशी  ऋण  इन  खातों  से  निर्यात  सम्बद्ध
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 भायात  के  लिए  भुगतान  करने  और  अपनी  निर्षात  आँय॑  को  इने  खात्तों  में  जमा  कराने  की  अनुमति  दी

 इसके  सरकार  ने  दूसरे  उपाय  भी  किए  हैं  जिनमें  वे  शामिल  हैं-"-लाइसेसिंग  के  जरिए
 नियम्त्रण  कम  निर्यात  सम्बन्धी  क्रियाविधियों  को  सरल  व्यापार  बोर्ड  को  सर्क्रियं

 चुनिर्दा  देशों  से  द्विपक्षीय  वार्ताए  व्यापार  तथा  उद्योग  से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  संगठनों  से  सम्पर्क
 आदि  |

 तम्थाक्‌  उत्पादों  से  राजस्व  को  वसूली

 6070.  थभ्री  शोभनाद्रोश्वर  राव  बाइड  :  कया  विश  झन्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीडी  तथा  अन्य  तम्बाक्‌  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  खंध  सरकार  को
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वध  कितनी  राजस्व  की  प्राप्ति

 देश  गे  सिगरेट  उत्पादको  से  केन्द्रीय  उत्पद  झुल्क  की  वसूलीं  की  नवीनतम  स्थिति  क्‍या
 और

 राजस्व  की  बकाया  राशि  को  शीद्र  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कारंग्ाई  को  गई  है  ?

 घिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राभेश्यर  :  वर्ष  1988-89,  1989-90  और
 1990-91  के  दोरान  मरकार  द्वारा  बीडियों  ओर  तम्बाकू  के  अभ्य  उत्पादों  पर  वसूल  किए

 गए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  राशि  1845.75  करोड़े  2177. "1  करोड़  रूएए  और

 2342.60  करोड  रूपए  है  ।

 भिनरेट  निर्माताओं  के  विरद्ध  142.09  करोष्ट  रुकए  को  रे#श  बकाया  है  ।

 कुल  इस  राशि  की  बसूली  को  न्यायिक-कल्प  प्राधिकारियों  द्वारा
 स्थगित  कर  दिया  गया  बकाया  पडी  राशियों  की  शीघ्र  बेसूजी  करने  के  लिए  स्वणनग  आदेकों  को  रह
 करवाने  लिए  अनूदेश  दिए  गए  है  ।

 जसालों  को  निर्कात

 6071.  थी  नोपोमाय  गजफति  :  कया  बालिन्ब  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  देश  भारत  से  मसालों  का  आयात  कर  रहै

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मैसालं  के  सिवर्ति  से  कर्ध-कौर  कितनी  विदेशों  मुद्रा  अर्जित  के

 और

 मसालों  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करते  के  लिए  क्‍या  केचन  उठाए  गए  हैं  ?

 धाजिज्य  सज्रलय  में  उपंसत्रो  समलान  :  कुल  मिलाकर  लगभग  100  दक्ष
 भारत  से  बसपलों  का  आयात  करते  है  |  उनमे  से  प्रमुक्ध  देशो  के  नाम  विवरण  में  दिए  यण  है  ।
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 पिछले  तीन  ब्यों  के  दोरान  मसालों  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  धुद्धा  की  हाशि
 खिलित  है  :--

 बर्थ  मूक़ड़

 1988-89  9  274.8%

 1989-90  275.76

 1990-91  238.67

 ख्रोत---डी  ०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  एस०  कलकत्ता/सीमाशल्क  कार्याल्षग्रों  हारा  पूस  किए  गए
 पोतलदान  बिल  ओर  निर्यातक  रिटनेस  ।

 मसालों  का  उत्पादन  ओर  उत्पादकता  बड़ाने  के  लिए  मसालों  के  एकीकृत  विकास  के  लिए
 ब्य  1991-92  के  दौरान  विभिम्न  राज्यों  में  5  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  केन्द्रीय  सेफ्टर  योजना
 कार्यान्वित  की  मसालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  किए  मए  विक्षिलःछ्क्ासों  में  मिल

 (1)  काली  लौंग  और  जायफल  की  अधिक  उपज  देने  बाली  विकसित  रोपण-सामग्री  का  उत्पादन
 और  कासो  मिर्च  और  गोन  मसालों  को  रोपण  सामग्री/मूल  बीजों
 का  (111)  काली  मिर्च  के  लिए  निवेशकिट  तथा  गौण  मसालों  के  खिए  ईमनीकिठ  का

 (1९)  कालो  मिर्च  के  लिए  पौध  संरक्षण  स्प्रेय्स  की  (४)  काली  मिह्  के  पुराने  हरागानों  का

 पुमण्डा  (VI)  काली  मिर्च  प्रदर्शन  भूअण्डों  को  (VII)  पश्चिम  बंगाल  सहित  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र
 में  मसालों  के  लिए  प्रदर्शषन-सह-प्रजनन  बागानों  को  स्थापना  ओर  (VilI)  मसालीं  के  फार्भ  प्रश्॑स्करण
 के  लिए  किसानों  को  प्रशिक्षण  ।

 जियरण

 भारत  से  मसालों  का  आयात  क्षरते  बाले  प्रभल्त  देशों  को  सूची

 1.  स्‍्वतन्त्र  राज्यों  का  राष्ट्रमण्डल  यू०एस०एस*०्जार०  )

 यू०  एस०  ए०

 कनाडा

 कफ

 छ

 छ

 के

 ७
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 भादि  ।

 रजड़  इकट्ठा  करने  के  लिए  केरल  में  नथा  डिपो

 $  1992

 6072.  भरी  थो
 ०

 एस०  विजयराधथम  :  कया  थाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 लिखित  उत्तर

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  केरस  में  सस्‍्कड  के  और
 किस्मों  को  इकट्ठा  करने  के  लिए  कोई  नया  डिपो  खोला  और

 यदि  तो  वे  नए  डिपो  कहां-कहां  पर  हैं  और  अब  तक  इकट्ठा  को  गई  रबड़  को  कुल
 माजा  कितनी

 बाजिल्य  सस्जालय  के  राज्य  सस्वो  पो०  :  हां  ।

 (@)  दिनांक  1  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  एस०  टी०  सी०  के  पास  23  डिपो
 |  1962  के  बाद  निम्न  लिखित  स्थानों  पर  3  और  डिपो  खोले  गए  :---

 स्थान  जिस  तारीख  को  खोले  गए

 पेरिम्बल्मम्ना  $-2-1992

 त्रिच्र  5-2-1992

 कसा  रगौड  10-2-1992

 अब  तक  एकत्र  की  गई  रबड़  की  मात्रा  भिम्नलिखित  है  :--

 )

 8816  मी०  हम

 7169  मी०  टन

 योब  :  15985  भी०  टन

 अफीन  का  उत्पादन

 6073.  थी  बाऊ  बयाश  जोशी  :  कया  जिस  भन्‍ही  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  नारकोटिक्स  विभाग  द्वारा  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  जफीम  का  प्रति  हैक्टेयर
 जौसत  कितना  उत्पादन  निर्धारित  किया  यया

 बिगत  तोन  बर्णों  के दौरान  इन  राज्यों  में  लाइसेंस  के  अनुसार  भूमि  क्षेत्र  मे ंअफीम  को  खेती

 मे  करने  के  कारण  कितने  किसानों  के  लाइसेंस  रह  किए

 इन  कुषकों  द्वारा  कितने  भूमि  क्षेत्र  मे ंअफीम  की  खेती  गहीं  को  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 213



 लिखित  उस्तर  4  1992

 वित्त  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  रामेश्जश  :  वर्ष  1991-92  के  वौरान  मध्य  प्रदेश

 और  राज्म्थान  में  पो?त  की  खेती  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रति  हेक्टेयर  भफीय  करा

 औसत  अहंकारी  उत्पादन  34  किलोग्राम  निर्धारित  किया  गया  व  1991-92  के  लिए  लाइसेंस
 देने  के  लिए  किसी  किसान  की  पात्रता  का  सिर्धारण  करते  के  लिए  बधं  1990-91  के  दौरान  किसी

 किसान  द्वारा  उत्पादित  अफीम  में  500  ग्राम  प्रति  हैक्टेयर  तक  की  कमी  को  माफ  करने  की  भी  अनुमत्ति
 दी  गई  थी  ।

 किसौ  कृषक  लाइसेंस  को  इस  आधार  पर  रह  करने  का  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  कि

 उमने  गत  तीत  वर्षों  के  दौरान  लाइसेंमशुदा  क्षेत्र  में  स्वेच्छिक  रूप  से  पोस्त  की  फसल  की  थेती  नहीं  की

 है  ।

 और  ये  श्रश्ब  नहीं  उठत  ।

 | कु

 मध्य  प्रदेश  में  कमओर  अनतृलित  जातियों  और  अनुसचित  जनजातियों  हे
 लोगों  को  काननो  सहायता

 6074.  कुमारी  पुष्पा  वेबो  सिह  -  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियो  तथा  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  काननी
 सहायता  दी  जा  रही

 धर

 पदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिबषं  मध्य  प्रदेश  कितने  लोगों  को
 कानूनी  सहायता  दी  भौर

 दूरस्थ  क्षेत्रों  क ेलोगो  को  काननी  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  बजाने  वाले
 कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  प्रो  तथा  न्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 भश्री  रगराजन  :  हां  ।

 (41)  मीचे  दिए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के दौराम  42,220  व्यक्तियों  को
 बिध्विक  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 वषं  अनुसूचित  जातिया  आदिवासी  साधारण

 1988-89  2652  1939  59  5267
 1989-90  3420  2423  6263
 1990-91  3160  ३792  11284

 योग  11232  8174  22814
 णणईैेैैृपूजजाज/थपणपः-/थआण्क्‍फ--
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 दुर-दराज के  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  विधिक  सहायता  को  सुविधा  अधिक  से  अधिक  डपलब्ध
 कराने की  दृष्टि  से  राब्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  जोडों  को  ब्राम  स्‍तर  पर॒  ओर  अधिक  विधिक

 सहायता  केन्द्रों  की  स्थाएउना  करने  और  विधिक  सहायता  शिविर  तथा  विधिक  साक्षरता  कार्यक्रम
 जित  करने  को  दी  जा  रही  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  लोक  अदालतें

 6075.  कुमारो  पुष्पा  बेथो  सिंह  :  कया  स्याथ  ओर  कस्पनों  कार्य  मंजो  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  भध्य  प्रदेश  में  कितनी  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गई  हैं  ओर  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान

 इन  अदालससों  भे ंजिला-वार  कितने  मामले  न्क्ििटाए  गए  ?

 सेधलीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याध  और  कम्पनी  कार्य  भैंज्ञालय  में  राज्य

 मंत्री  स्तराजन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  166  लोक  श्रदालतें
 भआायोजित  की  गई  जिनमें  2,21,266  मामले  तय  किए  गए  ।  एक  जिसमें  तय  किए  गए  मामलों
 की  संख्या  का  जिलाबार  ब्यौरा  दिया  गया  संलग्न  है  ।

 विवरण

 यथ्  1988-89,  198990  और  1990-91  के  दौरान  प्रत्येकतलर्य  में
 आवधोधित  लोक  अदालतों  ओर  निषटाएं  भए  मामलों  को  संस्या  से

 सम्बन्धित  लिखानार  जानकारों  देने  बाला  विधरण

 1988-89

 क्रम  जिला  का  नाम  आयोजित  की  गई  तय  किए  गए  मामले

 सं०  अदालतों  की  सं०

 1  2  3  4

 1.  सिबनी  1  2195

 2.  ज्ज्येन  1242

 3.  बालाधाट  1  16546

 4.  दतिया  ।  762

 «मे  जछिदवाहा  के  3395

 6...  अब  2  16006

 7.  जगदलपुर  $  4882

 8...  बैतूल  2  $394
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 2  3  4

 9...  राजनम्दगांव  4  29816

 10...  रायगढ़  2  2475

 11  रायपुर  1  452

 12...  होशंगाबाद  2  4957

 13  टीकमगढ़  2  2683

 14...  शहडोल  4  3115

 15.  सहना  1096

 16.  इस्कौर  2  1417

 17...  पुना  2  1142

 18.  देवास  3  1697

 19.  सिड  710

 20...  श्तलाभ  1075

 21  राजगढ़  3  2410

 22  रायसेन  4  3410

 23...  विदिशा  1  2123

 24  शिवपुरी  4  504

 25  दमोह  2  8406
 ह

 योब  58  123428
 नाना

 ॒._॒[ृू[ीृू्््ृ््48ठ$फ  अदासतों  ख७फ  ७€$झइक  ॒ऑ
 क्रम  जिला  का  नाम  आयोजित  की  बई  तय  किए  गए  मामले

 सं खोक अदालतों की संख्या ] 2 3 4 होशंगाबाद 2 देवास 326



 19rd:  )  खिलिल  कहर

 2  3  4

 3...  झबुबा  2  _289
 4...  चजिदवाड़ा  है  2471

 5.  छत्तरपुर  2  5344

 6.  विहोर  1  19

 7.  सिकनी  2  840

 8...  राजनन्दबांव  4  4202

 9  विदिशा  877

 10...  अगदसपुर  21

 11...  दुर्ग  2  9840

 12,  खंडवा  725

 3.  रामपुर  ## 1  47

 14.  इन्दोर  1  139

 15.  शाजापुर  2  1506

 16.  भिंड  2  1898

 17...  राजगढ़  1  1020

 18...  रायगढ़  3  ।  2304

 19.  बेतूल  |  2505

 20...  मंडला  ।  78

 21.  दमोह  2  1983

 22...  उस्लैग  1  77

 23...  सतना  1  8

 24.  अम्यिकापुर
 1  1500

 25.  शहडोल  ह  940

 26...  साबर  1  20

 एएछएएछएएरा व  रििि
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 3  1992

 1990-91

 क्रम  जिला  का  नाम
 .

 आयोजित  की  गई  तय  किए  गए  मामले
 सं०  लोक  अदासतों  की

 संख्या

 2  3  4

 ््  1.  चिदवाड़ा  4  2101

 2...  दमोह  6  3969

 3...  दुगे  3  20277

 4.  जगदलपुर  4  1368

 5...  बालाघाट  1  15

 6.  बिलासपुर  1  47

 7...  बेतूल  2  1178

 8.  मंडला  2  444

 9.  राजनन्दमांव  ]  2489

 10.  राग्रगढ़  4  1886

 11.  सागर  7  5205

 12.  सिवनी  2  352

 13.  होशंगाबाद  10

 14...  छत्त  रपुर  3  ३720

 15.  टोकमगढ़  3  2757

 16.  पन्ना  262

 17.  उज्जेन  2  502

 ।8  खरगोन  1  135

 19.  झबुआा
 3  2092

 20...  देवास  रे  2866

 21.  मंदसौर  1233



 14  1914  लिखित  उत्तर

 |  #।  3  4

 22.  रतलाम  66

 23.  रावसेन  |  818

 24.  विदिशा  1  1210

 25  चिपुरा  2  1302

 26.  सेहोर  2  680

 27.  भोपाल  2  63

 योग  68  57047

 आपुध  फंक्टरियों  का  आधुनिकोकरण

 6076.  भी  भ्रयुंजय  नायक  :  क्‍या  रखा  घंत्रो
 यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आयुध  फंक्टरियों  का  आधुनिकोक रण  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  जाने  बाले  प्रस्तावित  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  कुल  कितना  ध्यय  होने  को  सम्भावना  है  ?

 रखा  संजो  शरद  :  और  (@)  आयुधर  निर्माणियों  का  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम

 एक  निरम्तर  चलने  बालो  प्रक्रिया  इस  सम्बस्ध  में  जो  उपाय  किए  गए  हैं  उनमें  पुराने  सयस्त्र  के
 स्थान  पर  गए  संयंत्र  खाना  या  पुराने  संयंत्र  का  महत्वपू  क्षेत्रों  मे ंमशीनों  की  क्षमता  को

 बढ़ाना  और  उत्पादन  में  अत्याधुनिकी  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करना  शामिल

 इस  पर  ब्  1991-92  मे  परियोजना  तथा  निर्माण  सहित  कुल  341.18  करोड़  रुपये

 खब्ं  होने  को  सम्भावना  ब्  1992-93  के  बजट  प्राककलन  में  380  करोड़  रुपये  को  व्यवस्था  क॑

 गई  है  ।

 ]

 जाय  की  फोजत  में  गिरयलह

 6077.  थी  विलय  छुण्म  हारिशिक  :  कया  धाजिज्य  भंत्री  वह  बताने  कि  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  बर्ण  की  तुलना  में  वर्ष  1991  में  पांच  नीलामी  केसदों  पर  चाय  की  कीमत  में

 कमी  भाई
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 लिखित  उत्तर
 -  992

 क्‍या  दक्षिण  भारतीय  केन्द्रों  भें  यह  कमी  अधिक

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 चाय  उद्योग  को  इस  स्थिति  से  उबारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उठाने  का-विदार

 जाजिण्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  €व्रो  पो०  :  ओर  हां  ।

 वर्ष  1991  के  दौरान  चाय  की  कीमतों  में  समग्र  गिरावट  एक  विश्वे्यापी  प्रदुलि
 भारतीय  ढोलामी  केन्द्रों  मे ंकीमतों  में  आदी  7  प्रतिशत  की  गिरावट  की

 तथा  लम्दन  में  18%,  28%,  अप्रविशत-की  आयी  ।  इसके  दक्षिण
 भारतीय  ब्क्थ  क्री  कीमत  में  तेजी  से  आयी१हिरावट  का  काझ्छा  बहां  इसकी  अधिक  उपलब्धता  है  ।

 सरकार  भूतपूर्व  सोवियत  जोकि  भारतीय  चाय  का  सबसे  बड़ा  आयातक  के
 नए  गण  राज्यों  से  लगातार  सम्पर्क  बनाए  हुए  ऐसा  वर्ष  1992  के  लिए  भारत  से  चाथ  शंरौद
 योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  ड्विए.क्रिक्म.जा  रह्मा  है  ठाक़ि  पराइवीय  नोलामियों  में  कीमत  लाइन  में
 पर्याप्त  समर्थन  प्रदान  किया  जा  सके  ।

 जाय  के  निर्यात  में  निरायद

 6078.  थी  जिजय  छृण्ण  हान्डिक  :

 आ  हन्याने  ओललॉहਂ  :

 झरी  के०  सुरलोधरण  :

 को  रूलचन्द  थर्मा  :

 थी  ललित  उंराय  :

 हरी  गोविन्द  राण  निकाम  :

 क्या  वाणिज्य  अंत्रो अह  शताने की  छत  करे|शि  :

 फिंटसि  को  थर्षों  प्रत्येक  तिमाही आज  शक  चअच  को  कितना-कितना  उत्पादन

 हुआ  तथा  इसो  अवधि  उसका  देश-कार,“फिशन|मकितभा  थियरत  एकियश

 उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्‍या  चाय  के  निर्यात  में  हाल  ही  के  महीनों  में  काफी  गिराबट  आयी

 यदि  तो  चाय  के  मिलतति'में  समशककहटਂ  केनयकान्कारण  मोर

 चाय  के  उंत्पांदन  में  बंहिं  करने  ऑरर  उसके  ऋिियत्त  कढुल्ला  देंके  के  लिएश-स  रकार  का

 कदम  उऊपने  का  विद्या र

 बाजिण्य  मंज्ालय  के  राज्य  लंजो  :  पिछले  दो  वर्षों  की  अत्वेक



 के  2914  जिस  उबर

 तिमहही  दोसान  चेक्'मेंਂ  चाय  हत्माक्षः  को  मशातनिस्लाबुस्तरहै  :

 1980  199:  *

 प्रथम  54.47  $8.67

 तिमाही  छा  “204483

 तृतीय  तिमाही  268.30  282.89

 चतुर्थ  तिमाही  190:98  19  5:52

 योग  :  714.66  741.71

 वेशबार  निर्यात  के  तिधाडीब्वार  आंकड़े  एक्रत  करके  श्रमापटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 बर्ष  1990-91  के  दोरान  चाय  के  कुल  नियत्ति  से  अजित  विदेशी  भुश  को  राशि
 1070.15  करोड़  कब  1981-02  के  दल  अरैल  1991  से

 1992  तक  के  दोरान  चाय  के  कुल  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्दा  1014.30  करोड़  रपये

 है  जबकि  पिछले  बर्ष  को  इसो  अवश्िशकैःदौश्तण  करोड़  रुपये  थी  ।

 अप्रैल  91'  से  92  केज्नीरामर्ौपसलो  कर्य>्यी  शको  अर्खाझ  को  तुलब्रा'में  निर्यात  में

 कोई  गिरावट  नहीं  अर

 -  पहश्नਂ  नहीं

 (8)  चाय  बो्ड  चाय  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विभिश्त  विकासात्मक  योजनायें  चला  रहा  है  ।

 इन  योजनाओं  में  गए  सुलिध्ाणों  को  संसाधन
 मशीनरो  को  खरीद  क्रादि  के  लिए  दीर्धाबधि  आर्थिक  सहायता  और  सहायता  अनुदान  का  प्रायधान '

 थाय  के  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  याये  भारतीय  चाय  को  विदेशों  में  लोकप्रिय
 बनाने  के  लिए  संवधंनात्मक  अभियानों  और  योजनाओं  के  अलाबा  निर्यातकों  को  विभिम्न”भिौत  जोश्साहन
 देता  है  ।

 आवाशों।प्रकेकक  फरफरेषिजाना

 6079  भी  नोंतीश  :  नयारिस  बाज्यीत्याह  भक्ाने  कीकृपा-कररेंमे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  3.  1992

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1991  को  एक्सप्रेसਂ  में

 ऑफ  इम्पोट्टंस  ऑन  राइड़रਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  आकषित  किया

 गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाये

 यदि  तो  तस्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  उसके  कया  कारण

 चालू  वर्ष  के  वोरान  अब  तक  सरकार  को  आयात  को  कम  करके  दिखाने  सम्बन्धी

 कौन  से  बपलों  का  पता  चला  और

 दोषी  व्यापारियों  के  बिक्षद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  :  हां  ।

 और  निर्धारण  करने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  निर्धारण  के  समय  आयातित  माल  के

 मूल्य  की  पूरी  तरह  से  आांच-पड़ताल  की  जाती  इसके  सीमाशुल्क  बृहों  के  अंतर्गत  विशेष

 आसूचना  एवं  जांच  शाखाएं  तथा  विशेष  मूल्यांकन  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  और  प्रवर्तन
 निदेशालय  जंसी  विशिष्ट  एजेंसियां  न्यून-बीजकांकन  के  वारे  में  आसूचना/जानकारी  एकत्र  करतो  हैं  और
 इस  तरह  के  मामलों  की  जांच  करतो  हैं  ।

 और  (2)  सूचना  एकत्रित  को  जा  रही  है  और  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 पोलिस्टर  धाग  के  भय  में  बढ़ि

 6080.  भरी  नोतोश  कुमार  :  क्‍या  बस्च  सम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिगत  महीनों  में  पोलिस्टर  धागे  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वित्तीय  बर्ष  1991-92  के  आरम्भ  में  पोलिस्टर  धागे  के  मूल्य  क्या  थे  ओर
 1991  के  महीने  में  इनके  मूल्म  कया

 क्‍या  सरकार  ने  इन  धागों  के  मूल्य  बद्धि  के  क/रणों  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक

 कदभ  उठाये  मये  हैं  ?
 ह

 बस्ज  सस्भालय  के  राज्य  भरत्रो  अशोक  :  नहीं  ।

 से  (w)  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कथास  का  उत्बादन

 OOS  1.  को  नौतीश  कुमार  क्या  बस्न  लंचो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 14  1914  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1992  के  टाइम्सਂ  में

 एक्सपोर्ट  शव  में  नोजडाइब  :  मिल  ओनसंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकवित  किया  यया

 यदि  तो  कया  1991-92  के  दौरान  सूती  धागे  के  उत्पादन  में  काफी  कमी  आई

 उत्पादन  के  कमी  आने  के  क्‍या  कारण

 चाल  बर्ष  के  दोरान  सूती  धागे  का  कितना  उत्पादन

 (2)  क्‍या  इसी  कारण  से  कपड़े  के  उत्पादन  में  भी  कमी  होने  को  संभावना  ओर

 यदि  तो  इस  कमी  के  बाद  कपड़े  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  होगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1991-92  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  सूती  धागे  का  अनुमानित  उत्पादन  1470
 मिलियन  किन्ग्रा०

 (2)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्टु  में  उत्पाद  शुल्क  को  बसूलो

 6082.  भी  बिलासराब  मायनाजराब  गूंडेवार  :  क्‍या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  कितना  उत्पाद  शुल्क  बसूल  किया

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  लक्ष्य  रखा  गया

 (1)  अब  तक  कितनी  धनराशि  बकाया  और

 सरकार  द्वारा  इसकी  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जित्त  बंत्रालय  के  राज्य  भस्त्री  रामेश्यर  :  विभागीय  रिकार्डों  के  वर्ष

 1990-91  और  1991-92  1992  के  दौरान  महाराटर  क्षेत्र  में  भाने  बाले  समाहु्तालयों

 हारा  उत्पाद  शुल्क  उपकर  शामिल  नहीं  हैं  क्योंकि  इन्हें  राजस्व  विभाग  द्वारा  लागू  नही  किया

 याता  से  प्राप्त  राजस्थ  की  राशि  7205.56  करोड़  र०  और  7106.11  करोड़  दपये  आंकी

 बई  है  |
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 लिखित  उत्तर  992:

 राज्य-कारः लक्य|  निहित  नहीं  किए  जाते

 और  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  इनका  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  ह

 क्‍या सरकार

 भारत-पाक  सीम:.पर  पोलिस्टर  पात्र  तस्करों

 6083.  भीनती  पधुरारा  राजे  :

 की  अर्जुन  चरण  सेटी  :

 क्या  जिस  लंती यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारत-वावा  शॉेंमत कर  रही  कोलिश्टर  कान  को

 तस्करी  की  जानकारी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  भौर  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  तक  का  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  और

 ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  बंजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्यर  :  प्राप्त  भासूचना  शृवं  अभिग्रहण
 सम्बन्धी  रिपोर्टों  स ेभारत-पाक  सीमा  के  आरपार  पोलिएस्टर  याने  के  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  किए  जाने
 का  पता  नहीं  चलता  है  ।

 भारत-पाक  सीमा  जहक्पार  रुकक़े  बए०ओोलिएश्र बार्भ  सहित  सियेटिक  फा
 यानों  के  बारे  में  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 इवरों  ओर

 न्‍सजन्‍»»म»»मममा्अअभ»म>कता  मम

 कद  स्कके-गएजबकेटिक  क़ाइकरों
 ओर  यानों  का  मूल्य

 7  आाखण्शस्ए

 ः

 22066"

 कज्प्‌

 उतेफड़े  हैं  ।

 चबास्त-पाकसोभा  तक लेलके लिए  वरायर  अखते  ले  करत  छुआ-है
 MEL  इस  कण

 की  तस्करी  की  रोकथाम  करने  के  तस्करों  निरोधी  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  है  ओर  केक

 y



 14  1914  खिलित  उत्तर

 तस्करी  रोधी  कार्य  के  लिए  दो  उप-समाहर्तालयों  का  खुजन  करके  हाल  हो  में  सोमाशुल्क  की  चौकसी  को

 बढ़ा  दिया  गया  इन  उप-समाहर्तालयों  के  मुर्यालय  पंजाब  ओर  राजस्थान  क्षेत्रों  में  क्रमशः  अमृतसर
 ओर  जोधपुर  में  स्थित  हैं  ।  सीमा  के  उल्लंघन  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  पंजाब  सेक्टर  में  सोमा  के
 60  प्रतिशत  से  अधिक  भाग  पर  कंटीली  तारों  को  बाड़  लगा  दी  गई  है  और  उसे  उच्च  वोल्टेज  इलेक्ट्रिक
 करेंट  से  चार्ज  कर  दिया  गया  है|  रात  के  दौरान  और  जब  भी  आवश्यक  समझा  जाता

 पाकिस्तान  के  साथ  जुड़े  पंजाब  के  सोमावर्ती  क्षेत्रों  में  क्पयू  लगा  दिया  जाता  सीमा  सुरक्षा

 सीमाशुल्क  ओर  राजस्व  आस  बना  निदेशालय  जंसी  तस्करी  का  पता  लगाने  एवं  उसको  रोकथाम  करने  के

 का  में  जुटी  हुई  सभी  एजेंसियों  के  बोच  घनिष्ठ  तालमेल  भी  रखा  जा  रहा

 देहरादून  में  जाब  धामान

 6084.  थो  भुवन  चना  खण्हरोी  :  क्या  बाजिस्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  कारणों  से  देहरादून  में  चाय  के

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  चाय  बायानों  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 किया

 क्‍या  सरकार  को  चाय  के  उत्पादन  और  चाय  बागानों  के  बिकास  के  लिए  गढ़वाल  क्षेत्र  में

 सीढ़ीनुमा  लेतों  की  उपयुक्तता  के  बारे  में  भी  जानकारों  भर

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  क्षेत्र  में  बाय  बागानों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  वियार  है  ?

 लाजिज्य  भंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  पीो०  :  चाय  बोड़े  द्वारा  1986  में  दून
 बेली  चाय  उद्योग  के  तकनीकी  आर्थिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  वेहरादून  में  जाय  के  उत्पादन  में  जिन  कारणों

 से  कमी  भाई  है  उनमें  ये  शामिल  चाय  क्षेत्र  का  रियायती  की  भूखंडों  में  चाय  बामान

 स्वाभियों  द्वारा  विकास  के  लिए  रूचि  में  विभिन्‍न  प्राधिकरणों  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रडुण
 जतिनात्रों  का  वनों  की  कटाई  होने  से  मौसम  दशाओं  का  परिवर्तत  भौर  सिंचाई  सुविधाओं  की

 कमी  ।

 पहले  दिए  गए  सर्वेक्षणों के  अगुसार  बंली में  चाय  बागान के  विस्तार  की  मुंगाइल  सीमित
 वर्तमान  चाय  एस्टेटों  में  कम  फसल  वासे  चाव  क्षेत्रों  में  पुतरोपण  तथा  उनके  पुरस्ड्धार  के

 लिए  बल  दिया  जा  रहा  है  ।  चाय  बोर्ड  ने  देहरादून में  कार्यंशील  चाय  एस्टेटों  में  से  एक  एस्टेट  में  चाय

 नसरी  स्थापित  की

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उड़ीसा  में  कताई  भिलों  में  संकट

 6085.  थी  कोग्रोसाथ  :  कटरा  बस्क  बनती  यह  बताने  करेंग्रेकि  :

 क्या  उड़ीसा  में  कताई  की  बहुत  सी  मिलें  संकट  में  हैं  और  उनमें  से  कुछ  भिलें  बन्द  होभे  के

 कगार  पर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उन्हें  आथिक  रूप  से  सक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जशोंक  :  जी  नहीं  ।'

 प्रश्त  नहीं

 और  सरकार  ने  मिलों  का  पुनरूद्धार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  अथंक्षम

 के  शिए  पुलर्काज्न  पेकैेश  बनानेਂ  तबर  उशका  के  लिए  मौडोंथ  अभिकर  ण/भौद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  का  वस्त्र  मिलों  की  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  आवश्यकताश्नों  कं

 पूरा  करने  के  लिए  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  को  स्थापना  ।

 राषर्रेय  राजल्ाप्ं  दशक  8s  के  जरापुरअउक्रावह़  को  सफात

 6086.  भो  रास  नाशायण  बेरबा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  जयपुर-झालाबाड़  के  बीच  राष्ट्रीय  राजमार्ण  को  स्थिति  बहुत  ऋरफ्यਂ

 यदि  तो  इस  राजमार्ग  की  मरम्मत  पर  ग्रत  तीन  क्यों  के  दौरान  अत्येक  वर्ष में  किद्ध्त

 घतरमीय  व्कप  की  और

 सष्टक  का  यातायात  सुलभ  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 सम  अपाल  परियहमः  मंत्ररका  रक्तया  कंशे  अगरोका
 :

 यंर  राष्ट्रेक  संक्का  है  राष्ट्रीक़ा  राजनान  संक्ल  8

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्य  संद्या  12  के  जयपुर-झालाबाड़
 खंड  के  रख-रखाव  और  मरम्मत  १२  412.60  Be  रु०  को  राशि  रूच  वो  गई  राजमार्गों
 का  रख-रम्प्राब  ओर  म-्म्मत  एक  रुतेत  भर  सड़ब  यात'यात  योग्य  ८शा  मे  रद्धने  के  लिए

 सभी  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।
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 रिट  पाचिकाये

 6087.  श्री  राम  नारायण  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  सन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  और  विभिन्‍न  उच्च  ग्यायालयों  में  संविधान  के  जनच्छेद  32,  226
 और  227  के  अन्तगंत  गत  तीन  वर्षो  में  कितनी  रिट  याचिकार्यें  दायर  को  गई

 क्‍या  अधिकांश  नागरिक  प्रशासनिक  और  अन्य  एजेंसियों  को  सुविधा  का  उपयोग  करने  की
 बजाय  उक्त  अनुच्छेद  का  उपयोग  करते  है  जिसके  कारण  न्यायालयों  में  मामला  की  सख्या  बढ़ती  जा  रही

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विवार  इन  रिटों  की  शॉक्त  को  कम  करने  हतु  संविधान  में

 सशोधन  करने  का  है  ?

 संसदोष  काय  मत्नालय  में  राज्य  मत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनो  काय  सत्रालय  में  राज्य

 मत्रो  रंगराजन  -  14  उच्च  न्वायालयों  की  बाबत  उपलब्ध  जानकारी  संलग्न

 विवरण  मे  दी  गई  उच्चतर  न्यायालय  ओर  शेष  चार  उच्च  न्यायालया  की  बाबत  इस  प्रकार  की

 जानेकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  जोर  सदन  क  पटल  कर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकार  के  पास  ऐसी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  प्रसंगानुकूल  यह  उल्लेश  किया

 जाता  है  कि  रिट  अजियो  का  ग्रहण  किया  जाना  एक  ऐसा  विषय  है  जिसके  लिए  वरिष्ठ  न्याथालय  स्वयं

 ही  विनिश्चय  करते  हैं  और  वे  सभी  सुसगत  पहलुओं  को  ध्यान  म॑  रखत  हैं  जेंस  कि  क्‍या  आवदक  ने

 उपलब्ध  अन्य  अशासनिक  आदि  का  उपयोग  किया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 विवरण

 पिछले  3  वर्षों  (1989-1991)  क॑  दौरान  संविधान

 के  अनुच्छेद  226  ओर  227  क  अधीन  फाईल  को

 मई  रिट  अजियों  की  कुल  संख्या

 ee  ॒  ख खउइ__र््ींिजकय-ेएए
 उच्च  न्यायालय  का  नाम

 ।  2

 आंध्र  प्रदेश  33704

 कलकत्ता  52774

 द्श्ली

 227
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 गुवाहाटी
 14187

 गुजरात
 27437

 हिमाचल  प्रदेश  22359

 कर्नाटक  79588

 केरल  36404

 उड़ीसा  6860

 पटना  36184

 पंजाब  और  हरियाणा  61185

 उच्च  स्यायालय  सिक्किम  58

 मध्य  प्रदेश  25608

 रबड़  का  आयात

 6088.  थ्रो  पो०  सो०  थामस  :  क्‍या  थाणि७ण्य  संज्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  ब्षों  क  बर्ष-बार  कितनी  माज्ा  में  तथा  किस  कोटि  के  रबड़  का  आयात
 किया

 यह  सुनिश्चित  करने  क ेलिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  आयात  किया  गया  यह  रबड़

 गुणवत्ता  की  दृष्टि  से  देश  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  रबड़  जैसा  ही

 क्या  आयात  किया  गया  रबड़  देश  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  रबड़  का  उपयुक्त  विकल्प  नहीं

 यदि  तो  इस  रबड़  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जाता

 ($)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  आयात  को  प्रतिबंधित  करने  का  और

 यदि  तो  तस्सस्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 थाजिज्य  भंजालथ  के  राज्य  सम्भी  पो०  :  एस०  टी०  सी०  ह्वारा  पिछले

 ग्र्
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 ब्डिसससस

 तीन  वर्षों  के  दौरान  जायातित  रबड़  को  मात्रा  और  क्यालिटी  निम्नानुसार  थी  :

 वर्ष  आर०एस  »०एस  ०-३  योग

 1998-89  8  8-8 9  32,771  18,592  $1,303

 1989-90  24,049  2,500  26,549

 1990-91  25,699  6,000  31,699

 एस०टी०सी०  ने  वर्ष  1991-92  के  दोरात  कोई  रबड  आयात  महीं  छिया  ।

 क्वालिटी  तथा  बजन  का  लदानपूर्व  निरीक्षण  एस०टी०सी०  द्वारा  नामित  अन्तर्राष्ट्रीय
 ख्याति  प्राप्त  पयंवेक्षकों  द्वारा  किया  जाता  हो  ताकि  क्यालिटी  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |  आयातित

 रबड़  उसी  क्यालिटो  का  है  ज॑ंसाकि  देश  में  उपलब्ध  है  |

 आयातित  रबड़  देश  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  रबड़  का  एक  उपयुक्त  अनुकल्प  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (४)  और  वर्ष  '991-92  के  दौरान  रबड़  के  किसी  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  ।

 घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आयात  हेतु  निर्णभय  बर्ष-दर-ब्य  आधार  पर  मांग  आपूर्ति  की

 स्थिति  पर  आधारित  नियत  उत्पादन  के  लिए  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लापता  लघु  उछ्योग  इकाइयों  से  बेंकों  को  देव  राशि  को  बसुलो

 6089.  भी  खोबन  शर्मा  :

 भी  सोहन

 क्या  जिस  भस्‍्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिक  सर्वेक्षण  से  पता  चसा  है  कि  1.25  साख  लघु  उद्योग  एककों  का  कोई  अस्तित्व  ही  ,

 नहीं  है  और  यह  लापता  है  तथा  इन  एककों  पर  बैंकों  की  240  करोड़  रुपए  की  राशि  देय

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  इन  लापता  एककों  का  पता  लगाकर  इन  पर  देय  बेंक-राक्षि  आप्त

 न  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  गौर
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 (:,  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  कै  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति

 उत्पन्न  न  हो  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  और  यह  रुग्ण  लघु
 भौद्यागिक  इकाइयों  और  रुग्ण  लघु  औद्यौगिक  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  प्रस्तुत
 की  गई  अर्ध-वाधिक  विवरणियों  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  समेकित  माच  1990  के  अन्त  तक  के

 आंकड़ों  पर  आधारित  है  ।  इन  आंकडो  मे  अति  लघु  ओर  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  की  इकाइयां  और  शिक्षित

 बेरोजगार  युवकोी  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  तथा  शहरी  गरीबों  |  लिए  स्वरोजगार

 क्रम  जेसी  विमिस्त  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  इकाइयां  शामिल  ऐसी  इकाइयों  की

 टिग  करने  के  कई  कारण  हैं  निनसे  अन्य  तथ्यों  के  साथ-साथ  वाणिज्यिक  परिचालनों  के  बन्द  करने  और

 विशेष  योजनाओं  के  अन्तगंत  महायता  प्राप्त  ब्यक्तियों  का  पता  न  लगाने  सम्बन्धी  सुचना  भी  प्राप्त  होती

 है  ।

 (a)  और  नही  ।  निक्षेप  बीमा  ओर  प्रस्यय  गारंटी  मिगम  के  अन्तगंत  आने

 बाली  इकाइयों  के  सम्बन्ध  में  बैंक  ऐसी  पता  न  लगाने  वाली  इ।+  इयों/जो  इकाइया  इस  समय  विद्यमान

 नहीं  है  या  ऐसी  इकाइयों  जिन्होंने  अपने  पीछे  मूत॑  आस्तिया  अपनी  देय  राशियों  की  वसूली  के
 लिए  निक्षेप  बंमा  और  प्रत्यय  गारटी  निगम  के  पास  दावे  दर्ज  करते  है  ।

 (8)  उचित  ऋण  मूल्यांकन  ऋणकर्ता  व्रातों  की  बारोकी  से  निगरानी  निधियों
 के  अन्तिम  उपयोग  को  सुनिण्चित  स्टॉक  बविवस्णों  की  जांच  तिमाही  सूचना  प्रणाज्नी  के

 विवरणों  की  छानबीम  मजूरी  पूर्व  ओर  मंजरी  के  बाद  के  निरीक्षण  पर  ध्यान  दना  और

 अलग  मामलो  मे  अनुवर्ती  कारंवाई  करना  एम  कुछ  कदम  हैं  जिन्हे  रुग्ण  इकाइयो  में  अन्तग्रंस्तता  स  बचने
 के  लिए  बैंकों  द्वारा  उठाया  जाता  है  ।  बैंकों  में  संगठनात्मक  तंत्र  को  तेज  करने  और  इकाइयो  में  रुग्णता

 के  लक्ष्ण  दिखाई  दने  पर  उचित  कारंवाई  करन  के  लिए  प्रणाली  तंयार  करने  को  भी

 आवश्यकता  है  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बेकों  को  विस्तृत  माग्गं-निर्देश  जारी  कर  दिए  है  ।  जिनमे  उपर्युक्त
 सभी  पहलू  शामिल  है  ।  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  की  बैंको  एक  प्रणाली  है  और  उन  मामला  म  जहां
 यह  महसूस  किया  जाता  है  उचित  सावधानी  नही  बरती  गई  है  वहां  गलती  करने  वाले  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  उांचत  जाच  +  जाता  है  ।

 '  को  ऋण  सोजनाएं

 6090.  श्री  नानो  भट्टालाय  :  क्‍या  विश  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैक  ने  कतिपय  शर्तों  क  अन्तगंत  गेर-क्रषि  क्षेत्रों  कौ

 7,  50,000/-  रुण्ये  के  ऋण  देने  हेतु  सहकारी  भूमि  विकास  बंक  के  लिए  कोई  योजना

 बनाई

 कया  पश्चिम  बगाल  को  अभी  भी  इस  योजना  के  काय॑  क्षेत्र  से बाहर  रखा  गया

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण
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 क्याः  कुछ  शर्तों  को  वापस  लेकर  मेर-कृषि  कार्यों  क ेवित्त  पोषण  हेतु  समेकित

 योजना  श्रू  करने  पर  विचार  कर  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 किस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  बलजोर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ब्रामीज  विकास  बेक

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  ऋण  कोजनाਂ  काम  की  एक  पुनविल  योजना  है  जिसके  अभ्तर्मंत

 सहकारी  भूमि  विकास  बैंक  गंर-कृषि  कार्यों  को  वित्तीय  सहायता  दे  सकते  हैं  और  आधार  पर

 7,50,000/-  रुपए  तक  की  थुनवित्त  सहायता  प्राप्त  कर  सकते

 और  कुछ  पात्रता  शर्तों  क ेआधार  पर  समन्वित  ऋण  योजना  कृषि  धृति  विकास  बेंकों

 को  उपलब्ध  ऐसी  एक  शर्त  यह  है  कि  भूमि  विकास  बैंक  को  लेखापरीक्षा  में  या  क्षेणों  में

 बर्गीकृत  होना  चाहिए  ।  चूंकि  पश्चिम  बंगाल  भूमि  बिकास  बेक  को  लेखा  परीक्षा  केਂ  अन्तर्गत  वर्गीकृत

 नहीं  किया  गया  है  इसलिए  इस  योजना  को  वह्ढां  लाबू  नहीं  किया  गय्मा

 और  (8)  झर्तों  में  ढील  देने  के  भासले  को  राष्ट्रीय  सहकारों  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 संघ  के  साथ  परामर्श  करके  नाब्रार्ड  द्वारा  भग्तिम  रूप  दिया  है  ।

 भारतीब  खतिन्र  ओर  घातु  ब्रिगण  लि०  का  कारोशार

 609  ),  भी  एच  ०डो०  देबगोड़ा  :  क्या  बाणिसा  मंती-यह  बताने  की  कृपा  कड़ेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ध  भारतीय  खनिज  ओर  घातु  निगम  लि०  को  बिक्री  से  कुल
 कितनी  आय

 उन्रद्न  के दौरान  कुल  कितना  लाभ  अथवा  घाटा

 सकपः  अवध्लि  में  प्रत्येक  क्षेणी  के  अन्तमंत  किस-किस  प्रकार  के  खनिज  और  धातु  का  निर्यात

 किया  गया  और  उत्तको  कितनी  मात्रा  निर्यात की

 किन  देशों  को  निर्यात  किया  और

 (3)  इन  निर्यातों  को  शर्ते  क्या  है  ?

 जाणिज्य  भंजालय  के  राज्य  बन्‍्तरो पो  ०  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  लि०  का  कारोबार  सिम्नाखुक्षारਂ
 रहा

 अ्ञफ
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 |  ॑  |ਂ  फ  फ  फ  ए>आ>आरृ  ृ  र  ९8९७  ७8७ख  ७8झ

 रुपए

 1988-89  8-8  9  3879.97

 1989-90  5897.25

 1999-91  5622.98

 इस  अवधि  के  दौरान  एम०एम०टी०सी०  का  कर  पश्चात्‌  लाभ  निम्नलिखित

 रुपए

 1988-89  8-89  32.05

 1989-90  41.94

 1990-91  17.28

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एम  ०एम०टी०सी०  द्वारा  निर्यात  किए  गए  खनिज  एवं  अन्य

 उत्पादों  के  मद-बार  थ्यौरे  संलग्न  विवरण-पन्र  में  दिए  गए  हैं  ।

 जिन  मुख्य  देशों  को  निर्यात  किए  गए  हैं  वे  हैं  दक्षिण

 उत्तरी

 संयुक्त  राज्य  मध्यपूर्व

 ($)  एम०एम०टी ०सी  ०  द्वारा  पोत  पयेस्त  नि:शुल्क  वा  लागत-भाड़ा  आधार  पर  निर्यात  किया

 जाता  है  जो  क्रेताओं  की  मांग  पर  निभेर  होता  नेपाल/बंगलादेश  को  निर्यात  रेल/सड़क/जहाज  द्वारा

 किए  जाते  रुपया  भुगतान  व्यवस्था  वाले  देशों  को  छोड़कर  निर्यात  आय  सामान्यतः  दुलस्ं-मुद्रा  में  वसूल
 की  जाती  है  |

 विघरण

 मात्रा  000  मी०  टन

 मूल्य  : मिलियन  २०

 खनिज  और  अन्य  1989  1990  1991

 उत्पाद  ना  -++  ्ः&-्डफ्च्न््ााा++  नी  न

 मात्रा  मूल्य  सात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1  3  3  4  5  7

 निर्यात

 खमिज  17,645  3,813  17,520  4,968  14,226  5,353
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 1  2  हि  4  5  6  7

 लोह  अयस्क  2,752  493  3,049  612  298  63

 लोह  अयस्क

 सान्द्रण

 मंगनीज  अयस्क  295  135  383  381  295  415

 कोयला  212  169  146  143  88  108

 क्रोम  अयस्क  526  625  292  673  228  430

 बाक्साइट  227  37  343  65  285  90

 बेराइट्स  ३4  11  99  39  68  28

 अन्य  उत्पाद

 कृषि  उत्पाद  ज+  271  _  102  _  530

 आओद्योगिक  उत्पाद  जप  459  न  411  _  123

 हो  रे/रत्न/आभूषण  चाः  601  1,278  —  1,694

 वाणिज्यिक  ग्गाय  243  137  _  213

 कारोबार

 बिदेश  मे  परियोजनाएं  न  334  ना  747  ना  583

 प्रति  ब्यापार  न+  1,535  न्‍+  1,907  --+.  3,717

 अन्य  --  —  न+  20  न  2

 कुल  निर्यात  :  8,726  11,483  13,249

 इनलेंड  कम्टेनर  डिपो

 6092.  थ्रो  एम  ०थो  ०  वो  ०एस०  भत्ति  :  क्या  बलिल्य  अरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ये  र-सरकारी  क्षेत्र  को  कन्टेनर  स्थापित  करने  की

 अनुमति  देने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  कन्टेनर  माल  स्टेशन  की  स्थापना  करने  को  अनुमति

 दे  दी  ओर

 यदि  तो  उसके  लिए  की  मई  व्यवस्थानों  का  ब्योरा  क्‍या

 बालिश्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पोਂ  :  और  (  हां  ।  सरकार  ने

 इनसेंड  कन्टेनर  डिपो/कन्टेनर  माल  स्टेशनों  के  प्रचालन  में  कुशलता  उत्पादकता  तथा  प्रतिस्पर्धा  बढ़ाने

 233



 लिखित  उत्तर  3  1992

 और  उनके  भावी  बिकास  के  लिए  भप्र्याप्त  स्रोत  की  व्यवस्था  करने  के  उहेश्य  से  भारत  में  इंलेन्ड  कन्टेनर
 डिपोज  सी  और  कम्टेनर  फ्रट  स्टेशनों  एफ  की  प्रबन्ध  तथा  भ्रबालन
 तथा  प्रचालन  में  सहभागिता  के  लिए  निजी  क्षेत्रों  को  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 वाजिज्य  मन्त्रालय  के  अन्तमंत  एक  अन्तर-मन्त्रालयी  समिति  की  स्थापना  की  गई  है  जिसका

 उद्देश्य  आई०  सी०  ढो०/ती०  एफ०  सी०  की  स्थापना  के  लिए  एक  ही  स्थान  पर  निर्बाधन  की  व्यवस्था
 करना  है  ।

 सहकारी  बेंक  हारा  दिए  गए  ऋणों  पर  व्याल  हटाना

 6093.  भो  घर्मभिक्षम  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सहकारी  बैक  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  पर  तीन
 प्रतिशत  अतिरिक्त  ब्याज  को  हटाने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया

 विस  मम्भालय  में  राज्य  सन्त्री  दलथोर  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है
 कि  सहकारी  ऋणों  पर  3  प्रतिशत  अतिरिक्त  ब्याज  को  वापस  लेने  के  लिए  उन्होंने  संध  सरकार  को
 कोई  सुझाव  नहीं  भेजा  है  ।

 (a)  उपर्युक््य  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 पयंटक  कारों  पर  उत्पाद  शुल्क

 6094.  भो  विजय  मबल  पाटोल  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  घंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यात्री  कारों  पर  लगाये  जाने  वाले  66%,  के  सामान्य  उत्पाद  शुल्क  की  तुलना  में
 पयंटक  कारों  के  रूप  में  पंजीकृत  कारों  पर  31.5%  की  दर  से  शुल्क  लगा

 क्‍या  सामान्य  उत्पाद  शुल्क  के  अपबंचन  के  लिए  पयंटन  अनुज्ञापत्रों  का  दुद्पयोग  किया  जाता
 और

 यदि  तो  कारों  की  खरीद  के  लिए  किए  जा  रहे  अनुझापनों  के  दुरुपयोग  को
 रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जनदोश  :  एक  1986
 की  अधिसूचना  संख्या  162/86  के  अधीन  टेक्सी  के  रूप  में  पजोकृत  30%4  बेसिक  उत्पाद  शुल्क
 का  10  प्रतिशत  विशेष  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दर  को  पात्र  है  ओर  यह  रियायत  यात्री  कारों  पर
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 लगाने  बाले  बेसिक  उत्पाद  शुल्क  के  10%,  विशेष  उत्पाद  शुल्क  भोर  60%,  बेसिक  उत्पाद  शुल्क  के

 भुकावले  उपर्युक्त  अधिसूचना  में  विनिविष्ट  शर्तों  के  अनुसार  होगी  ।

 रियायतों  के  दुरुपयोग  के  कुछ  उदाहरण  सरकार  की  जानकारो  में  आए  हैं  ।

 महानिदेशक  अपबंचन  निरोधी  नई  बिल्ली  ने  टेक्सी  के  रूप  में  इस्तेमाल  होने
 वाली  संलखून  कारों  को  दी  गई  रियायतों  के  कथित  दुरुपयोग  के  बारे  में  चोकस  रहने  के  लिए

 को  हिंदायतें  दो  गई  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  थे  पंजीकरण

 प्राधिकारियों  से  संप्क  करते  हुए  ऐसा  सर्वेक्षण  करें  जिससे  रियायतों  के  दुशपवोग  के  मामलों  का  पता  लग

 सके  ।

 जोह-अजस्क  का  निर्यात

 6095.  डा०  कार्तिकेश्यर  पाश्ष  :

 थो  रखयोर  सिह  :

 क्या  बाजिल्य  सम्हरो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  सीन  बर्षों  के  दोरान  राज्य-बार  प्रत्येक  बर्थ  निर्यात  किए  भौह  अयस्क  को  मात्रा  तथा

 भूल्य  एवं  1992  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 लौह  मस्क  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  बिचा र

 थाजिण्य  भरवासय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  :  पिछले  तीन  वर्षों  मे  प्रत्येक  वर्ष

 के  दोरान  नियति  किए  गए  लौह  अयस्क  की  मात्रा  और  मूल्य  तबा  वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  मिम्नानुसार

 मात्रा  :  लाख  मी०  टन  में

 मूल्य
 :

 करोड़  रुपए  मरे

 झआ

 |
 आात्रा  मूल्य

 हर  98990...
 337.  1  882.85

 1990-91  319.73  1061.32

 1991-92  272.20  1340.12

 ”9।  से  फरवरी  "92)

 1992-93  322.40  °  1562.30:

 )  ॥  ee
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 सँंबिधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  $  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लासू  किए  जाने के  बारे  में

 हमारे  निर्यात  को  प्रतियोगी  के  सक्ेश्म न्‍से  सरकार  ने  खिल  एवं-अास्क  सहित  सन्नी
 निर्यातों  पर  उदारीक्ृत  वितन्ियम  दर  प्रबन्ध  योजना  के  तहत  डालर-रुपया  परिवतंनीयता  के  लाभ  के

 अलावा  संसाधित/लाभग्राही  लौह  अयस्क  सहित  संसाधित  खलिज  के  लिए  आयकर  अधिनिधम  की  धारा
 80  एन०  शत  ०शशो ०  के  जहुताशान  ढढ़ा  दिएा।ैं  ।

 लूट  स्टिक  और  अपशिव्ट  का  डपयोग

 6096.  भी  अवण  कुमार  पढेल  :  कया  बस्तर  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डिया  जूट  इ  डस्ट्रीज  रिसर्च  कलकत्ता  ने  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  उपयोग
 में  न  लाए  जाने  बाले  जूट  स्टिक्स  और  जूट  के  अपशिष्ट  को  उपयोगी  तरीके  प्रयोग  करके  अखबारी
 कागज  का  निर्माण  किया  जा  सकता

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  दावे  की  वाणिज्यिक  उपयोगिता  और  सम्बन्धित  तथ्यों
 जांव जी  जया  जुडी  है;/लोर

 केन्द्रीय  सरकार  मे  इस  बारे  में  और  क्या  कदम  उठाए

 बस्ज  सस्थालथ  के  राज्य  सम्जो  अशोक्त  :  जी  हां  ।

 और  कागअ  के  विनिर्माण  के  लिए  कुछ  मिलों  द्वारा  पहले  से  ही  पटसन'स्टिक्स  और
 पटसम  अपशिष्ट  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 12.00  भध्याह्न

 संबिधान  के  अनुक्छेद  356  के  अधोन  गागालेंड  में  राष्ट्रवात  शासन

 लागू  किए  जाने के  बारे  में

 ]

 जल्यक  महोदवथ  :  बारी-बारी  से  ।  मैं  भी  जा  फ्ाष्डीज  को  बोलने  के  लिए  रह  रहा  हूं  ।

 शो
 जाल  कार्मरास्क्रेज

 :
 अष्यल  स्वयन-प्रस्ताव  सुबह  डी  आपको  दिया

 बह  स्थगन-प्रस्ताव  आपको  देने  के  बाद  जब  मैं  सदन  में  तो  मैंने  देखा  कि  आपने  या  मापके
 कार्यालय  अनुपूस्क  कस्य-सूली  यहां  पर  अभी  बांटी  जिसमें  यह  लिखा
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 14  1914  संबिधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नाभालेढ  मे

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  बजाने  के  बारे  में

 ]

 नागालेंड  में  राष्ट्रपति  शासन  के  सम्बन्ध  में  श्री  एस०  बी०  चब्हाण  एक  वकक्‍तग्य  देंग  ।

 ]

 अष्यक्ष  नागालेंड  में  राष्ट्रपति  शासन  को  लादने  का  फैसला  सरकार  का  कब  यह  मैं

 नहीं  जानता  लेकिन  इस  सवाल  को  लेकर  27  मा  को  गृह  मन्त्री  ने  निवेदन  किया  था  और  वह
 निवेदन  यह  था  कि  वहां  के  गवनंर  ने  जो  फंसला  लिया  एसेम्बली  को  बर्खास्त  करने  केयर-टेकर
 सरकार  को  बनाए  रखने  का  और  चुनाव  की  तंयारी  करने  तो  उस  पर  गृह  मन्त्री  जी  का  यह  कहना
 था  :--

 ]

 हम  यह  निर्णय  कभी  भूल  नहीं  सकते  ।

 ।

 उसका  विरोध  करते  हुए  और  स्पष्ट  शब्दों  में  उसकी  निम्दा  करते  हुए  कि  हम  राष्ट्रपति  जा

 के  पूछे  बगेर  वह  क्या  फंसला  ले  सकते  इसके  बारे  में  एक  कानूनी  सलाह  लेने  का  काम  कर  रहे
 अब  मामला  यहां  पर  आ  गया  कि  यहां  पर  खदम  रहा  लेकिन  इस  सदन  के  सामने  न  भाते

 सदन  का  कल  का  काम  समाप्त  होने  के  वहां  गवनंर  को  ओर  चीफ  सेक्रेटरी  को  गृह  मन्त्रालय

 से  यह  तार  जाती  है  ।  इस  तार  में  लिखा  है  :--

 ]

 ने  आज  दिनांक  2  1992  को  संविधान  के  अनुश्छेद  356  के  अध्बीन

 नागालेंड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  एक  उदघोषणा  जारी  की  जिसके  अधोन  भारत  के  राष्ट्रपति  के

 रूप  में  नागालेढ  सरकार  के  कृत्यों  ओर  राज्यपाल  को  प्रदत्त  अथवा  निहित  सभो  शक्तियों

 का  स्वय  निवंहन  राज्य  विधानमप्डल  की  सभी  शक्तियों  का  संसद  द्वारा  अथवा

 संसद  के  प्राधिकार  के  अन्तगंत  निबंहन  की  घोषणा  ओर  अनुषंगी  प्रावधान  करना

 शामिल  है  ।

 उदधोषणा  तथा  आदेश  को  भारत  के  असाधारण  भाग-ात

 दिनांक  2  1992  में  निम्न  उद्धत  को  गई  इस  मन्त्रालय  की  अधिसूचना  के  माध्यम  से
 प्रकाशित  किया  जा  रहा  है  ।

 ]

 एक  सासमोय  सबस्यथ  :  समय  कया  लिखा  है  ?
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 संबिधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागाखेंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 श्री  जा  फर्माग्डीज  :  इसमें  समय  नहीं  लिखा  मगर  वह  कितनी  जल्दी  हुआ
 अगले  पैराग्राफ  को  पढ़ने  से  लगता  है  :--

 ]

 उदधोषणा  तथा  आदेश  को  आज  दिनांक  2  अप्रैल  के  राज्य  के  राजपत्र  में  भी

 ब्रकाशित  किया  उदधोषणा  की  प्रतियां  अलग  से  प्रेषित  की  जा  रही  हैं  ।”

 यह  तार  कल  जाती  है  ।  अध्यक्ष  हम  सरकार  से  जानना  यह  फंसला  क्‍यों  किया
 ओर  कंसे  किया  ?  इमरजेंसी  पावसं  का  मामला  हम  लोग  हमेशा  इससे  घबरा  जाते

 क्योंकि  यह  हम  लोगों  को  कहां  पहुंचा  सकता  इसका  अनुभव  हम  लोग  1975  में  कर  चुके  हैं  ।
 को  तो  मेरा  जो  स्थगन  प्रस्ताव  इस  पर  आप  हमको  इथाजत  देंगे  क्योंकि  यह्‌

 रखना  बहुत  जरूरी

 यदि  राष्ट्रपति  किसी  राज्य  के  राज्यपाल  से  रिपोर्ट  मिलने  पर  या  यह  समाधान
 हो  जाता  है  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें  उस  राज्य  का  शासन  इस  संविधान  के  उपबन्धों
 के  अनुसार  नहीं  चलाया  जा  सकता  तो  राष्ट्रपति  उदधोषणा

 के
 ]

 वहीं  तीन  चीजें  जिसको  उन्होंने  अभी-अभी  यहां  पर  उल्लेख  किया  है|  मैं  जानना  बाहता
 क्या  गवनंर  का  रिपोर्ट  आया  था  ओर  क्या  गवर्नर  ने  आपको  कोई  रिपोर्ट  भेजी  थी  ?

 356(1)  के  अध्तगेत  :--

 ]
 //**  का  शासन  इस  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  नहीं  चलाया  जा  सकता  **ਂ

 अगर  ग्रबनंर  का  रिपोर्ट  आया  था  और  मैं  मानता  हूं  कि  आपको  अधिकार

 तो  कया  राष्ट्रपति  जो  को  :---

 राष्ट्रपति  का  यह  समाधान  हो  जाता  है  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिसमें

 उस  राज्य  का  शासन  संविधान  के  उपबस्धों  के  अनुसार  गहीं  चलाया  जा  सकता  तो
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 14  1914  संविधाम  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लाभू  किए  जाने  के  बारे  में

 ]

 अब  यह  पहला  सवाल  अध्यक्ष  जिस  पर  हम  सरकार  से  यहां  पर  अभी  स्पष्टता

 क्योंकि  गृह  मन्त्री  जी  ने  27  मां  को  जब  यहां  TT

 थी  ए०  चाहस  :  कुछ  दिन  पहले  जब  मैंने  यह  मुह  उठाया  था  तो  आपने

 यह  व्यवस्था  दी  थी  कि  नागालेंड  के  राज्यपाल  के  हृत्यों  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  |  लेकिन  यदि  चर्चा

 हो  रही  है  तो  हमें  उस  चर्चा  में  भाग  लेने  दें  ।  इसमें  ही  राज्यपाल  के  कृत्य  शामिल  हो  जाएंगे  ।

 हम  चर्चा  करना  चाहते  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  दे  ।

 भी  जाजं  फर्नाग्डोज  :  यहां  27  मार्य  को  जक  यह  मस्त्री  जी  ने  यह  निवेदन  किया  कि  ऐसी
 घटना  वहां  पर  घटी  है  और  क्‍या  घटना  घटी  मबर्मर  ने  अपने  अधिकार  का  इस्तेमाल

 ।  आर्टिकल  174  के  बारे  में  सरकार  के  सन  में  अगर  कोई  शक  था  कि  संविधान  की
 इस  घारा  के  अन्तगंत  गवर्नर  को  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  तो  फिर  सरकार  को  यह  बात  बहुत  ही
 स्पष्ट  शब्दों  में  कहनी  चाहिए  थी  कि  बहां  क्‍या  हुआ  है  |  वहां  कौन-सी  घटना  घटी  जिसको  लेकर
 आपको  इस  निर्णय  पर  आने  की  जरूरत  पड़ी  है  ?

 अध्यक्ष  राज्य  सभा  का  चुनाव  पिछले  महीने  24  मार्च  को  |  दो  उम्मीदवार

 वहां  पर  सत्ताधारी  दल  नागा  पीपल्स  के  भूतपूर्व  मुझ्य  श्री  और

 कांग्रेस  दस  के  उम्मीदवार  थे  ।  चार  दिन  लगातार  23  तारीख  से  26  तारीख  विदेश  राज्य

 अपने  अन्य  सारे  काम  छोड़कर
 *'  *'

 थी  पी०  सो०  थामस  :  मेरा  ब्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  शुन्यकाल  के  वौरान

 बह  लम्बा  भाषण  दे  रहे  हैं  और  वह  भी  राज्यपाल  के  आचरण  के  सम्बन्ध  में  बोल  रहे  हम  इसका

 विरोध  करते  हमें  सारे  दस्तावेज  मिलने  चाहिए  ।

 थी  रमेश  चेम्निलला  :  वे  मुद्दे  को राजनैतिक  रूप  देना  चाहते  अन्य  लोगों  को

 भी  बोलने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  श्री  रमेश  चेन्निलला  मैं  आपको  बोलने  की

 अनुमति  दूंगा  ।  मैं  आपको  अनुमति  दे  रहा|हूँ  ।

 श्री  ए०  चाश्सं  :  यह  मूल  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  होना  चाहिए  ।
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992
 राष्ट्रपति  शासन  भाग  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  गट  निर्णय  लेने  दें  कि  किसके  अन्ठगंत  यह  हो  सकता  आपको  यह
 बताने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  श्री  रमेश  चेन्नित्तना  यदि  आपको  बोलना  है  तो  मैं  आपको  अनुमति

 लेकिन  मुझे  यह  निर्णय  लेने  दे  कि  किस  प्रावधान  के  तहत  यह  किया  जा  सकता  है  ।

 )

 अध्यक्ष  भ्होवय  :  बास्तव  आप  उत्तर  दे  सकते  और  आपको  उत्तर  देना  चाहिए  बजाय  केक्‍्ल
 मुहा  उठाने  के  |  कृपया  आप  बेठ  जाएं  ।

 थी  पी०  सी०  थाभस  :  वह  लम्बा  भाषण  दे  रहे  हैं  ।

 ]

 थो  जाज॑  फर्नास्डोज  :  चार  दिन  वहां  पर  रुक  जाते  हैं  ।  सारी  हरकतों  के  बावजूद  वहां  पर
 अपने  दल  के  तमाम  लोगों  से  वोट  पाकर  राज्य  सभा  में  चुनकर  आ  जाते  सत्ताधारी  दल  के  24
 सदसश्ध  सदन  में  ओर  बहुमत  रहा  भोर  हर  हरकत  के  बाबजूद  वामूजो  जीतकर  भा  जाते  आज

 उन्होंने  सदन  में  प्रपथ  लेने  का  काम  किया  सुबह  ग्यारह  बजे  |  अध्यक्ष  यह  सारी  प्रक्रिया

 वहां  शुरू  हो  जाती  हे  कि  सरकार  को  येनक्रन-प्रकारेन  हमें  गिराना  है  ।  मुख्य  मन्त्री  अपने  अधिकारों  के
 अन्तगंत  अपनी  काबिना  की  मीटिंग  बुलाकर  प्रस्ताव  करते  राज्यपाल  अपने  अधिकारों  के
 संबिधान  के  जो  उन्हें  मधिकार  उसका  इस्तेमाल  करके  उनके  प्रस्ताव  को  स्वीकार  क  रते

 एसेम्बली  बर्खास्त  करते  हैं  और  नए  चुनाव  की  जहां  भी  ज॑ंसी  भी  होनी  उस  दिशा  में  कदम

 बढ़  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  यह  जानना  किस  आधार  पर  आज  यह  बात  हो  गई  और  बात  हो
 गई  लेकिन  कल  यह  बात  होने  के  बाद  आप  सरकार  की  नीयत  को  देखिए  ।  निर्णय  कल  दिन  में

 होता  है  और  इसकी  प्रक्रिया  27  तारीख  को  चालू  होती  है  और  आज  किसी  भी  अ”बार  इस  शहर
 के  किसी  भी  अखबार  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी  अखबार  में  इसके  बारे  में  एक  शब्द  नहीं  नागालैंड
 में  राष्ट्रति  शासन  को  लादने  का  काम  हुआ  है  ।  कोई  मन्त्री  कहीं  कुछ  भी  भाषण  जिस  भाषण
 में  कोई  सार  न  कोई  अर्थ  न  हो  वह  छपकर  आ  जाता  लेकिन  मन्त्रिमण्डल  का  फैसला  यहां  पर
 होता  राष्ट्परति  उप्त  पर  दस्तखत्त  करते  गकनंर  को  भेजा  जाता  कफ  संक्रेट्री  को  भेजा  जाता
 है  और  रात  के  10  बजे  गजट  हो  जाता  वहां  कहा  जाता  है  गजट  करो  लेकिन  हिन्दुस्तान  की  अखबारों
 को  उसकी  जानकारी  नहीं  दी  जाती  है  ।  देश  के  लोगों  अखबारों  का  मतलब  देश  के  लोगों  को  इसकी

 जानुकारी  नहीं  दी  जाती  है  और  आज  सुबह  इस  संसद  के  संसद  सदस्यों  को  भी  इसकी  जानकारी  नहीं
 दी  जाती

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उनके  साथ  नन्‍्यायपूर्ण  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  गृह  मन्त्रालय  से  मुझे
 सभा  होने  से  पहले  सुबह  पत्र  प्राप्त  हुआ  ।
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 भो  सोमनाथ  चटलों  :  यह  कब  हुआ  ?

 ]

 थो  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  इनकों  कहां  से  पता  लग
 किसी  अखबार  में  नहीं  आया  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सभा  को  सूचित  करने  के  लिए  अनुमति  मांगी  थी  |  इस  तरह

 आप  अपने  मामले  पर  बहस  कर  सकते  हैं  ।  कृपया  झगड़े  नहीं  ।

 )

 क्री  जार  फर्माम्डोल  :  अध्यक्ष  अब  मैं  संबंधानिक  प्रश्नों  की  चर्चा  यहां  पर  नहीं  करना

 लेकिन  एक-दो  जुमले  मुझे  बहुत  ही  मजबूती  से  आपके  सामने  रखने  गवनंर  के  अधिकारों

 के  बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट  का  फेसला  जब  यह  बहस  यहां  पर  चलती  जब  गृह  मन्त्री  और  सरकारी

 शल  के  लोगों  की  तरफ  से  बहस  चलाई  जाती  मैं  सुप्रीम  कोर्ट  के  इस  मामले  में  जो  फंसला  है  उस

 फैसले  को  आपके  सामने  यहां  पर  रखना  चाहता  यह  पांच  सदस्यों  के  पीठ  ने  दिया  मई

 महीने  की  4  उस्नासी  को  और  जो  माला  उठा  था  वह  राजस्थान  के  गवनंर  २  घुकुल  तिलक

 जी  जो  एक  निर्णय  लिया  था  उसको  लेकर  उठा  हुआ  मामला  था  और  अदालत  का  जो  वाक्य  है
 उसको  मैं  पढ़कर  सुनाता  हूं  :

 ]

 निस्‍्संदेह  राज्यपाल  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  द्वारा  होती  है  जिसका  तात्पर्य  है भारत  सरकार

 और  यही  मात्र  नियक्ति  का  तरीका  है|  इससे  राज्यपाल  भारत  का  कर्मचारी  या  सेवक  नहीं  हो  जाता  ।

 राष्ट्रपति  द्वारा  द्वियक्त  प्रत्येक  व्यक्ति  भारत  सरकार  का  कमंचारी  नहीं  साथ  ही  ऐसी  बात  भी

 नहीं  है  कि  राज्यपाल  अपने  पद  पर  राष्ट्रपति  की  इच्छा  से  रहता  है  ।  यह  संवंधानिक  प्रावधान  है  जिसके

 अधीन  राज्यपाल  का  कायंटल  निश्चित  होता  है  और  यह  भारत  सरकार  को  राज्यपाल  का  नियोक्‍ता

 नहीं  बनाता  |  राज्यपाल  का  पठ  भारत  सरकार  के  अधीन  नहीं  बह  भारत  सरकार  के  निर्देश  का
 पालन  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  ह ैऔर  न  वह  अपने  क्ृत्यों  के  लिए  उसके  प्रति  उसर्दायी  वह
 स्थतस्त्र  संवंधानिक  पद  होता  है  जो  भारत  सरकार  के  नियन्त्रण  अथवा  अधीन  नहीं  होता  ।  वह  राज्य

 का  संबंधानिक  प्रमुख  होता  है  जिसमें  राज्य  की  कार्यकारी  शक्तियां  निहित  होती  हैं  और  उसकी  अनुमति
 के  बिना  राज्य  की  विधायी  शक्तियों  के  अस्तमंंत  बता  कोई  भी  कानून  प्रभावी  नहीं  होता  ।

 )

 अध्यक्ष  यह  सुप्रीम  कोर्ट  के  पांच  सदस्यों  पीठ  का  फैसला  है  और  इस  फैसले  के  बाद
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 देश  के  गृह  मन्त्री  खड़े  होकर  बोलते  कभी  हम  इसको  नहीं  बोल  सकते  अति  गम्भीरता  से  हमने  इम
 फंसले  को  हम  कानूनी  सलाह  ले  रहे  हैं  )

 |

 अध्यक्ष  महू दय  :  जाज॑  फर्नानडील  मुझे  विश्लास  है  कि  आपके  मन  भ  इसके  श्र|त्ते  जत्यधिक
 रूचि  है  ।  आप  अपनी  बातों  को  तक॑  सम्मत  और  जोरदार  तरीके  से  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  । मान  लीजिए  कि
 इसी  तरह  का  कोई  +#ये  सरकार  को  अवगत  कराए  बिना  किया  जाता  है  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  होगे  ।
 मान  लें  कि  सभा  भग  हो  जाती  है  और  भारत  सरकार  को  इसकी  कोई  जानकारी  नहा  मल  है  ।

 )

 श्री  जाज  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  तो  राज्य  सरकार  का  फंसला  चुनी  हुई  विधान  सभा

 ]

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  राज्यपाल  से  पूछ  सकते  हैं  ।  यह  अति  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  खतरनाक  सिद्धांत  है  ।  कया  वे  प्रधानाध्यापक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  भग  कर  दी  जाती  है  और  भाग्त  सरकार  को  इसको  जानकारी  न

 हो  ती  इसके  क्या  परिणाम  होग्र  ।

 ]

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  अगर  भारत  के  संविधान  में  संशोधन  करने  की  किसी  को
 भी  जरूरत  महसूस  होती  है  तो  वह  गलग  मुद्दा  है  मेंकित  शज  भारत  का  संविधात  जिस  तरह
 से  है  उस  सविधान  ने  गवर्मर  को  जो  अधिकार  दिए  हैं  और  राज्यों  कोਂ  ठसंकी  अपनी
 जितनी  बॉटोनोमी  हमारे  संविधार  के  अन्तगैत  है  उसमे  इस  सदन  की  भा  दिल्‍ली  की  सरकार  को  हस्तक्षेप
 करने  ता  तोई  नही  है  !  वह  अष्कार  रब  आता  आटिकल  356  थो  लेकर  भ्रा  सकता
 इसीलिए  आटिकल  356  इमरजेंसी  प्रोबीजन  करके  माना  जाता  है  ।

 |

 अनुच्छेद  256  ओर  सविधान  के  इस  पूरे  अध्याय  में  ही  आपातवब।लीम  प्रावधानों  का  उल्लख

 242



 ।4  1914  स्विधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  बारे  में

 है  ।  यदि  सरकार  गिर  जाती  है  और  राष्ट्रपति  इस  बात  से  पूरी  आश्वस्त  हो  जाते  है  कि  २ज्य  की
 सरकार  संविधान  के  अनुरूप  कार्य  करने  मे  सक्षम  नही  है  तो  इन  प्रावधाना  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।
 लेकिन  संविधान  राज्य  सरक्षार  को  यह  निर्णय  लेने  का  मौका  देता  /  कि  वह  कब  विधान  सभा  भंग  करेगी
 और  चुनाव  कराएगी  ।  आशिर  मुख्यमन्त्री  किस  लिए  में  मुख्यमन्त्री  ने  उन्हें  आगे
 जारी  रखने  का  प्रयास  नहीं  वह  किसी  भी  राजनतिक  चाल  में  शामिल  नही  हुए  ।  उन्होंने  अपना

 बहुमत  सिद्ध  क्रिया  |  चार  दिनों  तक  लगातार  आप  बहां  इस  ताक  मे  बंठे  रहे  कि  राज्य  सभा  के  चुनाव
 में  सत्तापक्ष  के  उम्मीदवारों  को  हटाकर  सरकार  को  अल्पमत  में  ला  दिया

 सरकार  ने  अपना  बहुमत  प्रमाणित  कर  दिया  ओर  इसके  उम्मीदवार  निर्वाचित  यह
 सरकार  राज्य  में  शासन  चला  रही  आपके  पास  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नही  थी  जिसभ  यह  कहा  गया

 हो  कि  वहां  ऐसे  कायं  हो  रहे  हैं  जिससे  संविधान  का  उल्लंघन  हो  रहा  हो  अथवा  राज्य  का  शासन  सविधान

 क  अनुरूप  नहीं  चल  रहा  क्ां  क्या  गड़बड़ी  हुई  थी  ?  महमन्त्रो  ने  केवल  इतना  ही  कहा  है  कि  मामला

 उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  हे  |  कई  चुनाव  याचिकाएं  ओर  कई  अन्थ  तरह  की  याबिकाएं
 उच्चतम  उच्च  न्यायालय  और  अन्य  न्यायालयों  में  लम्बित  हे  उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  म॑  आपने

 क्या  किया  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  जब  तक  उन  याचिकाओं  पर  अन्तिम  निणय  नहीं  हो  जाता

 तब  तक  सभा  भंग  नहीं  की  जा  सकती  ?

 ]

 अध्यक्ष  कल  अगर  इस  पालियामट  के  अनेक  सदस्यों  के  मामले  अदालतों  म  पड़

 उनका  फँसला  होने  तक  पालियामेट  बनी  बठी  अगर  कल  प्रधानमन्त्री  न  किसी  कारणवश

 तय  किया  कि  हम  अभी  सदन  को  डिज़ाल्व  करके  चुनाव  करवाना  चाहते  ता  उन्हें  कया  कोई  रोक

 सकता  है  |  क्या  किसो  को  अधिकार  क्या  सुप्रीम  कोर्ट  हस्तक्षेप  करके  कहेगा  कि  नरभिहर।व  जी  आपने

 जो  फंसमला  लिया  उसको  हम  नही  मानते  क्या  किसी  का  यह  कहुन  का  अव्िकार  है  !  याँद

 मन्‍्त्री  को  सक्‍्धिान  के  अम्तगंत्त  अधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  समय  अपने  सरकार  को  बद्धस्त  कर

 सकता  इस्तीफा  दकर  चुनाव  मंदान  में  जा  सकता  तों  वही  अधिकार  राज्यों  के  मुख्य  भन्त्रियों  को

 भी  है  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  यह  अधिकार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एग्रीड  ।

 शो  जज  फर्नास्डील  :  कवल  उसो  अधिकार  का  उपयोग  राज्य  के  मुख्यमन्त्री  ने  लेकिन

 आपको  वह  मन्जर  नहीं  अध्यक्ष  मैं  आपका  बता  दूं  कि  पीछे  जो  राजनीति  इस

 राजनीति  पर  एक  अध्ययन  हुआ  है  और  वह  अध्ययन  कया  है  इंस्टीट्यूट  आफ  एडवास  स्टडीज

 जिसने  एक  किताब  निकाली  जिसका  नाम  है  आफ  प्रंभीडेंट  रूलस  इत  इंडियाਂ  और

 इसके  लेखन  है  आर०  जो  कुछ्क्षेत्र  यूनिवर्सिटी  के  उन्हे।न  जा  अजीज  की  €  ओर  जो

 उसका  निचोड़  वह  मैं  आपको  सुनाता  हूं  ।  सारा  अध्ययन  करन  के  बाद  किताब  में  जो  निचाड़  लिखा

 हुआ  कह  में  आपको  कताता  हू  ।
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 a  ---.---  -

 ]

 जब  भी  कांग्रेस  पार्टी  की  सरकार  या  कांग्रेस  पार्टी  से  बाहरी  समथ्थन  प्राप्त  या  ऐसी

 सरकार  जिसमें  कांग्रेस  के अधिक  सदस्यों  की  भागीदारी  हो  उन  सरकारों  के  विफल  होते  ही  सभा  को

 तुरन्त  भंग  कर  दिया  जाता  और  भागे  वह  कहते  हैं  कि  जब  कभी  भी  जो  गेर-कांग्रेसी
 निव्तमान

 मुख्यमन्त्री  या  गैर  कांग्रेसी-मुख्यमन्त्री  जिसका  बहुमत  अनिश्चय  की  स्थिति  में  है  उसके  द्वारा  जब  भो

 अनच्छेद  के  अधीन  विधान  सभा  भंग  करने  की  सिफारिश  को  जाती  है--जैसाकि  नागालेंड

 मे  ओर  अनुच्छेद  356  के  अधीन  सिफारिश  को  जाती  है  तो  उसे  हर  हाल  में  नामजूर  कर  दिया

 जाता  है  जबकि  कांग्रेस  पार्टी  सरकार  बनाने  के  प्रयास  में  लगी  होती  दे  ।

 तो  यह  है  राजनीति  ।  इस  राजनीति  को  लेकर  किसी  तरह  से  संविधान  का  मजाक  नहीं  होना

 चाहिए  ।  इसलिए  अध्यक्ष  मेरा  अनुरोध  है  कि  मैंने  जो  स्थगन-प्रस्ताव  दिया  उसको  आप  स्वीकार

 करें  ।

 थो  सोमनाथ  चट्ों  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  दूसरे  दिन  हम  से  कहा
 गया  था  कि  सत्ता  में  आने  के  बाद  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  सरकार  राज्य  सरकारों  को  गिराने  में  लगी

 रही  ।  लेकिन  हमें  मालूम  है  सब  एक  ही  थाली  के  चट्ट  चाहे  वह  चिदम्बरम  हो  या  चव्हान  हो
 या  राजीव  गांधी  हो  अथवा  राव  |  बही  रवेया  अपनाया  आ  रहा  है  भर्थात  वे  प्रत्येक  राक््य  को  अपने
 नियन्त्रण  में  लाना  चाहते  हैँ  ।  यह  सत्ता  हृथियाए  रखने  या  किसी  भो  सरह  से  सत्ता  प्राप्त  करने  को  उनकी

 |  चपल  लालसा  के  भ्तिरिक्‍त  कुछ  नहीं  है  ।

 स्पष्ट  रूप  यह  प्रतीत  होता  है  कि  राज्यपाल  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  अतः  यह
 केम्द्र  में  एक  ऋ्ध  कार्यपालिका  का  कास  है  ।  संबंधानिक  प्रावधानों  के  अन्तगंत  राज्यपाल  केन्द्र  के  अधीन

 नहीं  हैं“>केवल  राष्ट्रपति  ही  उनको  नियुक्ति  कर  सकता  है--इसलिए  राष्ट्रपति  शासन  थोपा  जाना  क्या

 राज्यपाल  को  सबक  सिखाना  है  ?  मैं  सत्ता  पक्ष  से  इस  बारे  में  जानना  चाहूंगा  ।

 हमारा  संविधान  संधात्मक  है  जिसमें  केन्द्र  और  राज्यों  की  शक्तियां  विभिन्‍न  खण्डों  में  उल्लिखित

 राज्यपाल  द्वारा  विधान  सभा  भंग  करने  के  लिए  बिशेष  प्रावधान  है  ।  अनुच्छेद  356  के  तहत
 ।

 कालीन  प्रावधान  के  अलाबा  भारत  का  राष्ट्रपति  विधान  सभा  को  भंग  नहीं  कर  यदि  राज्यपाल

 किसी  समय  मन्जिमण्डल  के  निर्णय  और  मुक््यमन्त्री  क ेअनुमोदन  और  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के

 ,  लिए  बाध्य  हो  जाता  है  तो  यह  मान  लिया  जाता  है  कि  उसने  अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  किया  है  ।

 अब  क्‍या  कहा  जा  रहा  है  ?  हमें  सूचित  नहीं  किया  गया  ।  यह  शिष्टता  हो  सकती  है  परन्तु  यह
 संबंधानिक  अपेक्षा  नहीं  हम  सरकार  से  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  वह  संविधान  का  यह  अं

 ।
 प्रतिपादित  करती  है  कि  राज्यपाल  को  संबंधानिक  प्राधिकार  के  तहत  कोई  निर्णय  लेने  से  पहले  केन्द्र

 । ॥ !
 ।
 |
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 !4  1914  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागा  लेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 सरकार  की  सहमति  लेनी  चाहिए  |  राज्यपाल  जब  विधान  सभा  में  बहुमत  प्राप्त  दल  के  नेता  को
 सरकार  बनाने  के  लिए  बुलाता  है  तो  क्या  उसे  इस  सम्बन्ध  में  भारत  के  राष्ट्रपति  और  केन्द्र  सरकार  को

 मन्ज्री  और  अनुमोदन  प्राप्त  करना  पड़ता  है  ?  यदि  वह  राज्य  में  किसी  मन्त्री  को  बर्खास्त  करता  है  तो
 क्या  उसे  केन्द्र  सन्कार  से  अनु्मात  लेनी  पड़नी  है  ?  हम  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  इस  देश  में  केन्द्र  सरकार

 का  यह  मत  है  |  मैं  जानना  चाहूगा  कि  कया  काग्रेस  दल  का  यही  मानना  है  ?

 यह  हैरानी  और  लज्जा  की  बात  है  |  यह  संविधान  पर  ओआरक्षेप  हमारे  सविधान  न  केन्द्र
 सरकार  का  +ज्यो  ज्यों  की  तुलना  में  उच्च  प्राधिकरण  नही  बनाया  है  ।  केन्द्र  को  कुछ  शक्तियां  दी  गई  हैं
 जि  लिए  सविधान  को  पढ़ना  हमारे  सविधान  निर्माताओं  ने  सोचा  कि  आपातकालीन  प्रावधान

 केन्द्र  के पास  होने  चाहिए  और  इनसे  इस  देश  में  विध्वंस  उत्पन्न  हुआ  सरकारिया  आयोग  ने  कहा  है
 कि  किस  तरह  से  एक  बाद  दूसरी  कांग्रेस  सरकारों  ने  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  लिए  अनुच्छेद  356  का

 दुरुपयोग  किया  है  ।

 केन्द्र  सरकार  मे  शक्तियों  का  यह  झूठा  दावा  क्या  है  ?  यह  देखने  के  लिए  कि  यदि  कोई  राज्यपाल

 उनकी  पूव  सहमति  या  अनुमति  के  बिना  कार्य  करता  है  तो  उन्हें  अपने  तथाकथित  प्राधिकार  का  प्रयोग

 करना  चाहिए  जबकि  ऐसा  कोई  प्राधिकार  नहीं  है  ।

 यह  हमारे  सर्वधानिक  इतिहास  और  संवंधानिक  ढांचे  में  एक  बहुत  ही  गंभीर  घटना  संविधान

 के  बारे  मे  कुछ  कह  देना  ही  पर्याप्त  नही  इस  दृष्टिकोण  के  साथ  केन्द्र-राज्यों  क  सम्बन्धों  के

 नाजुक  आधार  पर  ओर  आक्षेप  किया  जा  रहा  उस  चुनोती  दी  जा  रही  है  |  राज्य  तो  पहले  से  ही
 केन्द्र  क  अधीन  पिस  रहे  है|  केन्द्र  तो  विभिन्‍न  अधिकारों  का  प्रयोग  कर  रहा  है  ।  वित्तीय  अधिकारों  को

 नियंत्रित  करना  ओर  वित्तीय  अधिकार  उनके  नियत्रण  मे  ओर  योजनागत  प्रणाली  क  माध्यम  से  वे  अन्य

 आंधिकारों  को  नियंत्रित  कर  रहे  हैं  ।  राज्यों  के  बीच  भेदभाव  किया  जा  रहा  आज  यह  केन्द्र  सरकार

 का  हैरानी  में  डालने  वाला  दृष्टिकोण  है  ।  मैं  बड़े  दुःख  के  साथ  कहता  हूं  अध्यक्षपीठ  द्वारा  यह  बताया

 गया  है  कि  केन्द्र  को  सूचना  न  दिए  जाने  पर  भो  केन्द्र  सरकार  क्या  कर  सकती

 अध्यक्ष  महोबय  :  जहा  तक  राज्य  सरकार  के  मन्त्रीमण्डल  के  अनुरोध  पर  राज्यपाल  द्वारा  सदन

 को  भग  किए  जाने  का  अधिकार  है  उस  पर  कोई  विवाद  नहीं  है  ।

 हो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसको  सूचना  नहीं  दी  जानी  चाहिए  थी  ?

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  प्रश्न  यह  कि  इसकी  सूचना  पहले  दी  जाय  या  बाद  में  ।  उन्हें  बाद  में

 सूचित  किया  गया  |  यह  कौन  नहीं  जानता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  ससद  के  सत्र  के  दोरान  हम  बहुत  से  प्रश्न  पूछते  आप  मुझ  से  कह  रहे  है
 कि  आप  गृह  मन्त्री  को  निर्देश  दें  कि  वह  सूचना  दें  ओर  गृह  मन्त्री  सुचना  प्राप्त  करके  आपको  देने  की

 5  स्थिति  में  नहीं  है  |  क्‍या  यह  सुखद  स्थिति  है  ?
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अध्वीन  नागालंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  अतः  ऐसा  लगता  है  कि  भरत  सरकार  अपमान  महसूस  करती  यह

 महसूस  करती  है  कि  राज्य  के

 अष्पक्ष  महोबय  :  मैं  मन्त्रीमण्डल  और  राज्यपाल  के  अधिकारों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  रहा
 मैं  सूचना  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।

 ]

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  जब  यू०पी०  में  मुनायम  सिंह  की  सरकार
 को  गिराया  तथा  था  तब  कन्द्र  सेन्टर  को  कई  इन्फारमेशन  नहीं  दी  गई  थी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  सूचना  का  प्रश्न  केवन  एक  शिष्टता  हो  सकतो  है  ।  यदि  आप  सविधान

 के  अनुसार  चले  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संवंधानिक  अपेक्षा  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  ॥शष्टता  का  पालन  न  करन  का  क्‍या  आशय  हे  !

 झआं  सोमनाथ  चटलोें  :  आप  राज्यपाल  के  विरुद्ध  कारंबाई  करें  |  यह  अति  गंभीर  मामला  है  ।  चंकि
 बल्‍्द्रीय  सरकार  क  प्रति  साधारण  शिष्टा  कार  नही  दिखाया  गया  इसलिए  सरकार  राज्यपाल  को  सबक
 सिखा  २हो  है  और  राज्यपाल  को  सबक  सिद्ाने  का  मतलब  है  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 करना  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  भली-भाति  कह  सकते  है  कि  कन्द्र  सरकार  न  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत
 को  है

 ।  लकिस  इसका  आशय  क्या  है  ?  में  तो  यह  प्रश्न  पूछ  रहा  इस  बात  का  क्‍या

 तात्पय  है  सरकार  के  पास  आपको  देने  के  लिए  कोई  सूचना  नहीं  है  ?

 शो  सोमनाथ  चटलों  :  इसका  कोई  ख्वेधानिक  तात्पयं  नहीं  हो  सकता  हम  जानना

 चाहेंगे  ।  यह  एक  खतरनाक  सिद्धान्त  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  .  मैं  आपको  इसे  अपनाने
 के  लिए  नहीं  कह  रहा  आप  इसे  छोड़  भी

 सकते  हैं  ।

 शो  सोमनाथ  घटलों  चुं।॥  आप  इसस  प्रभावित  हुए  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इससे  प्रभावित  हुआ  हूं  क्योकि  गृह  मत्री  स  कइ  ब।र  सूचना  देने  क॑  लिए

 कहा  गया  1)  गृह  मन्त्री  खड़े  हुए  और  उन्होंने  कहा  कि  पास  कोइ  सूचना  नहीं  है  ।”

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  यदि  वे  राज्यपाल  को  दिल्‍ली  बुलातें  और  राज्यपाल  को  कुछ

 सलाह  देते  ता  मैं  वह  सब  बाते  नही  कहता  हालाकि  ये  होना  नहीं  चाहिए  ।''  '
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 14  1914  सबिधान  के  अनुच्छेद  350  के  अधीन  नागालेड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  काने  के  बररे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  अनुच्छेद  356  का  उचित  ह#प  से  प्रयोग  किया  गया  ठ॑  या  अनुचित  रूप  स

 इसका  निणंय  आपके  विवेक  पर  निभंर  करता  है  ।  आप  कुछ  भी  कह  सकते  है  ।

 )

 श्री  जाजे  फर्नाग्डीज  :  राज्यपाल  ने  सूचित  किया  था

 धो  लालकृष्ण  आइवाणो  :  मैं  नहीं  ममझता  कि  यह  राज्यपाल  के  लिए  ऐसा  करना
 अनिवायं  या  उसकी  संबंधानिव  जिम्मेदारी  है  शिष्टानार  के  मामले  में  भी  मैं  यह

 कहूँगा  कि  यह  राज्यपाल  पर  निर्भर

 मृश्ने  याद  है  मेघालय  के  मामले  में  क्या  हुआ  ।  हम  सभी  ने  यहां  पर  निश्नित  विचार  व्यक्त

 किए  थे  और  सरकार  ने  अपनी  असमंथता  जताई  और  कहा  राज्यपाल  को  मजबूर  नहीं  कर  सकते

 हैं  ।  राज्यपाल  ने  हमें  सूचित  नहीं  किया  है  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पूछता  हूं  क्‍या  आप  अपने  इस  विचार  पर  दड़  रहेंगे  ।

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  नहीं  इसमें  कोई  सर्वेधानिक  अनिवायंत्ता  नहीं  है  ।
 *  ”  रद  गृह  मत्री  कोई  जानकारी  मांगते  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्यपाल  अभीष्ट

 कारी  उन्हें  देते  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमें  किसी  विशेष  अ्रवपर  के  अनुरूप  या  किसी  कार्य  का  औचित्य  मिद्ध

 करने  के  लिए  सविधान  का  अर्थ  नहीं  निकालना  चाहिए  |  वह  बहुत  दुः्ख्द  दिन  होगा  जब  संबिधान  के

 साथ  खिजवाड़  किया  जाएगा  ।  यदि  आप  केवल  अपनी  सुविधानुसार  किसी  विशेष  अवसर  पर  संविधान

 का  कोई  विशेष  अर्थ  निकालेंग  तो  खतरनाक  स्थिति  एक  खत्त  रनाक  सिद्धांत

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 |

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  संविधान  का  कोई  अर्थ  “'  *
 उन्होंने  राज्यपाल  की

 प्पोर्ट  के  बिना  कार्य  किया  चूंकि  आज  राज्यपाल  को  उनकी  अनुमति  अश्ववा  महमति  के

 बिना  कोई  निर्णय  लेने  का  साहस  किया  है  ।  इसाॉलए  यहू  सरकार  उन  पर  हुक्म  चलाने  के  लिए  एक  चाबुक
 के  सहारे  उन्हें  सवक  मिखाने  के  लिए  अपने  पास  उच्च  प्राधिकरण  के  अधिकार  होने  का  झूठा  दावा  करती

 है  ।  हम  क्या  कर  रहे  हैं  ?  क्‍या  यह  संसद  केवल  इस  सरकार  बहुमत  के  आधार  पर  करिए  चाह

 यह  बहुमत  कंमे  भी  प्राप्त  किया  गया  है  सभी  अविवेकपूर्ण  कार्यों  को  मजूरी  देने  के  उह्दृ  श्य  से  फ्रतीक्षारत

 रहेगी  ।'
 '  सभी  जानते  हैं  कि  यह  एक  श्रतरनाक  सिद्धान्त  दूसरी  तरफ  मैं  लोक

 जोकि  देश  में  शीर्षल्थ  निकाय  के  अध्यक्ष  से  कुछ  उम्मीद  करता  इस  सदन  पर  इस  देश  में
 संसदोय  लोकतत्र  को  चलाए  रखन  और  उसे  जीबित  रखने  का  दायित्व  है  ।
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 हम  आप  से  उम्मीद  करते  हैं  कि  आप  इस  सरकार  की  भत्सना  यह  संबिधान  के  साथ

 खलबाड़  करने  के  अलावा  ओर  कुछ  नहीं  है|  इससे  केन्द्र  राज्यों  के  सम्बन्धों  को  गहरा  आधात  पहुंचता

 हैं  ।  अतः  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीक रण  देना  चाहिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहां  पर  किसी  को  भत्संता  नहीं  कर  मैं  केवल  प्रश्नों  को  प्रस्तुत
 सकता

 )

 थी  सोमनाथ  जठलों  :  अब  ऐसा  लगता  है  कि  अब  इस  देश  में  केवल  दो  निकाय  आई०  बी०
 भौर  पी०  आई०  बी०  ही  अपने  समय  से  अधिक  समय  तक  कायं  कर  रहे  इसलिए  लोगों  को  कोई

 सूचना  नहीं  दी  गई  |  इस  देश  को  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।  इस  देश  के  लोगों  को  दी  जाने  वाली
 खबरों  का  दमन  करने  के  उहं श्य  से  इन  एजेंसियों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  इसोलिए  हमें  अपनी
 कार्य  सूची  की  अनुपूरक  काय॑  सूची  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी  है  ।

 मैं  इस  पर  कड़ी  आपत्ति  करता  हूं  ।  गृह  मन्त्री  को  यहां  पर  होना  चाहिए  था  ।  उन्हें  प्रारम्भ  में
 एक  वकक्‍तश्य  देना  चाहिए  इस  मामले  में  सरकार  को  तत्काल  कदम  उठाने

 मैं  जानता  हूं  कि अब  इस  गलती  को  सुधारा  नहीं  जा  सकता  विधान  सभा  अब  नहीं
 कम  उन्हें  चुनाव  कराने  का  साहस  तो  करने  दें  ।  गृह  मन्त्री  को  यहां  बुलाया  जाये  तथा  सभा  की  बार  के
 सामने  उ>की  भत्संना  की  जाये  ।

 श्री  जज  फर्मांडोअ  :  अध्यक्ष  मैं  केबल  एक  ही  बात  कहना  चाहता  हैं  ।  आपने  प्रश्न  पूछा
 जिस  पर  सोमनाथ  जी  ने  जो  बातें  कही

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसको  छोड़  दीजिए'*ਂ

 )

 थो  जाओं  कर्नाग्डोज  :  वह  रिकाईड  में  रखना  जरूरी  '  ने  केन्द्र  को

 तत्काल  सूचना  दी  है  ओर  यह  केन्द्र  का  कहना  नहीं  है  कि  हमको  सूचना  नहीं  दो  है  ।  सोमनाथ  जी  का

 कहना  है  कि  कोई  उपाय  नहीं

 ]

 356(2)  के  अन्तयंत  किसी  भी  प्रस्यापन  को  उसके  बाद  के  प्रद्यापन  के  हढ्वारा  निरक्षित

 अथवा  बदला  जा  सकता  है
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 :4  19!  ५  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  ॥गालेंड  मे

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 हेम  सरकार  से  मांग  करते  हैं  कि आटिकल  356(2)  का  इस्तेमाल  करें  और  इस  प्रॉक्‍्लेमेशन
 को  बर्खास्त

 ]

 शी  सनोरंजन  भक्‍त  और  निकोबार  :  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  तो  मैं
 कैन्द्रीय  सरकार  को  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  क-ने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  हानांकि  यह  काम

 देरी  से  किया  गया  यह  हैरानी  की  बात  थी  कि  नागालेंड  के  राज्यगाल  ने  अनुच्छेद  174  के
 मन्त्री  मण्डलीय  संकल्प  समर्थन  के  बिना  विधानसभा  भरग  कर  दी  यदि  राज्यपाल
 मनन्‍्त्री  की  सलाह  बिना  उस  राज्य  सरकार  के  मन्त्री-मण्डलीय  समर्थन  के  बिना  कार्य  कर  रहे

 तो यह  अनुचित  कारंवाई  .';  और  उम्र  स्थिति  राज्यपाल  स्वेच्छा  से  और  स्वय-प्रेरणा  में  कार्य  नहीं
 कर  सकते  ।  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  क़ि  जब  उन्होंने  बाद  में  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित
 कर  दिया  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  ऐसा  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  किया  गया  है  ।
 फिर  उन्टोंने  कहा  कि  विधायक  कल  बदल  कर  रहे  थे  और  हसी  वजह  से  उनके  लिए  यह  आवश्यक  था
 कि  वह  विधान  सभा  को  भंग  कर  यदि  यही  स्थिति  तो फिर  उस  हालात  गे  इस
 सरकार  को  बनाए  रखना  सही  नहीं  है  ।  और  जंसाकि  हमने  देखा  है  और  जंपाकि  उन्होंने  बाद  में  भी
 प्रकट  किया  मुख्य  मन्त्री  ने  सिफारिश  की  थी  कि  उनकी  काप्-चलाऊ  सरकार  की  मन्त्री-परिषद  के
 सात्त-सदस्यों  को  मन्त्रीमण्डल  से  बर््गस्त  कर  दिया  जाए  |  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्यपाल  की  ममूची
 कारंबाई  एक  सोडी  समझी  योजना  थी  और  ऐसा  विसी  बाहरी  तत्व  के  दबाव  में  और  किसी  विशेष  मंतव्य
 से  किया  गया  था  ।  जब  मैं  बाहरी  तत्व  को  बात  कहता  तो  मेरा  कहने  का  अं  है  नागालैंड  मे  बाहरी
 के  तत्बो  से  हैन  कि  भारत  से  बाहर  के  तत्वों  से  |  कुछ  लोग  आज  बहुत  बढ़  चढ़कर  बोल  रहे  है  |  व

 बताएं  कि  ऐसी  ही  स्थिति  मे  राज्यों  के  राज्यपानों  द्वारा  यदि  कोई  कारंबाई  की  जानी  तो  वह
 क्या  कारंबाई  होनी  जब  राज्यपाल  मुख्यमन्त्री  की  सलाह  पर  परन्तु  मन्त्रीमण्डलोय  सकल्प  के

 समर्थन  के  कार्य  करता  तो  वे  क्‍या  कारंवाई  करेंगे  ?

 श्री  शाम  कापसे  :  आपका  अनुमान  गलत  है  ।

 क्रो  मनोरंजन  भक्त  :  यही  कारण  है  कि  मैं  उस  कार्रवाई  का  पूर्ण  समन  करता  हे  ।

 एक  स्वस्थ  प्रतातांतिक  प्रणाली  के  लिए  कारंवाई  करना  नितांत  आवश्यक  इतना  हां  केन्द्रीय
 सरकार  को  राज्यपाल  के  का्यंकलाप  पर  भी  कारंवाई  करनी

 थी  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  जब  हम  छोटे  बच्चे  तब  हम  बताया  जाता
 था  कि  किसी  के  विरुद्ध  दोषारोपण  की  अंगुली  मत  उठाना  क्‍योंकि  बरना  फिर  अन्य  चार  अंगुलिया
 तसम्हारी  ओर  भी  मैं  श्री  जाज॑  फर्नान्ढी  ज  को  स्मरग  कराना  चाहना  हूं  कि  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार
 के  शासनकाल  लगभग  हर  वह  श्री  सुबोध  कांत  सहाय  के  साथ  नागालेंड  में  होते  थे  और

 में  दलबदल  कराने  की  कोशिश  किया  करते  थे  |

 249



 संबिधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  अप्रै  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लाग्रू  किए  जाने  के  बारे  में

 थी  जाओ  फर्नाग्डोज  :  सरकार  के  सदस्य  के  रूप  में  मैं  कभी  भी  नागालेंड  नहीं  गया  हूं  ।

 शो  पो०  स्ली०  याबस  :  आप  ऐसा  वहां  जाये  बिना  भी  करवा  सकते  )

 श्री  जाओ  कर्ताग्डोल  :  लोगों  को  सभा  में  ऐसी  टिप्पणियां  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जा  सकती  है  ।  उन्हें  अपनी  टिप्पणी  वापिस  लेनी  क्या  आपको  आपके  कार्यवाही  का  समर्थन

 कराने  हेतु  कोई  अन्य  व्यक्ति  नहीं  मिला  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्री  जाजं  फर्नान्‍्डीज  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हम  किसी  अन्य  विषय  पर

 बर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उस  बात  को  एक  तरफ  रखिए  ।

 )

 थी  पोदर  जो  ०  जरबनिआंय  :  वहां  श्री  एस०  ई०  जामीर  के  नेतृत्व  में  एक  चुनी  हुई  कांग्रेस

 सरकार  केबल  उसी  पर  ही  सन्तुष्ट  न  होते  हुए  उन्हें  बहां  के  डा०  गोपाल  सिंह  को

 बदलना  पड़ा  था  और  डा०  एम०एम०  थामस  को  राज्यपाल  बनाना  था  और  राज्यपाल  के  आने  के  ।5

 दिन  बाद  हो  17  1990  को  श्री  एस०  ई०  जामीर  के  नेतृत्व  बालो  कांग्रेस  सरकार  का  तरता  पलट

 दिया  गया  था  ।  हमें  भारत  में  अपनी  इस  पद्धति  के  उत्तरदायित्व  को  नहीं  भुलाना  चाहिए  ।  ये  वे  मामले

 जिन  पर  हमें  बिना  किसी  पक्षपात  के  बोलना  हमें  समस्या  से  उद्देश्यपूर्ण  तरीके  से  निपटना

 चाहिए  ।  राज्यपाल  ने  मुख्यमन्त्री  श्री  बामुजो  की  मौखिक  सलाह  पर  कारंवाई  की  मैं

 ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  26  को  श्री  बामुजो  को  पता  चला  था  कि  उन्हीं  के  तीन  मंत्रियों

 ने  आठ  विधायकों  सहित  इस्तीफा  दे  दिया  है  ।  राज्यपाल  को  विधानसभा  भंग  करने  की  मौक्िक

 सलाह  दी  गई  थी  और  27  मा  को  राज्यपाल  ने  विधानसभा  भंग  कर  दो  थी  ।

 मैं  आपको  कोहिमा  से  प्रकाशित  एक  साप्ताहिक  पत्रिका  में  छपी  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 खबर  भी  बताऊंगा  जिसमें  कहा  गया

 “27  1992  को  एक  चैक  '  '

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसे  कार्यबाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं

 दे  रहा  है  ।

 )

 श्री  पोटर  जो०  सरजभिजांण  :  परन्तु  मैं  केवल'''उद्धुत  कर  रहा  हूं

 +कायवाही-बत्तान्त  में  सम्मिलित  नहों  किया  क्‍या

 ;



 ।4  1914  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लायू  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उद्धुत  करने  को  जरूरत  नहीं  आप  समाचारपत्र  का  हवाला  नहीं
 दे  सकते  ।  इस  प्रकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  भाषण  का  यह  भाग  कार्यबाही  बत्तान्त  में  शामिल  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।

 भो  पोटर  जो  ०  मरबनिज्लांग  :  हमें  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  सभा  भंग  करने  की  इस
 प्रकार  की  कठोर  कारंवाई  करने  से  पूर्व  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  करता  राज्यपाल  की  नैतिक  जिम्मेदारी

 उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  राज्यपाल  नागालेंड  राज्य  के  सांबंधानिक  मुखिया
 होने  और  भारत  के  राष्ट्रपति  के  एक  प्रतिनिधि  होने  को  दोहरी  भूमिका  अदा  करने  में  असफल

 रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया**  ऐसा  मत  कीजिए  ।  आप  इस  प्रकार  नहीं  कर  सकते  ।

 को  पोटर  जो०  मरबनिआंग  :  अब  मैं  अनुच्छेद  356  लागू  करने  और  श्री  वामुजो
 की  काम  चलाऊ  सरकार  से  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  ।  इससे  उनको  अवश्य

 ही  अत्यधिक  दुःख  हुआ  होया  कि  उन्हें  कामबलाऊ  मुख्यमन्त्री  के  रूप  में  श्री  वामुजो  को  खोना  पड़ा  ।

 को  जसबन्त  सिह  :  अध्यक्ष  भाअपा  की  ओर  मैं  यह  बिर्कुल  स्पष्ट  कर

 देगा  चाहता  हूं  कि  हमने  सरकार  द्वारा  गत  संध्या  को  उठाए  गए  कदम  को  एक  ऐसा  कदम  पाया

 जिसकी  कि  हम  कड़े  मे  निन्‍्दा  करते  हम  समझते  हैं  कि  इससे  संविधान  की  समुचे  संधोय

 व्यवस्था  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेवा  ।  हम  यह  भी  महसूस  करते  हैं  कि  सरकार  ने  निष्ठापू्थंक  और

 संविधान  के  हितों  में  कार्य  नहीं  किया  है  ।  मैंने  अपने  अति  बरिष्ठ  मित्रों  थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  और

 सालजी  आडवाणी  दोनों  ही  से  सलाह-मश्थिरा  किया  है  कि  क्‍या  कोई  ऐसा  और  भो  पूर्वोदाहरण  विख्यमान

 अध्यक्ष  महोदय  :  नि:सन्देह  ऐसे  पूर्वोंदाहरण  हैं  ।

 श्रो  जसबम्त  सिह  :  इस  प्रकार  का  कोई  पृर्वोदाहरण  नहों  है  जिसमें  राज्यपाल  ने  पहले  से  ही

 विधान  सभा  को  भंग  कर  दिया  हो  और  उसके  राज्यपाल  से  रिपोर्ट  प्राप्त  किए  बिना  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  एक  नहीं  अनेक  पूर्वोदाहरण  हैं
 go

 शो  असबम्त  सिह  :  यदि  ऐसे  पूर्वोदाहरण  तो  हम  जानना  चाहेंगे  ।  यह  तो  एक  विशेष  ही

 स्थिति  पैदा  हुई  तीन  पहलुओं  पर  प्रश्नबिन्ह  लगते  भापने  भी  अध्यक्षपीठ  से  एक  प्रश्न

 उठाया  था  ।  एक  तो  मन्त्रो-मण्डल  को  सलाह  के  बारे  में  जिसे  बड़ी  आसानी  से  निबटा  दिया  गया  ।

 पहली  बात  तो  यह  कि  तथ्यात्मक  रूप  से  यह  सही  नहीं  मुझे  उन  कुर्यात  कारंवाईयों  अथवा

 अप्रसिद्ध  कार्यों  का  स्मरण  नहीं  कराना  चाहिए  जोकि  1975  मन्त्रीमण्डल  की  सलाह  के  बिता

 **अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कायबाही-श्ुत्तान्व  से  निकाल  दिया
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में
 3  199°

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 ॑

 ही  किए  गए  थे  और  जिन्हें  गणराज्य  के  राष्ट्रपति  ने  सत्य  भी  मानाथा  और  बाद  में  उनकी  पुष्टि  भी

 कर  दी  यह  एक  आपात  स्थिति  कपटपूर्ण  जोकि  मन्त्री  मण्डल  की  सलाह  के  बिता  इस  देश

 में  लागू  की  गई

 बास्तव  में  इसके  दो  पहलू  प्रथम  तो  राज्यपपन्‍ल  ने  सूचित  ही  नहीं  किया  और  सलाह

 देन  के  समय  क्‍या  सलाह  देने  वाली  सरकार  को  बहुमत  प्राप्त  अथवा  नहीं  ।

 पहली  बात  क्या  उन्होंने  केन्द्र  सरकार  को  सूचित  किया  था  ?  यहां  मेरे  अनेक  मित्र  जिनमें  मेरे

 अच्छे  मित्र  श्री  जाज  फर्नान्डीज  भी  शामिल  ने  कहा  है  कि  राज्यपाल  ने  सलाह  दी  थी  ।  यदि  बह  उन्हें

 सलाह  देने  में  असफल  भी  तो  जैसा  कि  श्री  सोमनाथ  जी  ने  कहा  है  यह  एक  सांवंधानिक  अनौचित्य

 नहीं  बल्कि  नैतिकता  की  दृष्टि  से  इस  मामले  में  गणराज्य  के  अध्यक्ष  और  एक  राज्य  के  अध्यक्ष  के

 बीच  कार्यवाही  सम्बन्धी  गरिमा  नहीं  निभाई  गई  है  ।

 मैं  आपसे  निबेदन  करता  हूं  कि  राज्यपाल  ने  मन्त्री  मण्डल  के  सलाह  तीन  बातें

 उन्होंने  विधानसभा  भंग  उन्होंने  चुनाव  कराने  का  भादेश  दिया  |  अब  हमें  बताया  गया  है  कि

 क्योंकि  उन्होंने  ये  बातें  की  तो एक  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  और  वह  श्थिति  राज्यपाल  की  रिपोर्ट

 के  फलस्वरूप  पंदा  नहों  हुई  बल्कि  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  जिसमें  नागालैंड  की  सरकार

 संविधान  के  अनुरूप  नहीं  चल  ख़कती  है  !  बास्तव  में  यही  हमारे  लिए  दुबिधा  की  स्थिति

 यह  कैसे  हुआ  कि  जब  वहां  कोई  बिधान  सभा  ही  नहीं  है  तों  बहां  चुनाव  करवाने  के  आदेश  देकर  ऐसा
 किया  गधा  है  ?  राज्यपाल  को  रिपोर्ट  के  कला  संविधान  के  अलुसार  सरकार  के  बारे  में  कंसे  कामंवाही
 नहीं  की  जा  सकतो  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  अनुच्छेद  356(2)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  अपना
 विद्यार  बनाने  अथवा  कार्यवाही  करने  के  हुकदार  नहीं  है  क्योकि  यह  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 या  उसके  बिना  भी  हो  सकता

 अनुच्छेद  174(1)  और  163(2)  देखें  ।

 ।74(1)  में  स्पष्ट  तौर  से  यह  कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  समय-समय  पर
 मष्डल  के  सदनों  या  प्रत्येक  सदन  को  अधिवेशन  के  लिए  बाहुत  करेगा  ।

 अनुच्छेद  174(2)  में  कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  समय-समय  पर  सदन  का  सत्रावसान
 कर  विधानसभा  का  विधटन  कर  सकेमा  ।  राज्यपाल  को  मन्क्रिमब्डहल  की  सलाह  पर

 विधान  सभा  का  विघटन  करने  का  अधिकार  उसे  यह  विषय  नाथ  ब्लाक  भेजने  अथवा  इसके  लिए
 राष्ट्रपति  के  पास  जाने  की  आवश्यकता  नही  बह  यह  कार्य  स्वयं  कर  सकता

 अब  मैं  अनुच्छेद  163(2)  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  यह  पृष्ठ  84  पर  है  ।

 कोई  प्रश्न  उठता  है  कि  कोई  विषय  ऐसा  है  या  नहीं  जिसके  सम्बन्ध  में  इस  संविधान

 द्वारा  या  इसके  अंधीन  राज्यपाल  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  अपने  विवेकानुसःर  कार्य  करे  तो

 राज्यपाल  का  अपने  विवेकानुसार  किया  गया  बिनिश्चय  अन्तिम  होगा  और  राज्यपाल  द्वारा  की
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 (4  1914  संविश्वान  के  अनुच्छेद  356  के  अधघीत  नागालेड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 गई  किसी  बात  की  विधि  मान्यता  इस  आधार  पर  प्रश्नचत  नहीं  की  जाएगी  उमे  अपने

 विवेकानुसार  कार्य  करना  चाहिए  था  या  नहीं  ।"

 अष्यक्ष  महोदय
 :  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  इस  बात  को  चुनौती  दे  रहे  हैं  कि  क्या  राज्यपाल  को

 यह  कार्य  करने  का  अधिकार  है  अथवा  मन्त्रिमण्डल  को  !  यहां  पर  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  करने  पर  चर्चा  हो  रही  है  |

 श्रो  जसबन्त  सिह  यहां  कठिनाई  यह  हूं  कि  मेरे  अच्छे  मित्र  थ्वरी  जाज  फ्नन्डीज  न  कहा  है  कि
 यदि  केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  यह  वहते  है  कि  हम  राज्यपाल  को  कायंबाही  को  नहीं  तो  हम  इसे

 गम्भी  रता  से  लेंगे  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यद्रि  मुझे  ठोक  से  याद  है  तो  उस  दिन  कुछ  जानकारी  मांगी  गई  थी  तथा

 उन्होंने  कह्ठा  था  कि  उनके  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।  वह  उन  बातों  से  अनकभिज्ञ  हैं  ।  बस  इतनी  सी
 बात  है  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्‍न्डीज  :  जी  राज्य  सभा  में  विस्तार  से  चर्चा  हुई  थी  और  वहां  उन्होंने
 वक्‍तटण  दिया  था  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  ।  हमें  यहां  इसका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्री  जाजं  कर्नान्डीज  :  उन्होने  यह  भी  कहा  था  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसका  उल्लेख  करने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा

 भ्री  जाजं  फर्नाग्डोज  :  इसलिए  मैंने  उसका  उल्लेख  नहीं  किया  ।

 ]

 थरो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  इस  मामले  म  पृष्ठभूमि  का  बहुत

 महत्व  है  ।  आपने  उदाहरण  बताए  हैं  और  उदाहरण  हैं  कि  गवनंर  ने  फंसला  कर  विधान  सभा

 भंग  कर  दी  ओर  बाद  में  राष्ट्रपति  राज  स्थापित  कर  दिया  गया  |  हो  सकता  है  कि  ऐसे  मामलों  में

 गवनंर  और  केन्द्र  क  बाच  में  कोई  मतभेद  न  हो  सकता  है  कि  मबनंर  ने  केन्द्र  की  सलाह  मान  ली

 हो  सव॒ता  है  कि  गवनंर  की  सलाह  पर  केन्द्र  ने  ऐसा  किया  मगर  नागालेंड  के  बारे  म  केन्द्र  और

 नागालैंड  के  गवर्नर  के  बीच  में  एक  मुठभेड  जेभी  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  और  गृह  मन्‍्त्री  ने  अपनी

 भावनाओं  को  छिपाया  नहीं  !  इस  पृष्ठभूमि  में  वहां  राष्ट्रपति  राज  लागू  एक  ऐसी  विक्लृति

 जिस  पर  सदन  को  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  |  )

 +क्रायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंधीन  नागाजंड  में  3.  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  सहोवय  :  क्या  गवनंमेंट  इस  पर  एक्सप्लेनेशन  दे  कि  वहां  के  गवर्नर  ने  ऐसा  गुस्से  के कारण

 किया  या  किसी  और  रीजन  से  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रो  जसबम्त  तिह  :  मैं  जो  कहना  चाहता  था  वह  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगियों  श्री  अटल  बिहारी
 वाजपेयी  और  श्री  लाल  कृष्ण  आडबाणी  ने  अपने  अनुभव  से  कह  दिया  ।  जिन  परिस्थितियों  में  कल

 ज्ञाम  सरकार  ने  यह  सारी  कार्यवाही  की  और  संसद  तथा  प्रेस  को  अन्धेरे  में  उससे  यही  प्रतीत

 होता  है  कि  ऐसा  काये  संकी्  राजनीति  से  प्रेरित  होकर  किया  गया  है  और  केन्द्रीय  मन्त्री  के  इन  कार्यों
 पर  असंविधानिकता  की  छाथा  मंडरा  रही  है  !

 ही  लाल  कृष्ण  आडलाजो  :  श्री  जसवन्त  सिह  और  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने

 संजिधान  के  बिभिमन  पहलुओं  के  बारे  में  बिचार  प्रकट  किए  मैं  तो  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं
 कि  राज्यपाल  की  भूमिका  और  केम्द्र  सरकार  के  साथ  उनके  सहयोग  का  सम्मान  किया  जाना  चाहिए
 जंसी  की  संविधान  निर्माताओं  ने  कल्पना  की  थी  ।

 वास्तव  में  उन्होंने  अनुच्छेद  174  का  उल्लेख  किया  संविधान  के  प्रारूप  में  अनुच्छेद  174  में

 कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  अपने  विवेकानुसार  कार  मैं  इस  अनुच्छेद  के  सम्बन्ध  में  सरकारिया
 आयोग  की  रिपोर्ट  में  से  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।  इसका  पाठ  निम्न  प्रकार  से  है  :

 को  विधान  सभा  आहृत  उसका  सत्रावसान  करने  तथा  उसे  विषटित
 करने  का  अधिकार  है  ।  संविधान  के  प्रारूप  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  कहा  गया  है  कि
 विधान  सभा  अथवा  परिषद  आहूत  करने  और  विधान  सभा  विषटित  करने  के  लिए  राज्यपाल
 अपने  विवेकानुसार  कार्य  करे  |  लेकिन  बाद  में  इस  प्रावधान  को  इस  आधार  पर  हटा  दिया  गया
 कि  राज्यपाल  अपने  विवेकासुसार  कार्य  नहीं  करेगा  और  इन  सभी  मामलों  में  अपने  मन्त्रिमंडल
 के  परामश  का  अनुसरण

 यह  सुस्थापित  सिद्धांत  है  कि जब  तक  मन्त्रिपरिषद  को  विधान  सभा  का  विश्वास  प्राप्त  है
 इन  मामलों  में  उसका  परामश  जब  तक  कि  नितांत  असंविधानिक  न  हो--राज्यपाल  पर
 कारी  रहना  चाहिए  ।”

 इस  मामले  में  मन्त्रिपरिषद  को  बहुमत  प्राप्त  है  यदि  इस  बहुमत  को  अनुचित  माना  जाए  ।  बल
 उसका  पराम  बाध्यकारी  इसमें  आगे  कहा  गया  है

 यह  प्रश्न  कि  क्‍या  राज्यपाल  अपने  विवेकानुसार  कार्य  कर  सकता  तभी  उत्पन्न  होता
 है  जब  ऐसे  परामर्श  का  पालन  करने  से  सविधान  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  होता  है  अबबा
 सन्त्रिपरिषद  ने  विधान  सभा  में  विश्वास  खो  दिया  है

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  उसे  केन्द्र  को  सलाह  पर  कायं  करना  चाहिए  जबकि  यहां  भी  उनके
 अपने  विवेक  की  बात  है  जिसके  अन्तगंत  उन्हें  सलाह  देनी  है  ।
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 14  1914  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधोन  नायालेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 यह  मानते  हुए  भी  कि  नागालेंड  सरकार  ने  विधान  परिषद  में  बहुम्रत  नहीं  श्ोया  वहां  ऐसा

 नहीं  फिर  भी  ००+०७०००

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  बुरा  न  मानें  तब  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  स्वयं  कुछ  भ्रमित  हूं  ।

 इसीलिए  में  यह  इसे  यूं  रख  रहा  हूं  ।  मेरे  कहने  का  गलत  अर्थ  नहीं  लगाया  जाना  यह  भेरे  समझने
 के  लिए  है  ।

 वास्तव  में  राज्यपाल  की  कार्यंबाही  पर  आपत्ति  नहीं  की  गई  है  ।  अब  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने
 के  बाद  यहां  अन्तरिम  सरकार  नहीं  होगी  बल्कि  राज्यपाल  का  शासन  होगा  ।

 श्रो  जाल  कृण्ण  आडवाणी  :  क्‍यों  ?

 थो  अटज  बिहारो  बाजपेथो  :  इसीलिए  तो  किया  गया  सरकार  को  हटाने  के  लिए  ही  वे  कदम

 उठाए  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  विषटित  होना  ही  है  तो  किसी  को  भी  शासन  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडयाजो  :  यदि  सभा  सरकार  की  कायंबाही  से  विधटित  होती  है  जोकि  एक
 संविधानुसार  कार्यवाही  तो  संविधानिक  तन्त्र  केसे  विफल  हुआ  ?  मेरे  विचार  से  अनुच्छेद  356  प्रभावी

 नहीं  होता  जब  तक  कि  संविधानिक  तन्‍्त्र  विफल  न  हो  जब  तक  भारत  सरकार  यह  रवबंया  नहीं
 अपनाती  कि  राज्यपाल  ने  जो  भी  किया  है  उससे  संविधानिक  तन्‍्त्र  विफल  हुआ  है  तब  तक  अनुश्छेद
 356  को  लासू  नहीं  किया  जा  सकता  और  पहले  ऐसे  सभी  मामलों  में  राज्यपाल  केन्द्र  से  परामर्श
 करते  हालांकि  दोनों  राज्यपाल  और  केन्द्र  सरकार--इस  बात  का  खण्डन  करते  लेकिन  जो
 कुछ  भी  होता  था  बह  केन्द्र  सरकार  और  राज्यपाल  के  बीच  साठ-गांठ  से  ही  होता  था  ।  इस  बार  ऐसा  नहीं
 हुआ  और  इसी  से  केन्द्र  सरकार  परेशान  हो  गई  अतः  उन्होंने  इसमें  हस्तक्षेप  करना  चाहा  है  तथा
 राज्यपाल  ने  राष्ट्रपति  जासन  लागू  करके  जो  कुछ  किया  है  थे  उसे  निरस्त  करना  चाहते  राज्यपाल
 को  यह  चाहा  है  कि  सरकार  की  सलाह  मान  ली  जाए  और  नए  चुनाव  कराए  तथा  यही
 सरकार  सत्ता  में  बनी  जिसको  केन्द्र  सरक/र  अपने  पश्चपातपूर्ण  रबंए  के  कारण  ने  अनुमति  नहीं  दे
 रही  है  ।  अतः  उन्होंने  अनुच्छेद  356  लागू  कर  दिया  जोकि  इस  अनुच्छेद  विशेष  का  स्पष्ट  तौर  से

 दुश्पयोम  है  ।

 यदि  वहां  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  लागू  की  होती  तब  एक  नया  अध्याय  और  नया  पहलू
 जुड़  आता  यह  स्पष्ट  तौर  पर  पक्षपातपूर्ण  नीति  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  अनुच्छेद  356
 को  लागू  करना  उत्तेजना  पेंदा  करना  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  क्योंकि  यह  कायंवाही  सरकार  के
 बिरुद्ध  कम  ओर  राज्यपाल  के  विद््ध  भरव्िक  जाती  है  ।
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 खंगिध्ान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालेंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  श्रामे  के  बारे  में

 जरा  कचार  है  कि  कदि  सरकार  ईमाक्दारसी  से  यह  समझती  है  कि  राज्यपाल  ने  अपने  अधिकारों
 का  उल्लंधन  किया  है  तब  मेरे  विचार  से  संविधान  के  उन  प्रावधानों  को  लागू  करना  बेहतर  होता  जिनमें

 यह  कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  राष्ट्रपति  की  इच्छानुसार  ही  अपने  पद  पर  रह  सकता  है  ।  वास्तविकता

 यह  है  कि  राज्यपाल  मे  वही  किया  थो  उस  किया  जाना  चाहिए  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चाल्स  संक्षेप  में  एक  मिनट  के  लिए  फिर  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 ओर  उसके  बाद  सरकार  जवाब  देगी  ।

 भी  ए०  चाहसे  :  हल  सभा  क्रे  इस  तरफ  के  छोग  इस  सामने  में  पंगु  हो  गए  हैं
 जिन  तथ्णों  का  उल्लेल  यहां  किया  गया  उनकी  जानकारी  हमें  नहीं  दी  गई  थी  ।  प्रश्नकाल  के  समाप्त

 होने  के  समय  हमें  एक  पूरक  कार्य-सूची  दी  गई  जिसमें  यह  बताया  गया  कि  श्री  एस०  बी०  चब्हाण
 नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  के  सम्बन्ध  में  एक  बक्‍तब्य  देंगे  ।

 अध्यक्ष  तोसरकार  क्रोहही  दोलने  दीकनए  ।

 थो  ए०  चाहसं  :  मुझे  कुछ  मिनट  तो  दीजिए  ।  कृपया  मेरा  साथ  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपको  अगर  पूरी  जानकारी  नहीं  है  तो  आप  मत  बोलिए  |  सरकार  को
 बोलने  दीजिए  ।  *

 झी  ए०  जाहसे  :  उस  पक्ष
 के

 जधिकांश  वक्ता  सदस्य  सभी  दस्तावेजों  और  खंविश्ान  के  साथ  पूरी
 तरह  तैयार  होकर  आए  हैं  और  इसलिए  ऐशा  आभास  होता  है  कि  नागालेंड  में  पिछले  सप्ताह  की  घटना
 की  हर  मिनट  को  जानकारी  उम्हें  मिलती  रही  है  ओर  वे  सभी  तथ्यों  से  धृूर्णंतथा  वाकिफ

 जध्यक्ष  महोद्प्त  :  मैं  आपकी  इस  बात  का  अर्थ  भहीं  समझ  पाया  ।

 भ्री  राम  माईक  :  क्या  आप  ससस्‍्क्ार  क्री  सहायताकर  रहे  हैं  ?

 की  ए०  चाल्स  :  आप  कृपया  मुन्े  पिछले  दो  सप्ताहों  के  दौरान  नागालैंड  में  जो  कुछ  सी
 घटा  उससे  म  तो  राज्यपाल  के  महान  पद  को  श्रेय  जाता  नही  संसद  को  और  न  ही
 नॉतिकताओं  तथा  संरबंधानिक  नैतिकता  को  यह  श्रेय  जाता  है|  जिसके  बारे  में  दूसरे  पक्ष  के  सदस्य  हमेशा

 उपदेक्ष  देते  रहते  हैं  ।

 जब  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  सत्ता  में  तब  यहां  के  राष्ट्रपति  भवन  से  टेलीफोन  संदेश  के
 माध्यम  से  केरल  में  हमारे  राज्यपाल  को  त्यागपत्र  देने  के लिए  कहा  गया  और  उन्होंने  स्यागपत्र  तैयार

 भी  कर  लिया  ।  उसके  अगले  दिन  ही  उन्हें  वहां  को  विधान  सभा  को  सम्बोधित  करना  था

 में  किसी  का  भाम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इन  सब  का  उल्लेख  क्यों कर  रहे  हैं  ?



 1449,  914  संवि<ान  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंश  भे

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 श्री  ए०  चाल्स  :  मैं  इसकी  पृष्ठभूमि  बताना  चाहता  हूं  ।  बसे  यहां  काफी  समय  यों  हो
 कर  दिया  जाता  तो  फिर  कुछेक  मिनट  अपेक्षाकृत  उपयोगी  विषय  पर  क्‍यों  नहीं  खर्च  किए  जा
 सकते  हैं  ?

 वजट-मत्र  की  पूर्व  संध्या  पर  राज्यपाल  को  विधान-सभा  को  सम्बोधित  करना  कुछ  भ्रम
 पैदा  हो  गया  था  ।  समाचार-पत्रों  में  यह  सब  छपा  तब  दूसरा  संदेश  भेजकर  उन्हें  कहा  गया  कि

 राज्यपाल  के  अभिभाषण  पढ़े  जाने  तक  वे  इस्तीफा  न  दें  ।  यह  पृष्ठभूमि  है  और  उसके  बाद  एक  ही  झटके

 में  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  द्वारा  13  राज्यपालों  को  बर्रास्त  कर  दिया  गया  ।  इस  सरकार  को  सत्ता

 संभाले  !0  महीने  बीत  चके  हैं  और  हमने  राज्यपाल  के  उच्च  पद  को  अपेक्षित  मम्मान  दिया  हमने
 किसी  भी  राज्य  सरकार  के  काय॑  में  कभी  भी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  नागालेण्ड  के  [३  विधायकों  को

 बड़े  ही  दुभग्यपृर्ण  तरीके  से  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  गया  ।  उनके  मामले  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित

 पड़े  हैं  ।  मेरे  माननीय  श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  का  यह  कहना  कि  सारे  मामल  न्यायालयों  मे

 लम्बित  पढ़े  हैं  ।  कौन  इनके  बारे  में  खबर  लेता  है
 ?”

 यह  बहुत  ही  दुःख  की  बात  है  ।  जब  13  विधायकों

 को  अयोग्य  करार  दे  दिया  गया  और  उनके  मामले  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  जब

 सभा  को  भंग  कर  दिया  गया  |  आखिर  उसको  भंग  करने  की  जल्दी  क्‍या  थी  ?  यह  अशोभनीय  जल्दबाजी

 क्यों  की  गई  ?  यह  मामले  का  यही  निचोड़  है  ।

 विधान-सभा  इस  समय  वहां  नहीं  ऐसी  परिस्थितियों  में  जब  इस  बात  की  पूरी  जानकारी  है
 कि  आठ  विधायकों  सहित  तीन  कंबिनेट  मन्त्रियों  ने  वहां  के  सुख्यमन्त्री  को  अपना  समथ्थंत  देना  बन्द  कर

 दिया  है  तो  उसकी  सलाह  पर  वहां  के  राज्यपाल  द्वारा  की  गई  यह  कायंवाही  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  मै

 इस  बात  में  बहत  ही  अप्रसन्न  हूं  ।  मैं  श्री  जसवन्त  सिंह  का  आदर  करता  हूं  ।  अन्ततः  उन्होंने  सत्य  को  यह
 कहकर  उजागर  कर  दिया  कि**  यह  उनका  बयान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  हूं  ।

 करी  ए०  चाहस  :  उनकी  कही  गई  बात  कायंवाही-बृत्तांत  में  आप  कृपया  कार्यंवाही-ब॒त्तांत  की

 जांच  कर  )

 अध्यक्ष  अगर  यह  उससमें  है  तो  मैं  उस  पर  समुचित  कार्यवाही  करूंगा  |  निकित  अभी  उसे

 आप  छोड़  दें  ।

 प्रो  ए०  चाहसे  :  उन  परिस्थितियों  क्या**  को  अपना  काय॑  करने  का  संवंधानिक  दायित्व

 नहीं  होना  उन्होंने  राज्यपाल  के  संवंधानिक  अधिकारों  का  उल्लेख  तो  किया  है  लेकिन**  के

 संवैधानिक  अधिकारों  के  बारे  में  कया  होना

 के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वुत्तान्त  से  निकान  दिया  गया  ।
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 संविध्रान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  चागाडेंढ  3  4992
 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 व  न  नीम  मन  क  नमन»  नमन-म-++म  मनन  नम

 बहोड़य  मैं  उत  अभी  क्रापक्तिक्रक  और  रच्ें  ब्ड॒यंकूही
 मैं  तिकाल  दूंगा  ।

 थरी  ए०  साहस  :  अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एक  जिम्मेदार  पद  पर  कार्यरत  व्यक्ति  का

 आचरण  सीजर  की  पत्नी  की  तरह  शक  के  परे  होना  चाहिए  ।  नागालैंड  में  जो  कुछ  हुआ  वह  पूर्णतया

 संदिग्ध  और  दुर्भावनापूर्ण  है  ।  मैं  अपने  श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  जेसे  सदस्यों  से  आग्रह  करता  हूं  कि

 वे  अपने  हृदय  टटोलकर  इस  महान  सदन  में  विश्वासपूर्वंक  कहें  कि  वहां  के  राज्यपाल  ने  बिना  किसी

 पूर्वाप्रह  के  यह  कार्यवाही  की  और  ऐसा  करना  संसदीय  लोकतन्त्र  की  परम्पराओं  के  हित  में  जरूरी  था

 तो  हम  लोग  उन्हें  समर्थन  उन्हें  अपने  हृदय  से  यह  बात  कहने  दें  ।

 राज्यपाल  द्वारा  उत़सें  ब्यक्त  बिष्ठा  की  अुवद्वेज्श  करृन्रा  बहुत  वी  दुर्भागयपूर्ण  है  |

 भ्री  विश्वन/््य  अलाप  धिह  :  भुडयक्ष  यह  बद्विषय  केवल  क्लूत  के  पन्नों  को

 ज़लटने  का  नहीं  है  हमे  परानक़नीय  सदस्यों ने  कि  रुष्ट्रपुत्षि  का  अधिकार  देख

 उन्होंने  अपना  अधिकार  लागू  कर  राजनीति  ज्यादा  इस  प्रक्ष
 को  देखने  और  समझने  के  लिए  बजाए  इसके  कि  कानूनी  पन्‍नों  को  उलटकर  उनकी  शब्दावलियों  को  देखा

 जाए  ।  यह  बड़ा  भारी  अपन डस  देश  में  राजकोर्ततक  7  हाहै  कि  रक्ट्रपति  फल  कहे  एक्र-अपअलीरतत  रही  है
 जिससे  वहां  के  क्भिनन  राज्यों  की  जनता  की  जो  बफ्कांक्षाएं  रही  डल्होंने  को  अत,अक्रट  रत  फर

 कुठाराधात  हुआ  ।  उस  क्ुठाराधात  से  एक  ऐसी  कूंठा  बैंदा  होती  है  जिससे  हमारे  राष्ट्र  की  एकता  पर

 एक  धक्का  भी  पहुंचता  है  |  ये  चीज  प्रीरे-धीरे  पलती  मैं  समझता  हूं  कि  इस  कार्य  का  यह  पक्ष

 हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  जब  इस  तरह  का  कार्य  किया  जाता  है  दो  उसका  बहां  की  जनता  के

 मानस  पर  और  वहां  की  भावी  राजनीति  पर  क्‍या  पहिफास़-कृरढ़ा  फिक्ष  कानूनों  का

 उल्लेख  आज  माननीय  सदस्य  कर  रहे  वहां
 की  जनता  उससे  कितना  लगाव  रखेगी  ।

 बहां  पर  एक  विधिवत  सरकार  उस  सरकार  ने  वहां  की  परिस्थिति+प्  आक्ामे  प्ुक  अर्द

 दी  कि  ज़िधान  सभा  को  भंग  करके  चनाव  चुनाव  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  फिर  से  जनता  में  जाने

 के  लिए  कहा  |  आज  हो  सकता  कई  प्रश्न  आपकी  दृष्टि  से  कुछ  उनकी  दृष्टि  से  कुछ  थे  |

 मुख्यमंत्री  न ेकहा  कि  अगर  यह  सब  है  तो  जनता  तय  करे  ।  इसकी  बजाय  एक  चीज  ऐसी  लायी  गई

 जिससे  सब  के  मन  मीं  शंका  है  |  शो  चुनाव  की  प्रक्रिया  मुख्यमंत्री  सब  ऋरते  कहे  उक्षट्रमईत  आसन  के

 द्वारा  ये  सब  चीजें  तय  थी  जायेंगी  तो  वह  ठीक  नहीं  मैं  और  तकों  को  नहीं  दे  रहा  हूं  ककिर्लकस

 का  हक  कौन  गवनंमैंट  में  रहता  कौन  नहीं  ?  यही  सब  आज  तक  होता  रहा  जिसकी  कीमत

 आज

 देश को चुकानी पड़ रहें ढ्रफक़्ी हल सरह एक दो उसके हिष,मत कर कशमीर 2$8



 14  19!4  संविधान  के  अनुच्छेद  356  ने  अधीन  नागालैंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 में  कोई  जीतता  है  तो  बेलेट  बाक्स  में  हिकमत  at  दिया  |  हक  की  राजनीसि  छोर  कर  जब  हिकमत  की
 राजनीनि  होती  है  तो  वह  देण  के  लिए  सबसे  बड़ा  खतरा  होता  है  ।  इसको  समझना  चाहिए  !  इसीलिए
 जाजं  फर्नान्टीज  और  दूसरे  लोगों  ने  यह  कहा  कि  अब  भी  सुक्कार  दलों  के  लिए  इस  देश  की
 एकता  के  लिए  सुधार  लाओ  ।  एक  विश्वास  का  बिन्दू  बनाइए  और  हसको  कायम  रखिए  ।  यह  आपकी
 जिम्मेदारी  है  कि  विश्वास  बना  रहे  ।  इसको  देखकर  आप  फंसला  अत्म  पर  न  बैठे  यही  मैं
 आपसे  अपील  करना  चाहता

 1.00  प०

 ]

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  गह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्री  एस०  एस०
 :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  बहुंस  एक  गलत  धारणा  के  आधार  पर  चल  रही

 है  कि  यह  सरकार  वहां  के  राज्यपाल  से  नाराज  है  क्योंकि  उन्होंने  विधाम-सभा  भंग  करने  में  राष्ट्रपति
 की  पूर्वानुमति  नहीं  प्राप्सं  की  ।  ऐसा  सोचना  सही  सहीं  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि उस  भाधार  पर  अनुच्छेद
 356  का  प्रयोग  करना  आवश्यक  समझो  गयी  '  हो  ।  अनुच्छेद  174:1,  के  अस्तर्गत  राज्यपाल  को  प्राप्त

 प्राधिकार  पर  किसी  ने  प्रश्नन्द्धि  नहीं  लगाया  है  ।  यह  तो  बहुत  ही  स्पष्ट  लकिन  हम  दो  अन्य

 पहलुओं  को  भी  देशना  ढोगा  ।  एक  तो  उस  राज्य  में  विद्यमान  वस्तुस्थिति  और  दूमर  अनुच्छेद  356  का

 प्रयोग  किस  प्रकार  किया  गया  |  अनुच्छेद  17411!  और  अनुच्छेद  356  मे  अन्तर  भी  अनुच्छेद
 356  की  अपनी  स्थिति  है  और  इसका  अलग  स्थान  जिस  पर  मैं  इस  द्ण  बहस  त.रना  आवश्यक  नहीं
 समझत  हूं  ।

 1969  नागालंड  में  चुनाव  सम्पन्न  होने  के  समय  वहा  की  विधान-सभा  म  सदस्यों

 को  संख्या  साठ  थी  |  चुनाव  सम्पन्न  होने  के  बांद  कांग्रेस  को  36  स्थान  प्राप्त  हुए  और  एन०  पी०  सी०

 को  24  ।  कुछ  महीनों  के  बाद  भारतीय  राजनीतिक  स्थिति  वे  दृश्य  में  एक  बदलाव  आया  भौर  कुछ

 घटनाएं  तेजी  से  घटी  ।  36  सदस्यों  में  मे  15  सदस्यों  को  दो  विभिन्‍न  अवमसरा  पर  विधान-सभा  अध्यक्ष

 द्वारा  अयोग्य  करार  दे  देने  स  वह  पार्टी  अल्पम्त  में  आ  गयी  ओर  24  सदस्यीय  सद्या  वाली  पार्टी  बहुमत
 में  ।  तदनुसार  उसने  अपनी  सरकार  बना  ली  |  मैं  कवल  तथ्य  बयान  कर  रहा  हूं  ।  24  सदस्यीय  पार्टी

 को  सरकार  बनाने  के  लिए  बहुमत  प्राप्त  हो  गया  ।  सरकार  चलती  रही  ।  उस  सरकार  के  कार्य-भार

 संमालने  के  बाद  हमने  उसकी  किसी  भी  गतिविधि  एवं  कार्य  में  काई  हस्तक्षेप  नहीं  हमने  राज्य

 सरकार  को  यथा-संभव  सहयोग  दिया  हैं  बगेर  किसी  भदभाव  के  कौनसी  पार्टी  सरकार  मे  कोनसी

 नहीं  ।  हमारा  दुष्टिकोण  कभी  ऐसा  नहीं  रहा  ।  जब  वहां  के  राज्यपाल  ने  अनुच्छेद  1741)  के  अन्तगंत

 राज्य  विधान-सभा  को  भग  करने  के  बाद  हमारे  पास  अपना  संदेश

 श्री  लालकृष्ण  आडवाशी  :  यह  अनुच्छेद  174(1)  )  न  होकर  अनुच्छेद  174(2/
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 थो  एम०एम०  जेरूब  :  यह  अनुच्छेद  ही  पहला  भाग  सभा  स्थगन  करने

 स  सम्बन्धित  है  और  दूसरा  विधान-सभा  को  भंय  करने  से  ।  आडवाणी  जी  को  इस  स्पष्टीकरण  के  लिए

 धन्यवाद  ।  हमे  बाद  में  सूचित  किया  साथ  ही  हमें  यह  भी  सूचना  मिली  है  कि  चार  मंत्रियों  ने  मुख्य
 मनन्‍्त्री  का  साथ  छोड़  दिया  है  ।

 इसके  साथ  ही  एक  ओर  सूचना  आती  हैं  कि  मुख्यमंत्री  द्वारा  पांच  मन्त्रियों  को  बर्खास्त  कर  दिया
 गया  है  ओर  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  पहुंचती  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  में  प्रारम्भ  में  ही  वह  कहते  हैं  :

 राज्य  विधान  सभा  को  बर्खास्त  करने  के  लिए  विवश  हूं  क्योंकि  सदस्यों  क ेबीच  कोई  स्थिरता  नहीं

 यह  एक  कारण  वह  दूसरा  कारण  यह  देते  हैं  कि  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  छिन्न-भिन्‍न

 इस  राज्य  में  देशद्रोही  ही  गतिविधियां  प्रचुरता  में  अधिकांश  पूर्वोत्तर  राज्य  देशद्रोह  के  कारण

 उत्पन्न  कठिनाइयों  में  तभी  से  संतप्त  जब  से  नागालेंढ  में  बिद्रोही  गुट  उत्पन्त  हुआ  और  यहीं  इसका
 बिकास  हुआ  अर्थात  एन०एस०सी  ०एन०  बना  नागालेंड  में  आधारित  और  बांग्लादेश  में  स्थित  एन  ०एस०

 सी०एन०  द्वारा  प्रशिक्षण  दिया  जाता  इस  स्थिति  को  पूरी  तरह  जानते  हुए  राज्यपाल  कहते  हैं  कि  वह

 कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  से  खुश  नहीं  वह  पुनः  कहते  मन्त्री  तथा  विधायक  एक

 पूर्ण  प्रशासन  नहीं  चला  सकते  जो  दबाव  डाल  रहे  हैं*ਂ

 हो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मेरा  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्न  माननीय  मंत्री  ने

 रिपोर्ट  में  से  उद्धत  किया  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  नियमों  के  तहत  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाए
 **

 )

 थो  एम०  एम ०  लेकब  :  मैं  रिपोर्ट  में  से  उद्धुत  नहीं  कर  मैं  तो  केवल  मुख्य  बे

 बता  रहा  हूं

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उल्लेख  ओर  उद्धरण  अलग-अलग  बातें  हैं  ।

 झलो  अटल  बिहारी  बालपेयो  :  आप  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  क्‍यों  नहीं  रख  देते  ?***
 ***

 )

 क्री  बसदेव  आचाय॑  :  मुझे  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्न  करना  मैं  मन्‍्त्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  किस  पत्र  से  उद्धत  कर  रहे  क्या  वह  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से

 उद्धत  कर  ?  यदि  बह  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  उद्धत  कर  रहे  हैं  तो  इसे  सभा  पटल  पर  रखा

 जाए  ।

 करी  एभ०एस०  जेकअ  :  मैं  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  उद्धत  नहीं  कर  रहा  |  मैं  तो  रिपोर्ट  को  मुख्य

 बातें  बता  रहा  हुं

 भरी  जा  फर्माग्डोजल  :  यदि  मम्भो  महोदय  एक  क्षण  के  लिए  मान  लें  ।
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 14  1914  संविधान  के  अनुच्छेद  256  वे  अध्योन  ८ागासेए  में

 राष्ट्रपति  शासन  सायू  जाने  के  बारे  में

 ]

 अभी  आपने  यह  बात  यहां  पर  कही  कि  1989  में  चुनाव  60  लोगों  की  असेम्बलो  36
 कांग्रेस  के  24  नागा  पीपुल्स  काउन्सिल  के  आए  ।  स्पीकर  ने  15  लोगों  को  सस्पंष्ड  किया  ।  अध्यक्ष

 यह  जो  तथ्य  यहां  पर  रखे  यह  तथ्य  नहीं  चूंकि  अयर  सरकार  उनको  बनी  थो  तो  उनके
 सदस्यों  को  सर्पण्ड  करने  की  कोई  बात  नहीं  थो और  इसलिए  इसमें  कोई  तथ्य  नहीं  है  ।  नम्बर  दो--आज
 असेम्बली  में  जो  स्थिति  वह  यह  बखस्तयी  के  पहले  ओ  स्थित  24  सत्ताधारी  दस  के  19
 कांग्रेस  के  ।  जो  सस्पण्ड  हुए  मंम्बसं  उसमें  5  कांग्रेस  के  और  ।0  सत्ताधघारी  दल  के  और

 ]

 झो  मनोरंजन  भक्त  :  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  )

 श्री  जाओ  फर्नाम्डोड  :  इसलिए  मैं  गृह  मन्त्री  से  कहता  हूं  कि  वहां  थोड़ा  और  स्पष्ट  करें  क्‍योंकि
 साठ  सदस्यों  की  विधान  सभा  में  आपके  36  कांग्रेसी  निर्याणित  हुए  आपका  अपना  अध्यक्ष  भ्री

 वामूजों  के  नेतृत्व  में  24  सदस्यों  का  विपक्ष  फिर  आप  ऐसी  स्थिति  में  आ  गए  जिस  पर  मैं  यहां  पर
 जर्जा  करना  नहीं  चाहता  |  लेकिन  आज  इस  मामले  का  तथ्य  यह  है  कि  विधान  सभा  में  कांग्रेस  के  उन्तीस
 सदस्य  कांग्रेस  के  पांच  सदस्य  निलम्बित  एन०  पी०  सी०  भर्थात  सशाधारी  पार्टी  के  दस  सदस्य
 निलम्बित  थे  |  दो  सदस्य  असंबद्ध  थ ेऔर  सत्ताघारी  पार्टी  के  24  सदस्य  थे  ।  मन्त्रो  महोदय  यहां
 पर  जो  तथ्य  बता  रहे  हैं  वह  बास्तविक  स्थिति  से  एकदम  भिम्न  हैं  ।

 झो  एम०एम०  जेकब  :  4६  सही  नहीं  श्री  जाजं  फर्नान्डोज  यह  अण्छोी  तरह  जानते

 हैं  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  था  कि  साठ  सदस्यों  की  विधान  सभा  में  36  कांग्रेस  सदस्य  भर  24  एन०पी०
 सौ०  के  सदस्य  और  यह  वास्तविकता  कल्पना  नहीं  लेकिन  ये  कहां  स ेदलबदल  कर  मए  और
 कहां  से  यह  श्री  जाज  जानते  हैं  ।  वह  स्वयं  जानते  हैं  कि  मोजूदा  विधान  सभा  में  उनसठ  सदस्य
 कभी  न  कभी  मन्‍्त्री  रहे  पिछले  तीन  वर्धों  के  दौरान  नामालैंड  में  तोन  सरकारें  बनी  ।  बहु  यह  अच्छी

 तरह  जानते  हैं  ।  वह  जानते  हैं  कि  एम०पी०सी०  से  कांग्रेस  में  और  कांग्रेस  से  एन०पी०सो०  में  कितने
 सदस्य  दलबदल  कर  गए  ।  मुझे  श्री  जाजं  फर्मान्‍्डीज  को  इस  बारे  में  जानने  की  अरूरत  नहीं  हैं  क्योंकि

 वह  पूर्वोत्तर  में  दलबदल  से  अच्छी  तरह  वाकिफ  इसलिए  वह  तथ्य  जानते  हैं  ।

 मैं  अपका  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  कम  से  कम  मैं  स्वयं  अपने  वक्तव्य  को  एक  सच्चा
 वक्तव्य  मानता  हूं  ।  अनुच्छेद  356  लागू  करने  हेतु  संबंधानिक  व्यवस्था  का  टूटना  एक  आवश्यकता  है
 ओर  यह  स्थिति  बहां  पर  मौजूद  थी  इसीलिए  अनुक्छेद  356  लागू  होता  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि

 वहां  पर  संबंधानिक  व्यवस्था  टूट  मई  इसी  कारण  मैंने  कहा  है  ।  राज्यपाल  ने  हमें  सूचित  किया  कि
 सरकार  में  स्थिरता  नहीं  है  |  अस्थिता  है  |

 को  अशुदेज  आचार्य  :  आप  नाराज
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  अपर  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जानें  के  बारे  में

 क्री  एम  ०एम०  जेकब  :  बिल्कुल  मैं  राज्यपाल  पर  अप्रसन्‍न  नहीं  वास्तव में  राज्यपालिਂ

 तो  मेरे  राज्य  से  हैं  |  मैं  उन्हें  जानता  इस  बारे  में  अप्रसन्‍नता  की  कोई  बात  नहीं  यह  अप्रसन्‍नता

 नहीं

 श्री  पो०सो०  थामस  :  उन्हें  वास्तव  में  इस  पर  महसूस  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  खड़ें  होकेर  यह  कहना  क्यों  जरूरी  यहे  कायेंवाही-वृत्तान्त  में

 सम्मिलित॑  नहीं  होगा  ।

 शी  एम०एम ०  जकब  :  राज्यपाल  महसूस  करते  )

 श्री  शोभनाव्रोश्वर  राव  वाडु  :  आपने  उस  राज्यपाल  को  पुरस्कृत  किया  था

 जिन्होंने  ऐसी  सरकार  की  बंखेस्त  किया  थीं  जिसे  धहुमंत  प्रप्ति  था  और  उन्होंने  1954  में  अर्ध्र  प्रदेश
 में  एक  कठपुतली  सरकार  को  स्थापित  किया  था  ।  इसे  मत  भूलिए  ।

 श्री  एमं०एम०  जेकंब  :  मैं  इस  समय  आन्ध्र  प्रदेश  के  बारे  में  नहीं  बोल  रहा  ।

 करो  शोभनाव्रोश्बर  राव  चाडड़े  :  वह  राज्यपासं॑  आपके  महाननेता  इसे  मत  भूलिए  ।

 )

 थो  एम०एम०  मैं  इस  समय  आस्प्र  प्रदेश  के  धारे  में  नहीं-बोल  रहा  हूं  ।  मैंने
 पहला  मुद्दा  वहां  पर  अस्थिरता  का  बताया  राज्यपाल  ने  यह  माना  है  और  इसकी  रिपोर्ट  की
 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  राज्यपॉल  महसूंस  करते  हैं  कि  मण्त्रियोंद्वारा  कोई  सार्थक  प्रशासन  नहीं  चलाया
 जा  रहा  भोर  बिधायक  लाभकौरी'पदीं  को  प्राप्त  करनें  के  लिए  दबाव  डाल  रहे  हैं  ।  तीर्सरा  मुद्दा  यह
 कि  सरकार  ने  काजूग  ओर  व्यक्स्था  की  उपेक्षा  की  है  ।

 झो  बसदेव  आायाव॑  .  हम  नहीं  जानते  कि  वह  कहां  से  उद्धतं  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  जा  फंनन्डोज  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  को  सभा  के

 सम्मुख  रखा  ।

 भी  बसदेव  आचाय  :  वह  इसे  सभा-पटल  पर  रखें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाचायं  भाप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  जब  उद्धस्ज  किया  जाता  है  तो

 यह  उद्ध  रण-चिन्ह  के  अन्तगंत  होता  है  ।  वह  इसका  उल्लेख  कर  रहे  आप  इस  पर  शिकायत नहीं  कर
 सकते  ।

 के  आदेशानुसार  कार्यबांही-बुत्तीन्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 14  1914  सर्विधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 ओ  असुब्य  अध्याय  :  क्या  उनके  पास  रिपोर्ट  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  हां  ।  उनके  पास  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  है  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डोल  वह  इसे  सभापटल  पर  रखें  |

 अध्णक्ष  महोदय  भ्राप  इसके  लिए  कह  सकते  हैं  !  यह  भिन्‍न  मामला

 )

 क्री  जद  फर्नाग्डोज  :  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  इस  सभा  को  उपलब्ध  कराई  आप  इस
 उपलब्ध  कराए  ।  राज्यपाल  की  स्फेर्ट  से  चयनात्मक  आधार  पर  उद्धत  मत  कीजिए  ।  वह
 सभा  को  गुमराह  कर  रह  हैं  |  वह  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  का  चुनिदा  उपयोग  कर  रहे  है  ।

 श्री  बसुदेव  आधाय॑  :  इसे  सभा  पटल  प्रर  रखा  जाए  ।

 अभ्यक्ष  सहोदय  :  हस  प्रकार  चहीं  ।  आबायं  जब  में  खड़ा  हूं  तब  आप  पुनः  खड़े  हो  रह

 )

 अध्यक्ष  शहोदय  :  आपने  जो  मुह  उठाए  हैं  मनन्‍्त्री  महोदय  उनका  उन्तर  दे  रहे  अम्ट  में  यदि
 आप  एक  या

 दो  स्पष्टीकरण  चाहें
 तो  मैं  एक  या  दो  सरस्यों  को  अद्युर्मात  द  दया  |  लेकिन  उन्हें  इस  प्रकार

 बीच  में  मत  टोकिए  |

 )

 भरी  भ्रोकान्त  ओना  :  युक्षे  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्न  करवा  माननीय
 मन्त्री  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  कुछ  उद्धृत  कर  रहे  अगर  यह  राज्यपाल  को  रिपोर्ट  से  है  तो  इस
 सभा  पटल  पर

 थी  हन्द्रजोत  गृप्त  :  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्‍या  वह  राज्यपाल  की
 रिपोर्ट  से  उद्धुत  कर  रहे  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  रिपोर्ट  छा  उल्लेख  कर  रहे  है  ।  कह  रिपोर्ट  से  उद्धत  नहीं  कर  रहे  ।

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  वह  उद्धुत  नहीं  कर  रहे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  वह  रिपोर्ट  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।

 हो  पी०  सईद  :  महोदय  मुझे  व्यवस्था  एक  भ्प्नन  करना  मैं
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 आपका  विनिणंय  चाहता  हूं  ।  माननीय  मन्त्री  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  उद्धृत  नहीं  कर  रहे  |  क्या  वह
 रिपोर्ट  से  शब्दों  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  पहले  ही  निर्णय  दे  चुका  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  मैं
 सम्बन्धित  नियम  पढ़ता  हूं  ।

 लोक  सभा  में  कार्यवाही  की  प्रक्रिया  और  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  368  में  कहा
 गया  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 कोई  मस्त्री  सभा  में  किसी  ऐसे  प्रेषण-पत्र  या  अन्य  राजपत्र  को  उद्धत  करे  जो
 सभा  के  समक्ष  नहीं  रखा  गया  हो  तो  वह  संगत  पत्र  को  पटल  पर  रखेगा  :

 परन्तु  यह  नियम  ऐसे  किसी  दस्तावेज  पर  लागू  नहीं  होगा  जिसे  मन्त्री  ऐसे  स्वरूप  का
 बताए  कि  उसका  पेश  किया  जाना  लोकहित  के  प्रतिकूल  होगा  :

 परम्तु  यह  और  भी  कि  जब  मन्त्री  ऐसे  प्रेषण-पत्र  या  राजपत्र  का  अपने  शब्दों  में  संक्षेप
 या  सारांश  बता  दे  तो  संगतपत्रों  को  पटल  पर  रखना  आवश्यक  नहीं  होगा  |  इसका  मतलब  है
 कि  वह  उल्लेख  कर  रहें  हैं  ।”

 भी  असुदेथ  आचाय  :  वह  उद्धत  कर  रहे  हैं'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  उद्धरण  और  उल्लेख  करने  का  मतलब  कैसे  स्पष्ट  करूं  ?

 भ्रो  असल  दत्त  :  नियमों  की  सही  तरह  से  व्याध्या  नहीं  की  गई  है  ।
 आपने  कहा  है  कि  पहला  दायित्व  यह  है  कि  जब  बहु  एक  विवरण  से  उद्धृत  कर  रहे  हैं  तो  बह  यह  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखेंगे  ।

 अध्यक्ष  भहोरव  :  उद्धरण  भौर  उल्लेख  भिन्न-भिन्न  बातें  हैं  ।

 थी  अमल  दत्त  :  दूसरा  पक्ष  यह  है
 ''

 यह

 अध्यक्ष  महोबय  :  मैं  निजंय  दे  चुका  हूं  ओर  यह  अन्तिम  यह  आवश्यक  नहीं  कि  इसे
 दोहराया  जाए  ।

 )

 औी  असल  दस  :  लेकिन  दूसरा  पक्ष  यह  है  कि  मांस  करने  पर  उन्हें इसे  सभा  पटल  पर  रखना
 होगा  ।  क्योंकि  हम  मांग  कर  रहे  हैं  इसलिए  उन्हें  पत्र  सभा  पटल  पर  रखने
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 14  19'4  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  तागालैंह  ५

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  आय  माग  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  आप  यह  मत  कहिए  कि  यह  बात  नियमों  में

 है  ।  यदि  आप  चाहें  तो  माग  कर  सकते  हैं  ।

 )

 शी  एम०  एस०  जेकब  :  में  श्रो  आचायं  को  यह  दिखा  सकता  हूं  कि  मैंने  यह  उद्धरण  कहा  से

 लिया  है  ।  वास्तव  में  यह  मेरी  अपनी  ही  पुस्तक  में  मेरे  द्वारा  लिखा  गया  नोट  है  किया  गया  '।  मैं  क्‍या

 रूगा  ?  मैं  उन्हें  दिखा  सकता  हूं  ।

 थो  अम्नल  दत्त  :  वहु  राज्य  सरकार  के  किसी  दस्तावेज  से  अपने  हाथ  को

 लिखावट  में  नकल  कर  सकते  है  ओर  यहां  आ  सकते  है  और  किर  ये  इनके  पास  नही  है  |

 आप  क्या  बात  1२  रहे  हैं  ?

 अष्यक्ष  महोदय  :  इस  नियम  +  पीछे  सारी  दलोल  यही  अपने  कक्ष  मैं  अ।पक्के  लिए
 व्याख्या  करूगा  ।

 )

 श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  उस  भ्रद्यापन  तथा  राज्मपा्  की  रिपोर्ट  की

 कार्य  कोई  है  आश्विरकार  जनता  के  सामने  रखना  ही  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसके  लिए  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  इस्रजोल  ग॒प्ल  :  मैं  नहीं  जानता  कि  बया  वह  अभी  ऐसा  करेगे  अथवा  मालूम

 नहीं  वह  इससे  उद्धत  भी  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  एक  अलग  बात  है  ।  यदि  आप  इसको  मांग  करते  ओर  वे  इसे  स्वीकार

 करते  हैं  तो  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 ही  इस्राजोत  ग॒व्स  :  यदि  यह  राज्यपाल  की  रिपोड़  तो  इसको  सा्बजनिक  तौर  पर  जानकारी
 देनी  इसे  गुप्त  नहीं  रखा  था  सकता  ।

 भरी  एस०  एस०  लेकब  :  सरकार  का  इरादा  किसी  रोज  को  छिपाने  का  नहीं

 लो  भोतोश  कमार  अध्यक्ष  एक  मन्फ्री  नकल  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  बजह  के  ही  डिस्कशन  करके  इसको  डिटेल  कर  रहे  हैं  ।

 आए  अच्छे  डिस्कशन  को  डिटेल  कर  दे  रहे  हैं  ।
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 भरी  एम०  एम०  जैेकब  :  इस  मामले  में  सरकार  का  इरादा  सरकार  की  किसी  रिपोर्ट

 का  छिपाने  का  कोई  नहीं  है  ।  लेकिन  कृपया  मुझे  ध्यान  से  सुनें  । आखिरकार  मैं  भी  तो  बिना  कोई
 शोर-शराबा  किए  बड़े  ही  ध्यान  से आपकी  बात  सुन  रहा  हूं  ।  मैं  कभी  कोई  व्यवधान  भी  पैदा  नहीं
 करता  ।

 बात  केवल  इतनी  है  कि
 आमतौर  पर  इस  तरह  की  रिपोर्ट  सभा  के  सामने  भ्रस्तुत  नहीं

 की  जाती  मेरे  विचार  से  जब  तक  हम  स्पष्ट  तौर  पर  अनुच्छेद  356  को  प्रभावी  न
 तब  तक  इस  त*ह  की  रिपोर्ट  आमतौर  पर  प्रस्तुत  नहीं  की  जाती  है  और  फिर  कुछ  मामलों  में

 राज्यपाल  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाती  मैं  इसे  कोई  प्रथा  नहीं  बनाना  चाहता  परन्तु  मैं  पूरी  रिपोर्ट
 आपको  दिखा  सकता  हूं  और  यदि  आप  इसे  विपक्षी  नेताओं  को  दिखाना  तो  मुझे  कोई  आपत्ति
 नहीं  मैं  तो  केवल  सरकार  को  परम्परा  के  उल्लंघन  से  होने  वाली  परेशानी  से  बचाने  का  प्रयास  कर
 रहा  मेरे  लिए  यह  बहुत  ही  कठिन  है  कि  सरकार  की  तमाम  रिपोर्ट  तत्काल  ही  यहां  प्रस्तुत  करूं  ।
 बेस  आपके  कक्ष  में  मैं  इसमें  आपको  यह  दिखाने  देने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  आप  विपक्षी  नेताओं  को
 आमंत्रित  कर  सकते  हैं

 कि  '

 क्री  जाज॑  फर्गास्टोज  :  भम्त्री  जो  इस  तरह  से  बात  कर  रहे  हैं  जंसे  शायद
 किसी  अनोखी  दुनिया  से  आए  हों  ।  *

 थो  एम०  एम०  जैक  :  यह  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 श्री  असुदेव  आयाय  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखना
 नियमानुकूल  नहीं  है  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  नियम  दिखाएं  ।  मैं  इस  पर  कारंवाही  करूंगा  ।

 भी  बसुदेथ  आचाय  :  यह  नियमाधीन

 भ्रध्पक्ष  महोदय  :  आप  सुझे  नियम  दिखाएं  ।

 )

 थी  मोतीश  कुसार  :  क्या  बह  किसी  निजी  पत्र  का  हवाला  दे  रहे  हैं  ।  )

 स्का

 भो  एम०  एम०  लेक  :  जो  कुछ  मैंने  पहले  कड़ा  उसको  दृष्टिमत  रखते  राज्यपाल  के
 /  राज्य  के  बरतंमान  परिदृश्य  ओर  पूर्बोलर  में  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  अराजरूता  से  यह  निष्कर्ष

 निकलता  है  कि  *

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  कया  हो  रहा  है  ?
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 1)  (914  मन्त्र  द्वारा  बकतव्य

 थो  एभ०  एम०  जेकल  :  यह  भी  इसी  का  हो  एक  हिस्सा  इन  सभो  बातों  को  देखते  हुए
 अनुच्छेद  356  को  प्रभावी  करना  बिलकुल  सही  है  ओर  यह  सरकार  का  अधिकार  भी  आप  यह
 कहकर  मुझे  अपने  कत्तंब्यों  को  पूरा  न  करने  का  दोष  दे  सकते  थे  कि  जब  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  और
 राज्य  से  इस  तरह  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  तो  तत्काल  कारंबाई  नहीं  की  और  आप  देश  को  विनाश  की
 ओर  ले  जा  रहे  हैं  ।'  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  यह  कारंबाई  त  करने  के  लिए  आप  मुझे  दोष

 देते  रहते  |  इसीलिए  सरकार  ने  इस  पर  बिचार  किया  ओर  हमें  अनुच्छे  :  356  खागू  करना  मैं

 इस  पर  बकतम्य  देने  के  लिए  तयार  हूं  और  वक्तव्य  देने  के  पश्चात्‌  आपकी  अनुमति  से  उद्घोषणा  को
 भी  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  वक्तव्य  पढ़  सकते  हैं  ।

 1.20  म०  १०

 भन्त्रो  हांरा  बष्तव्य

 मायालेंड  में  राष्ट्रपति  शासन

 संसदोय  कार्य  भंजालय  में  राज्य  भंत्रो  तथा  गृह  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०  :

 नामालेण्ड  के  राज्यपाल  ने  दिनांक  27  1992  को  राष्ट्रपात  को  सम्बोधित  किए  गए  अपने  दो

 पत्रों  में  सूचित  किया  था  कि  उम्होंने  मुख्यमन्त्री  को  सलाह  पर  संबिधान  के  अनुच्छेद  174  के  अन्तगंत

 नामालैण्ड  विधान  सभा  को  भंग  कर  दिया  तथा  चुनाव  होने  तक  मुस्यमन्त्री  को
 पद  पर  बने  रहने  के

 लिए  कहा  यया  है  |

 2.  राज्यपाल  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  है  कि  म्रुरयमस्ज्री  ने  नागालंण्ड  विधान  सभा  के  बजट

 सत्र  के  दौरान  सदन  में  अपना  बहुमत  सिद्ध  किया  था  और  सत्तारुढ़  दल  ने  अपने  एक  उम्मोदवार  को

 राज्य  सभा  के  लिए  चुनकर  भेजा  ।

 3.  राज्यपाल  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  मुख्यमस्त्री  ने  पुनः  अनादेश  प्राप्त  करने  के  लिए

 कहा  है  क्योंकि  उन  पर  अनेक  दबाव  पड़े  और  उन्होंने  यह  महसूस  किया  कि  महत्वपूर्ण  पदों  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  दबाव  डालने  वाले  मन्त्रियों  और  विधायकों  के  साथ  साथंक  प्रशासन  नहीं  चलाया  जा

 सकता  है  राज्यपाल  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  कि  इस  प्रक्रिया  में  कानून  ओर  व्यवस्था  की  अवहेलता

 की  गई  ।

 4.  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  और  नावालंष्ड  को  स्थिति  पर  विचार  किया  ।  राज्य

 में  दसोय  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  है और  कानून  और  व्यवस्था  की  अबद्ेलना  की  गई  ।  राज्यपाल  द्वारा  जिन

 कारणों  से  विधान  सभा  को  भंग  किया  गया  था  उनसे  पता  चलता  है  कि  सविधान  के  उपबन्धों  के  अधीन

 र'उ्य  का  प्रशासन  जलाना  सम्भव  नहीं  जिससे  कि  विधान  सभा  का  सामान्य  कार्यकाल  पूरा  हो

 सके  ।  राष्ट्रपति  को  इस  बात  की  सिफारिश  करने  का  निर्णय  किया  गया  कि  संविधान  के
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालैंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालेण्ड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  एक  उदधोषणा  जारी  की  राष्ट्रपति  ने

 उक्त  उदधोषणा  2  1992  की  जारी कर  दी  है  ।

 1.22  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पंत्र

 नागालंण्ड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  2  1992  को  जारो  उद्घोषणा  ओर

 उपयक्त  उदघोषणा  के  अनुसरंण  में  2  1992  को
 दिया  गया  आदेश

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  एस०  :

 मैं  निम्नलिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 हैं  --

 )  नागालैण्ड  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा
 2  1992  को  जारी  जो  संविधान  के  अनुच्छेद  356(3)  के  अन्तगंत

 भारत  के  राजपन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  2  1992

 को  भ्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखो  गई  ।  दें।क्िए  संख्या  एल०  टी०  1749/92]

 उपर्युक्त  उदघोषणा  के  खण्ड  के  उपश्ण्ड  के  अनुसरण  मे  राष्ट्रपति  द्वारा
 2  ।  992  की  दिया  गया  जो  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  प्रकाशित  हुआ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1750/92]

 1.23  स०  प०

 संविधान  के  अनुछेद  356  के  अधोन  नागालंड  में  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 लाल  कृष्ण  आडंबाजो  :  अध्यक्ष  आपने  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले
 पत्रो ंसे  सम्बन्धित  नियम  के  बारे  में  बताते  हुए  यह  कहा  है  कि  उन्हींने  केबल  विवरण  का  हवाला  दिया

 और  उसंसे  उद्धरण  प्रस्तुत  नहीं  किया  मुझे  याद  है  कि  जब  कभी  भी  किसी  राज्य  में  अनुच्छेद
 356  को  लागू  किया  यद्यपि  इस  बारे  में  संविधान  में  अथवा  नियमों  मे  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं
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 14  1914  स॑विधाम  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  न।गालेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  खागू  किए  जाने  के  बारे  में

 है  कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  क्ली  लेकिन  कुछ  समय  से  इस  सदन  में  इस
 बारे  में  एक  नियमित  परम्परा  सी  बन  गई  है  कि  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  को  जानो

 चाहिए  ।  यद्यपि  इस  बारे  में  कोई  भी  संवंधानिक  नहीं  फिर  भी  की'रिपोर्ट  सभा
 पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाती  रही  है  और  इस  मामले  मेरी  अफ्नी  राय  यह  है  कि  सरकार  मे  राज्यपाल
 की  रिपोर्ट  में  स  अपनी  पसन्द  के  कुछ  अंजों  को  उद्धल  करके  राज्यपाल  को  रिपोर्ट  का  दुशपयोग  किया  है
 और  कह  दिया  है  कि  आखिर  राज्यपाल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सकते  थे  कि  ऐसी  स्थिति  में  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  करने  के  अतिरिक्त  और  कोई  विकल्प  नहो  रह  जाता  है  ।  मैं  नहीं  सोचटा  कि  उन्होंने  इस
 प्रकार  ये  कुछ  कहा  होगा  और  में  यदि  सरकार  ने  राज्यपाल  की  बुलांफर  उसकी  राय  मांगी
 होती  अथवा  परामर्श  लिया  होता  तो  उन्होंने  इसका  विरोध  ही  किया  होता  खासकर  इसलिए  कि

 अस्थिरता  आदि  की  ऐसी  स्थिति  जिसका  कि  उल्लेख  भी  किया  गया  सबसे  अच्छा  विकल्प  यही

 रह  जाता  है  कि  जनता  के  पास  जाया  जाए  और  चुनाव  कराए  जिनके  बारे  में  पहले  से  ही  आदेश

 दिए  जा  चुके  हैं  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  भारत  सरकार  यह  चाहती  है  कि  वहां  पर  चुनाव  आयोजित  न

 कराए  जाए  ।  मुझे  इस  बारे  में  सरकार  के  इरादों  की  जानकारी  नहीं  इसलिए  में  यह  चाहता  हूं  कि

 राज्यपाल  की  बिना  सभा  पटल'पर  अख्लुत्त  को  जानी  चाहिए  |  सरकार  ने  जो  कुछ
 किया  वह  अक्षम्प  ह ैऔर  यह  सभा  इम  बारे  में  किसी  निर्णय  पर  पहुंचना  आदिर  संवंधानिक
 मांग  है  कि  इसको  दो  महीने  भीतर  अनुमोदन  मिलना  थाहिए  किसी  अनुमति'की  आवश्यकता

 नहीं  रह  जातो  ।  सभा  शीघ्र:ही  स्थगिन  होने  को  जा  रही  हे  ओर  इससे  पूव॑  कि  सभा  स्थमित  मैं

 इस  सभः  में  इस  बारे  म  एक  विस्तारित  चर्चा  आयोजित  कराना  चाहता  हूं  ओर  सभा  के  अनुमोदन  के

 लिए  एक  संकल्प  प्रस्तुत  करना  चाहता  हू  ।  हम  सरकार  के  इस  निणंय  का  कड़ा  विरोध  करते  हैं
 सबसे  पहले  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  को  जानो  चाहिए  ।

 ]

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  .  अध्यक्ष  दो  बातें  कहनो  भर्ती  महोदय
 ने  अपने  भाषण  में  जो  कुछ  भी  कहा  और  मत्ताधारी  दल  के  लोगों  ने  जो  कुछ  भी  यहां  उसमे  ओर

 गवनंर  की  जो  रिपोर्ट  है  उस  रिपोर्ट  के  तीन  जुमले  जो  यहां  पर  रछे  जमीन  आसमान  का

 अन्तर  है  ।  अध्यक्ष  इनका  भाषण  और  गवनंर  की  रिपोर्ट  आपने  सुनी  यह  कही  मिलती  बह्ी

 है  ।  गवनंर  ने  क्या  किया  27  तारीब  को  दो  मंसेज  भेजे  अध्यक्ष  पहा  प*  भाषण  हुआ  कि

 गवर्नर  ने  कोई  सूचना  नहीं  दी  |  यह  पहला  झूठ  साबित  हो  गधा  ।  बार-बार  यह  चात  यहां  पर  दोहरायी

 गई  ।  गवर्नर  ने  अपने  संवंधघानिक  अधिकार  का  इस्तेमाल  किया  और  उसके  बाद  उन्होंने  जापको  तत्काल

 एक  27  तारीख  को  दो  संदेश  यह  आपने  स्वय  कबूल  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  डिटेल  में  न  कोई  खास  प्वाइट  रखें  ।

 थ्रो  जाजं  फर्नान्‍न्डोज  :  यह  सदन  को  समझना  जरूरो  है  ।

 अध्यक्ष  मरोदय  :  इस  तरह  से  तो  इनके  क्वेश्वयन  का  रिप्लाई  उसका  वे  फिर  रिप्लाई
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 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नागालेंड  में  3  1992

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 भरी  शाह  फर्तान्‍्डोज  :  इन्होंने  कहा  कि  गवनंर  ने  लिखा  है  कि  मेजोरिटी  आफ  सत्ताधारी  दल

 हैज  बिन  प्रवड  ।  इन्होंने  कहा  कि  सत्ताधारी  दल  का  कोई  नुमाइन्दा  राज्य  सभा  के  लिए  चुतकर
 आ  गया  और  सारी  हरकतों  के  बावजूद  चुनकर  आ  इन्होंने  यह  भी  कहा  कि  हमारे  ऊपर

 बहुत  दबाब  है  और  उस  दबाव  से  मैं  मुक्त  चाहता  इसलिए  लोगों  के  बीच  में  एक  बार  फिर

 जनता  की  राय  लेना  चाहता  हूं  ।  ये  तीनों  जुमले  जिनको  आपने  यहां  पर  उनका  जवाब  आप  देते

 हो  356  |  यह  किस  आधार  पर  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनके  भाषण  पर  आपका  कमैंट  और  आपके  भाषण  पर  इनका  यह  ठीक

 नहीं  है  ।

 थी  जाजं  फर्नास्डोज  :  अध्यक्ष  इनके  भाषण  और  गवनंर  का  जो  कहना  है  इसमें  कहीं  भी
 तालमेल  नहीं  अध्यक्ष  मेरी  आपसे  प्रार्थना  जेसे  लाल  कृष्ण  आडवाणी  नेता  विरोधी  दल

 ने  यहां  पर  मैंने  आपको  इसलिए  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसके  ऊपर  मैं  डिसीजन  लूंगा  ।

 श्री  जादं  फर्मान्डोल  :  इस  मामले  पर  अगर  सदन  को  2  महीने  तक  राय  ब्यक्त  करनी  है  तो

 एक  चीज  तो  सरकार  अभी  कहे  कि  धारा  356(2)  के  अन्तगंत  सरकार  को  पूरा  अधिकार

 ]

 ऐसी  किसी  भी  उदधोषणा  को  बाद  मे  की  गई  द्वारा  निरस्त  अथवा  परिवतित  किया
 जा  सकता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  यह  मांग  है  ।  पहले  भी  आपने  ऐसा  हो  कहा  है  ।

 )  छ

 थो  जाजं  फर्तान्डीज  :  तो  एक  बात  तो  वह  या  तो  मेरा  जो  स्थगन-प्रस्ताव  उसको

 स्वीकार  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उसके  ऊपर  मैं  अपनी  रूलिग  दे  दूंगा  ।

 )

 शी  जादे  फ्ाग्डीअ  :  मेरा  स्थगन-प्रस्ताव  स्वीकार  किया  ताकि  यह  सदन  सरकार  की

 निन्‍्दा  कर  सके  ।  संविधान  की  जिस  तरह  से  हत्या  करने  का  काम  किया  गया  उसका  जवाब  इनको
 देना  चाहिए  ।
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 14  914  सबिधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नायाखेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 अन्यक्ष  महोदय  :  बस  हो  जब  बेठिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपना  विनिर्णय  भी  दे  दूंगा  ।

 थी  बसुदेव  आजाय॑  :  हमने  विवरण  को  पढ़ा  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  सम्बन्धी

 विवरण  को  एक  प्रतिलिपि  भेरे  पास  है  ।  मुझे  तो  इस  बात  की  हैरानी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  नतीजे

 पर  किस  तरह  पहुंची  कि  सविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसार  विधान  सभा  की  सामान्य  अवधि  के  लिए

 राज्य  का  प्रशासन  चलाए  रखना  असम्भव  हो  गया  था  और  इसी  कारण  निर्णय  लिया  गया  कि  राष्ट्रपति

 महोदय  से  इस  बात  की  सिफारिश  की  जाए  कि  वह  अनुच्छेद  356  के  अस्तबंत  उद्धोषणा  जारी  कर

 दें  ।  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  में  ऐसा  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  है  कि  राज्य  का  प्रशासन  संविधान  के  अशुसार

 नहीं  चल  सकेगा  ।  सरकार  इस  निर्णय  पर  कंसे  पहुंची  ?  सरकार  ने  कंसे  यहू  सिफारिश  की  कि  नागालेंड
 राज्य  में  अनुब्छेद  356  लागू  कर  दिया  जाना  चाहिए  ?

 बह  संविधान  के  प्रावधानों  का  स्पष्ट  उल्लंधन  अनुच्छेद  356  की  इस  उद्धोषणा  फे  आरे

 में  जब  संविधान  में  इसका  निरसन  करने  का  प्रावधान  तो  इसे  निरसित  कर  दिया  जाना

 राज्यपाल  ने  संविधान  के  अनुसार  ही  कार्य  किया  था  ।  उन्होंने  बिधात  सभा  सें  क्षपता  बहुमत
 रखने  वाली  मन्‍्त्री  परिषद  की  मंत्रणा  के  अनुसार  ही  कार्य  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोध्य  :  आप  इस  तरह  से  कैसे  हर  सकते  हैं  ?

 भो  बसुदेब  आशय  :  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर

 पूरी  तरह  खुलकर  बोल  सकते

 थी  बसुवेब  आचार्य  :  अतः  अनुच्छेद  356  के  अम्तगंत  जारी  की  गई  उद्धोषशा  को  रह  किया

 जाए  ।

 शो  रूपअन्दपाल  :  राज्यपाल  को  रिपोर्ट  में  विधान  सभा  भंग  करने  और  अनुच्छेद  356

 के  अन्तर्येत  केन्द्रीय  शासन  लामू  करने  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं
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 संविधान  के  अनुष्छेद  356  के  नागालेंढ  में  3  1990:

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  स्वीकार  तथ्य  है  ।  आपको  इसका  उल्लेख  की  आव्रग्रयक्वता  नहीं
 है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  अस्पष्टता  नहीं  है  ।  यह  राज्यपाल  ने  नहीं  सुझाया  है  ।

 )

 ससदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 पंत्री  रंगशलम  :  मौजूदा  स्थिति  में  जो  बात  सेचक  है  उसके  बारे  मैं

 सुझाव  देता  हूं  ।  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  साध-साथ  घिधान  सभा  भंग-करने  के  सम्बन्ध  मे  दो

 अनुच्छेद  अनुच्छेद  1:74  के  अन्तग्रंत  राज्यपाल  ब्रिधानसभा  को  भंग  कर  सकता  है  अनुच्छेद  356
 के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  शासन  लागू  हो  है  ।:  मैं  हुं  कि  अनुच्छेद  356  के  बारे  में  हमें
 क्षिसी  प्रकार  का  विवाद  है  |  लेकिन  जो  मुहा.अब  उठता  है.वो  यह  है  कि  अनुच्छेद  356  के  तहत  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  करने  के  लिए  परिस्थितियां  उत्पन्न  होने  पर  अनुच्छेद  के  तहत  शक्तियों
 का  प्रयोग  करना  उचित  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  में  यह  मुद्दा  है  क्योंकि  अनुच्छेद  356  के  तहत
 शक्तियों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  उत्पन्न  दशाओं  को  एकदम  स्पष्ट  किया  गया  हैं  |

 क्या  अन्तर  है  ?”''  सेफिण्ड  रुक  ।  आडवाणी  जी  मैं  आपकी  बात  पर

 आऊंगा  ।  क्‍या  अम्तर

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  ऐसा  पत्ता  चला  हैक्ति  सरकार  राज्यपाल  द्वास  अनुच्छेद
 174(2)  के  तहत  अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  से  खश  नहीं  है  ।

 क्रो  रंगशाजन  कुमारमंगलम  :  नहीं-नहीं  मैं  सम्प्रेषण  न  होने  से  खुश  नहीं  हूं  ।

 थी  लालकृष्ण  आडवाणी  :  यद्यपि  गह  राज्य  मम्त्री  हे  कि  उसहें  राज्यपाल  के  के  बारे

 में  कुछ  नहीं  कहना  वह  उनके  काय्यें  को  अपवादस्वरूप  नहों  लेते  उन्होने  संवंधानिक  रूप  से  कार्य

 ककया  लेकिन  माननीय  मन्त्री  ने  अब  कहा  है  कि  उन्हें  अनुच्छेद  174(2)  के  अन्तगंत  कायंबाही  नहीं

 करनी  चाहिए  थी  |

 शो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  क्‍या  मैं  एक  बात  कह  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  राज्यपाल  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्तगंत  अपनी  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  रहेंगे  ।

 स्मे  रंगशाजन  कुमास्मंगलल  :  मैं  अपनी  बात  कोः  ठीक  करना  चाहूंमा  ।  मैंने  नहीं  हैਂ  शब्द

 का  प्रयोग  नहीं  क्या  मैंने  तो  सिर्फ  तथ्य  प्रस्तुत  किया  है  |  यदि  वे  ऐसा  अनुमान  लगना  चाहते  है  ते

 वे  ऐसा  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  है  लेकिन  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  है  कि  हम  खुश  नहीं  है  ।  हमने  कहा

 कि  यह  स्थिति  है  ।  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  मे  साधा  सणतया  अनुच्छेद  356  के  तहत  जब  सचष्ट्रपति

 शासन  की  उद्धोषणा  की  जाती  है  और  रिफोर्ट  थे  राष्कपतति  शासन  लाबू  करते  को  सिक्धाररिश
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 14  1914  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अधीन  नावगालेंड  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में

 को  जाती  तो  हम  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  सकते  इस  समय  स्थिति  ऐसी  नहीं
 स्थिति  ऐसी  नहों  जेसाकि  मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  चूका  हूं  कि  स्थिति  ऐसी  नहीं  सिफारिश  न
 करने  के  अलावा  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  सब  कुछ  किया  बह  माननीय  अध्यक्ष  पर  निर्भर  करता  है  ।
 हगें  कोई  दिक्कत  नहीं  है  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।  आप  हमें  कोई
 दिक्‍कत  नहीं  है  ।

 )

 करी  सेफहीन  जोधरो  :  हम  इस  कार्यवाही  से  बिल्कुल  सम्तुष्ट  नहीं

 भी  सालकृ्ण  आडवाजी  :  सरकार  की  कार्यथाही  का  सदन  द्वारा  मूल्यांकन  किए  जाने  के  लिए
 हमने  एक  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  रखने  के  लिए  कहा  था  लेकिन  सरकार  ने  ऐसा  करने  से  इभ्कार  कर
 दिया  ।

 शी  रंगराजन  कुमारभंगलम  :  मैंने  मना  गहीं  किया  ।''  मेरी  बात  सुनिए  ।

 भो  संफुद्दीन  चौधरो  :  आप  कोई  सम्तोषजनक  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 क्रो  रंधरालन  कुस्तारमंगलम  :  आप  मेरी  बात  सुनिए  |  मैं  रिपोर्ट  के  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं
 )

 '*  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  क्या  किया  जाए  |  वह  क्‍या  कह  रहे
 '  *'

 जो  जाजं  फर्माग्डीज  :  आप  यहाँ  पर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करें  *'

 की  रंगरालन  फुलारभंगलज  :  क्‍या  आप  उनसे  बैठ  जाने  का  अनुरोध  करेंगे  ?:*'

 मैं  इसे  स्पथ्ट  करता  सरकार  को  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  करने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  है

 हम  अध्यक्ष  के  निर्देश  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  यह  इस  मुद्दे  पर  पूर्थोदाहरण  का  मामभा

 भी  सेसहीन  चौधरी  :  इससे  महा  हल  नहीं  हो  जाता  ।  बात  यह  है  कि  हम  सम्तुष्ट  नहीं  हैं  है
 अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोददव  :  मैं  आप  में  से  किसी  की  भी  बात  नहीं  सुन  पा  रहा  क्या  आप  लोग

 एक  करके  बोल  सकते  हैं  ?

 भी  सेफहीन  चौधरी  :  हम  दिए  मए्‌  स्पष्टीकरण  से  सम्तुष्ट  नहीं  हैं  ।

 सी  पो०  सी०  जाकोर  :  उन्होंने  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  है  ।

 थी  सेफट्ौन  चौधरी  :  हम  स्थगन  प्रस्ताव  लाना  चाहते  मैंने  इसे  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  अच्छा

 हुआ  कि  वह  सास  अक्तव्य  में  सभी  तरह  के  विरोधाभाष  बह  कहते  हैं
 कि  राज्यपाल  ने  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत  कार्यथाही  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  उनके  उत्तर  देने  से  पहले  बोलना  चाहिए
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 राष्ट्रपश्ि  शासन  लमग्रू  करिए  झने-के  करे  में

 करी  सेक्स  सीधारो  :  उन्होंने  कहा  कि  अनुण्छेद  356  क्ये-जाम  करने  कह  कही  अह्यार

 इस  प्रकार  उन्होंने  राज्यपाल  की  कार्यवाक्ली  पर  कंसे  लाशजमी  प्रदर्शित  को  यह  कात  स्पथ्ठ  बात

 यह  है  कि  कह  इस  कार्रकार्द  से  नाकलेंड  भें  विद्रोह  को  शसिथ्रति  को  गम्भीर  ब्रना  रहे  हैं  ।  हम  इस  सदन  में

 बैठे  रहकर  इस  स्थिति  को  सहस  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हु  इसका  छू  क्रोध  कर  रहे  मैं  समझता  हूं
 कि  हमें  इस  पर  वहिगंमन  करना  हम  इस  स्थिति  को  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 श्री  मसुदेव  आचार्य  :  क्या  आप  राज्यफाल की  श्परोर्ट  सभा  क्‍्टल  पर  एख  रहे  हैं  *

 क्री  शोमनाव्रोश्यर  राब  बाड़े  :  राज्यपाल  ने  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लाग्रू  करने  झसे
 सिफारिश  नहीं  की  थी  ।  वह  केवल  ऐसा  राज्यपाल  चाहते  जो  रबड़  की  मोहर  हो  ।  हम  बहिमंमन
 फ  रते  हैं

 ।'''  *'**

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अज
 ल  :  अध्यक्ष  मैं  समशत्त  छू  कि  भेरे  साथी

 ने  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है|

 श्री  ए०  चाल्से  :  वे  सदन  से  बहिरगंमन  की  थोषणा  कर  चुके  हैं  ।  लेकिन  वे-यहीं  बैठे  हुए

 ली  बसुदेव  आचाय  :  यह  संधिधाम  का  उल्लंघन  है

 मो  अब  किक  :  मुद्दे  कुछ  कहते  बन्छर्पत  दी  आए  जो  छुछ  कझ  डा  चुका  है
 उसमें  कुछ  नहीं  जोड़  रहा  हूं

 ''  *
 कृपया  मुझे  दो  मिनट  का  समय  दें  ।  मैं  निश्चित  रूप  से  ये

 जानना  चाहता  हूं  कि  यादि  सबिकान  में  शेसा  करये  की  शनाहीਂ  तो  क्या  होती  ?  यदि  यह
 सलय  है  ओर  यदि  राज्यपाल  कहीं  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  की  सिफारिश  नहीं  करता  है  कह  एक
 स्थिति  यदि  संविधान  राष्ट्रपति  शासून  प्रस्यपित  करने  अनुमति  देता  है  तो  इसके  दो  तरीके  हैं
 पहला  राज्यपाल  की  सिफारिशों  से  और  दूसरा  अन्य  परिस्थितियों  में  ।  -

 क्री  असुदेव  आयाय॑  :  राज़नीतिक  परिस्थितिग्रां  ?''

 थी  अजुंग  सिंह  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  यदि  आप  मेरी  बात  नहीं  सुनना  चाहते  हैं  तो  मैं
 क्या  फर  सकता  हूं

 ?

 श्री  गह्रोश्वर  राज  बाड़डे  :  खंड  को  लागू  करने  का  प्रयास  न  करें  ।  आप

 खंड  को  लागू  कर  रहे  )

 को  अज न  सिह  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  संक्षेप  में  मुहा  यहू  है  कि  माननीय
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 राष्ट्पति  शासन  लायू  किए  जाने  के  बारे  में

 राज्यपाल  ने  विधानसभा  भंग  कर  दी  यह  मामला  उनके  क्षेत्राध्िकार  का  है|  इस  करे  में  कोई

 आपत्ति  नहीं  कर  सकता  है  ।  हम  इस  बारे  में  अप्रसन्‍्न  नहीं  उन्होंने  ऐसा  किया  क्‍योंकि  उन्हें  ऐसा

 करने  का  अधिकार

 शो  बंसुदेव  आजा  :  आप  मार्नते  हैं  कि  उन्होंने  ठोक  किया  है  ।

 शो  अथुंन  सिह  :  उन्होंने  जे  किया  उसके  बारे  में  मैंने  कुछ  नहीं  कहा  ।  मैंने  यह  कहा  कि  उनके

 पास  अधिकार  है  ओर  बह  ऐसा  सकते  अय  प्रश्न  यह  है  कि  केमा  सरकार  मे  राध्ट्रफतिं  शासभे

 लासू  कर  दिया  है  |  संक्षेप  में  बात  यह  है  कि  राज्यपाल  द्वारा  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  जो  करिस्थिंतियाँ

 लाई  भारत  सरकार  के  निर्णय  के  उनके  आधार  पर  अम्य  कारणों  से  अनूण्छेद  356  लागू
 किया  जा  संकता  भांरत  सरकार  ने  उसौ  अधिकार  का  उपयोग  किया  मेरे  विदवार  से  इसमें  कुछ
 भी  गलत  नहीं

 थो  बसुदेव  आचार्य  :  हम  इसका  विरोध  करते  यह  उंविधानमन  का  उल्लधन  यह
 असंबंधानिक  है

 को  लासइण्ण  आंडेधोणजी  :  हम  इस  भिंलये  को गलत  मांनेते  सदन  की  भावना  के  लिलाफ

 मानते  हैं  |  धारा  356  का  खुशप  पोद  समातद  बकों-से  होछत  रहा  बहःएक  तथा  उदाहरण  है  ।

 धारा  356  का  दुरुपयोयाक्तिका  ओो  र'यह  पहना  उकहर्ण  छोगा  जहां
 पर

 केभशीबि  सरकार  की  इच्छा  न

 होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  ने  धारा  356  का  उपयोग  किया  हम  इसके  खिलाफ  अपना  बिरोध

 प्रदर्शन  करते  हैं  मोर  बाकआउट  करते  हैं  ।

 ]:

 को  ए०  चाश्स  :  भारतोय  जनता  पार्टो  गौर  माक्संवादियों  में  सहयोग  हो  रहा

 बहुत  हैरानी  को  बाते

 1.39  स०प०

 दिस  संभव  लो  सांसहर्ण  ऑडथाणी  और  कुछ  अन्य  संदर्सा  सभा-भबन

 से  बाहर  चले

 अध्यक्ष  महोदव  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।

 ब..<88७...७६-७.,  -
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 ]

 1.40  भ०्प०

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 भारत  अर  भुवस  लिमिटेड  ओर  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  रक्षा  मंत्रालय

 के  बोच  हुआ  ब्ं  1991-92  का  समझोता  ज्ञापन

 ससदीय  का  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्यायथ  और  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 भंत्री  रंगराअन  :  श्री  शरद  पवार  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारत  अर्थ  मृबसं  लिमिटेड  ओर  रक्षा  उत्पादन  तथा  पूर्ति  रक्षा  मन्त्रालय  के  बीच
 बर्ष  1991-92  के  समझोता  ज्ञापन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संस्या  एल०  टो०  1735/92]

 (2)  हिन्दुस्तान  एरोनोटिक्स  लिमिटेड  और  रक्षा  उत्पादन  तथा  पृति  रक्षा  मन्त्रालय
 के  बीच  वर्ष  1991-92  के  समझोता  ज्ञापन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखा  गया  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1736/92]

 भआरतोय  चादव  व्यापार  निगम  कलकतसा  का  वर्ण  1988-89  का
 जाबिक  प्रतियेदन  तथा  कार्यकरण  को  सरकार  हारा  शमोक्षा

 थाजिल्य  अंजालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  श्री  पी०  चिदम्बरम  की  ओर
 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अस्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  के  बर्णष  1988-89  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  का  बर्णष  1988-89  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिसम्य  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंथालय  में  रखा  गया  |  देछिए  संक्या  एल०  हो०  1737/92]
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 (3)  कॉफी  बोर्ड  के  वर्द  .990-91  के  बाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  |

 कॉफी  बोर्ड  के  बर्णष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंद्येजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3,  में  उल्लिक्षित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्य  के  कारण

 दर्े  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1738/92) ]

 आारतोय  कपास  निगम  भम्जई  का  थर्य  1990-91  का  बाधिक

 प्रतियेशन  ओर  शरकार  हारा  मादि

 बस्त  सत्रालय  के  राज्य  संत्रो  अशोक  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  ध9क  की  उपधारा  (1)  के  अम्तगंत  निम्नलिखित

 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारतीय  कपास  नियम  मुम्बई  के  ब्ष  1990-91  के  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
 ह

 भारतीय  कपास  निमम  मुम्बई  का  वर्य  1990-91  का  बाधिक

 लेखाप  रीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेला  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्य  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  मए  |  देलिए  संस्था  एल०  ढी०  1739/92]

 (3)  वस्त्र  मुम्बई  के  बर्च  1990-91  के  बाथिक  श्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बस्त्र  मुम्बई  के  बयं  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  नए  ।  देखिए  संस्था  एल०  टो०  1740/92)
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 निषुवाव  ]:

 कांडला  पसन  व्यास  के  बयं  1990-91  के  भाथिक  लेखे  ओर  लेखापरोक्षित

 लेखाओं को  सह्रोक्षर  तथा  इन  पन्नों  कौसमाਂ  बटर  पर  रहने में
 हुए  बिलस्व  के  कारण  दक्ति  बाला  आदि

 बाजिश्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  श्री  जगदीश-टाईटलर  की  ओर
 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  महा  पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  |  93  की  उपधारा  (2)  के
 गंत  कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेंखाओ  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेथापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1990-91  के  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (।)  में  उल्लिखित  पन्नों
 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विश्म्व  के  कारण

 दशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संस्या  एल०  टी०  1741/92]

 (3)  भारतीय  पोत  परिवहन  निगम  और  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  बीच  बर्ष  1991-
 92  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1742/92]

 (4)  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रशासनिक  प्रतिबेदन  को  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  बर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलस्यथ  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एएक  वियरजਂ  तय  अंशोओ  ।

 फ्रंकालय  में  रख  देखिए  संख्या  एश०  टो०  1743/92]

 आयकर  1957  के  अन्तर्गत  जारों  की  गईं  जधितृ्ना

 विस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्यर  :  मैं  निध्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  आयकर  |957  की  296%
 के

 अन्सर्वशः  चिंम्सशिश्लित  अधिसूचनाओं  को
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 एदल्‍्यक  तवा-अंडेन्ये  :  --

 का०आ०  336,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 शा  तथा  जो  भायकर  1961  की  छारा  के  अन्तगंत  आंध्र
 प्रदेश  राज्य  बात  कल्याण  हैदराब।द  को  कर  निः्ओरिण  ब्षं  1989-90

 की  बर्खाध  के  बिए  छूट  देने  के  करे  में  हे  ।

 का०आ०  $37,  जो  1  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  196]  को  धारा  के  अस्तबंत  रक्षा
 ब्येर  सुरक्षय  राहत  हरियाणा  को  कर  निर्धारण  ब  1987-88  से  1989-

 959  वक  को  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 रा०आ०  338,  जो  1  1992  कै  भारत  के  रोजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अस्तमंत  बास्‍्बे

 बाम्बे  को  अधिसूचना  में  उल्लिखित  कंतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर

 बिल रण  वह  1940-91  से  1992-93  तक  की  थवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे

 ओेंहै  ।

 का०आ०  339,  जो  1  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  को  धारा  के  अन्तबंत
 बगाल  वमेन्‍्स  कलकत्ताਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-

 ५३.  तक  के  अक्षप्रि  क ेलिए  अधिसूचना  में  छल्लिकित  कतपव  शर्तों  के अध्यधीन

 छूठ  देये  के  बारे  में  है  4

 340,  जो  |  1992  के  सजप्रत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा
 जो  आयकर  ।96।  की  धारा  के  अन्तर्बंत  गुजरात
 एिश्रीफ  कशकत्ताਂ  को  अधिसूचना  में  श्खजिसित  कक्तिपयय  शर्तों  के
 क्षायघीन  कर  निध्शश्थि  वर्ष  1991-92  भोर  1992-५3  की  अवधि  के  लिए  छूट
 केने  के  कारे  में  है  ।

 का०आ०  343,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राज़पत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  जो  आयकर  .961  की  घारा  10(23%)  के  अन्तर्गत

 बल्‍लभ  उत्तज्  मुम्बईਂ  को  अधिसूचना  में  उल्सिखित  कतिपय  श्ष्तों

 के  अध्यक्षेत  कर  निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  1991-92  तक  की  अवधि  के  लिए

 छूट  केने  के  बएरे  में

 का०आ०  २42,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ
 कक को  शाकका  ।96।  को  धरा  (284)  के  बम्तर्थन  रक्षा

 निधि  मद्रासਂ  अधिसूचना  में  उल्सिश्ित  कटिंपन  शर्तों  के अध्यधीन  कर
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 निर्धारण  बषं  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे

 में

 का०आ०  343,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 क्षेत्र  सांस्कृतिक  उदयपुरਂ  को  अधिसूचना  में  उल्लिखित  कतिपय  शर्तों  के

 अध्यधीन  कर  निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए

 छूट  देने  के  बारे  में

 का०आा०  344,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत

 एग्रीकल्चरल  एण्ड  रूरल  ट्रेनिंग  सेन्टर  फार  दि  मुम्बईਂ  को  अधिसूचना
 में  उल्लिखित  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण  वर्ष  1991-92  से
 1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०आ०  345,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत
 नेशनल  मुम्बईਂ  को  अधिसूचनः  में  उल्लिखित  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन
 कर  निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के
 बारे  में  हे  ।

 का०आ०  346,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ
 रा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत  टी०
 रंगाताथन  क्लिनिकल  रिस्॑  फा  मद्रासਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष  1987-
 88  से  1989-90  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  347,  जो  ।  1993  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत

 वल्लभ  भाई  पटेल  स्मारक  अहमदाबादਂ  को  अधिसूचना  में
 उल्लिखित  कतिपय  शर्तों  के  मध्यधीन  कर  निर्धारण  वर्ष  1989-90  से  1991-
 >2  तक  की  अवध्ति  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 फा०आ०  348,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1901  की  धारा  के  अन्तमंत

 राज्य  महिला  मुम्बईਂ  को  अधिसचना  में  उल्लिखित  कतिपय
 शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण  वर्ष  1990-91!  से  19५2-93  तक  को  अवधि  के

 लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०भा०  349,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राजपत्र  मे  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  को  धारा  के  बन्तयत



 1424,  1914
 सभा  फल  पर  रखे  गए  पत्र

 परिकार  नियोजन  बुब्यईਂ  की  अधिसूचना  में  उल्लिखित  कतिपय
 ज्र्तों

 के
 अध्यघीन  कर  निर्धारण  क्य  1991-92  से  1992-93  तक  की  अवधि

 के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०आ०  3३50,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजएस  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आथकर  1961  की  छाशा  के  अम्तयंत

 भारतोथ  पिमलवाड़ा  सक्तित्ति  ०),  अवृवसरਂ  को  कतिपय  शर्तों  के
 अध्यधीन  कर  निर्धारण  बर्थ  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए
 छूट  देने  के  बारे  में

 का०आ०  351,  जो  !  1992  के  भारत  के  राज्यत्र  में  प्रकाशित  हुजा
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धास  के  अन्तगेंत

 मुम्बईਂ  को  कतिपव  शर्तों  के  अध्यक्षीय  कर  निर्धारण  बर्ष

 1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०ला०  352,  जो  1  1992  के  भाश्त  के  राजषत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961!  की  घारा  के  अन्तर्गत

 फाउण्डेशन  मद्रास  को  कतिषथ  क्षरतों  के  अध्यधीन  कर

 निर्धारण  बष  1990-91  से  1992-93  कक  की  अकब्ति  के  लिए  छूट  देने  के  बारे

 में

 का०आ०  353,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अम्तमंत

 पूणेਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यपरीन  कर  लितरिण  ब्य  1991-92  से

 1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का  ०आ०  354,  थो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  अया  जो  अावकर  ।96।  की  घारा  के  अन्तमंत

 गांधी  स्मारक  पुणेਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर

 रण  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  जिए  छूट  देने  के  बारे  में

 है  ।

 का०्खा०  355,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ

 या  क्या  ओ  गायाकर  1961  की  धारा  के  अस्तगंत

 नासिक  पंचवटी  काम्षिकਂ  को  कतितय  झरतों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण

 वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०भ्रा०  २56,  थो  1  1992  के  भारत  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ

 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तर्बत
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 प्रबोधिनी  संशोधन  पुणेਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण  बषं

 1991-92  से  19  3-04  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  357,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत

 रिलीफ  एण्ड  मुम्बईਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण

 वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  358,  जो  |  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 नौरोजी  बानाजी  इण्डस्ट्रिल  होम  फार  दि  मुम्बईਂ  को
 कलिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  तक  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का  ०आ०  359,  जो  !  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 हंस्टीब्यूट  आफ  सोशल  कलकत्ताਂ  को  कतिपय  शर्तों  के
 अध्यधीन  कर  निर्धारण  बं  1991-92  से  1993-94  तक  को  अवधि  के  लिए
 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  360,  जो  ।  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  को  धारा  के  अन्धर्गत
 सेबाग्राम  आश्रम  बर्धाਂ  को  कतिपय  शर्तों  के  अध्यधीन  कर  निर्धारण
 वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 आयकर  1992  जो  9  1992  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 सें  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  1744/92]

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाबों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 सा  ०का०नि०  जो  4  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  6  1979  तथा  30  1988  की  अधिसूचना
 सख्या

 ०शु०  तथा  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए
 गए  हैं  तथा  एक  व्याखयात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  5  1992  के  भारत  के  र/जपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1990  की  अधिसूचना  संख्या  159/9  »

 शु०  में  कतिपय  संभोधन  किए  गए  हैं  तथਂ  गक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०का०नि०  थो  9  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  हारा  21  1990  को  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रशाशित

 हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  कतिपय  विनिर्देशों  के  अनुरूप  पूरो  तरह  जले
 शिया  पर  65%  की  दर  पर  गूल  सोमा  शुल्क  निर्धारित  करना  है  तथा  एक
 व्या्यात्पक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  11  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुए  ये  तथा  जिनके  द्वारा  |  1992  की  अधिसूचना  संक््या  |

 शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक  शापन  ।

 सा०का०नि०  कतिपय संशोधन  से  सा०का०नि०  तक  जो  ।  के

 )

 भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  29  1992  को  लोक
 सभा  में  वित्त  मन्त्रो  द्वारा  बोथित  किए  बए  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  बजट
 प्रस्तावों  के  व्गरे  मे  सीमा  शुल्क  में  परिक्तंन  तथा  छूट  देने  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  शापन  ।

 का०ण्ञा०  जो  26  1992  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित

 हुमा  था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुव्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय

 मुद्रा  को  कतिपय  विदेशी  मुद्राओं  में  बदलने  को  पुनरीक्षित  दरों  के  बारे  में  है  तथा

 एक  व्याद्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०भा०  जो  6  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  कतिपय  विदेक्षी  मुद्दराओं  को  भारतोय  मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्रा
 को  कतिपय  विदेशी  मुद्रा  में  बदलने  को  पुनरीक्षित  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 का०आ०  जो  6  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  कतिपय  विदेशी  मुद्दाओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  अथबा  भारतीय  खुदा
 को  कतिपय  बिदेशी  मुद्रा  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  दरों  के  बारे  में  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  1745/92]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  और  नमक  1944  को  धारा  38  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तगंत  निम्नलिशित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंद्रेथो

 संस्क  :---
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 सा०का०नि०  251(a)  से  सा०्का०खि०  तक  जो  4  1992  के

 भारत  के  राजप्रञ्  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  को  29  1992  को  लोक

 सभा  में  बित्त  मनी  द्वारा  घोवित  किए  गए  अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  बजट  ५स्तावों

 के  बारे  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  परिवर्तन  करने  तथा  छुट  देने  के  बारे  में  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद  झ्ुल्क  1992  जो  18  1992

 के  भारत  के  राजपत्र  मे  अधिसूचना  सख्या  सा०»का०नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 झा०का०नि०  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  ये  ठ्  जिनके  ढवरा  20  1988  को  अधिसूचना  संख्या  ०

 उन्शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 स्ान्‍्को०नि०  320  जो  10  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारत  23  1988  को  अधिसूचका  संख्या

 उन्शु०  में  कतिषय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1746/92} |

 जोयरसोल  कन्सद्रेकतन  काउत्सिल  आंच  इश्डिया  सुस्थाई  का  धबं  1990-91  का

 प्रतिकेशन  शोर  फायक्ररण  को  समोक्षा  अरथि

 थानिण्य  संजालय  में  उपसंत्रो  सलमान  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  ओवरसीज  कन्सट्रेक्शन  काउन्सिल  आफ  मुम्बई  के  बर्च  1990-91  के
 बाबिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अग्रेजो  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 ओबरसोज  कस्ट्रेकलन  काउन्सिल  आफ  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समाोक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण

 दर्शने  बाला  एक  विवरण  तथा  अश्लेजी

 में  रखा  यया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1747/92]
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 1.40  स०१०

 विधायकों  पर  राष्ट्रपति  को  अनुमति

 महासचिव  :  मैं  25  1992  को  सभा  को  सूचित  करने  के  पश्चात्‌  चालू  सभ्च

 क  दौरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  ह्वारा  पारित  तथा  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  भौ

 विधेयक  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  लोक  प्रतिनिधित्व  ३492

 (2)  विनियोग  1992

 (3)  विनियोग  संख्या  2  1992

 (4)  बिनियोग  1992

 (5)  विनियोग  1992

 (6)  मणिपुर  विनियोग  1992

 (7)  मणिपुर  बितियोग  1992

 (8)  जम्मू-कश्मीर  विनियोम  1992

 (9)  जम्मू-कश्मीर  बिनियोग  1992

 1.41  भ०्प०

 राज्य  सा  से  सम्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिश्षित  सन्देशों  की  सूचना

 सभा  को  देनी  है  :--

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सकखलन  नियमओं  केसलिक्श  427  के  उपबर्धों  के
 प्रण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  |  1992  को  हुई

 लोक  सभा  द्वारा  30  1992  को  पारित  किए  गए  भारतीय  प्रतिशुंति  और  विनिमय

 बोर्ड  1992  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्यय्शंचाशन  मियमों  के  नियम  186  के  उपनिवन  (6)  के

 उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  खनिजों  पर  उपकर  और  अन्य  कर  1992

 जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  31  199.  की  बेंठक  में  प्रारित  किया  यया  था  ओर  राज्य  सभा

 333



 समिति  के  लिए  निर्वाचन  3  1992

 को  उसको  प्षिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटने  और  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  fe  इस
 सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।

 1.41}  झ०प०

 लोक  लेखा  समिति

 शो  अटल  बिहारो  बालपेयो  :  मैं  निधियों  की  अवरूद्धता-बेकार  पड़े  उपस्कर
 सम्बन्धी  लोक  लेखा  समिति  का  चोदहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ]

 भो  अटल  बिहारो  बालपेयी  :  अध्यक्ष  में  फिर  वॉक-अआउट  कर  रहा  हूं  ।

 1.42  स०  १०

 समय  श्री  अटल  बिहारो  वालपेयो  सभा  भवन  से  थाहर  चले

 1.42}  स०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 संविधान  1991  भाग  का
 अन्त:स्थापन  ओर  बारहबों  अनसचो  का  जोड़ा  सम्धन्धो

 संयुक्त  समिति

 ]

 थो  के०  पो०  सिह  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करतो  है  कि  राज्य  सभा  से  श्रीमती  बिजया
 चक्रवर्ती  को  सेवा-नियृत्ति  से  उत्पन्न  रिक्ति  के  लिए  संविधान

 ।99।  भाग  Lie  का  अल्तःस्थापन  और  आरहुबों  अगसूथो  का  जोड़ा  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  को  नियुक्तित  करे  और  संयुक्त  समिति  के  लिए
 राज्य  सभा  द्वारा  ऐसे  नियुक्त  किए  गए  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
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 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करतौ  है  कि  राज्य  सभा  से  श्रीमती  बिजया
 चक्रवर्ती  को  सेवा-नियृत्ति  से  उत्पन्न  रिक्ति  के  लिए  संविधान  विधेयक
 1991  भाग  का  अन्त  स्थापन  ओर  बारहवों  अनुसणो  का  थोड़ा  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  के  एक  सदस्य  को  नियुक्तित  करे  और  संयुक्त  समिति  के  लिए
 राज्य  सभा  द्वारा  ऐसे  नियुक्त  किए  मए  सदस्य  का  साम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 1.42}  म०  प०

 विदेशों  व्यापार  ओर  विधेयक *

 जाजिल्य  अंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में
 आयात  को  सुगम  बनाकर  और  भारत  से  निर्यात  का  संवधंन  करके  विदेशी  ब्यापार  का  विकास  ओर
 बिनियमन  करने  और  उससे  संसक्‍्त  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपयन्ध  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  आयात  को  सुगम  बनाकर  और  भारत  से  निर्यात  का  संबधंन  करके  विदेशी
 व्यापार  का  बिकास  और  बिनियमन  करने  और  उससे  संसक्‍्त  या  उससे  आनुथ्ंगिक  बिकयों  का
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  आए  ।/!

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 थी  सलमान  रशोंद  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्वापित  करता  हूं  ।

 1.43  मभ०  प०

 मियम  377  के  अछोग  मामले

 |  तमिलनाड़  में  लिशम्थरम  तालुक  और  नेलोकु-पम  स्थित
 कारखानों  के  बहि:साथ  से  उत्पन्त  पर्यावरण  के

 प्रदूषण  को  रोकने  को  आवश्यकता

 करी  पी०  पो०  कालियापेरूमल  माननीय  अध्यक्ष  भारत  के  धंविधान  के

 *दितांक  3-4-92  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  ।
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 अनुश्छेद  की  धारा  के  अन्तमंत्र  प्राकृतिक  पर्यावरण  का  संरक्षण  तथा  उसमें  सुधार  करना

 मौलिक  कतंग्यों  में  स ेएक  पेपर  पंट्रो-रलायन  तथा  उर्वरक

 रबर  कारखानों  तथा  चीनी  कारखानों  से  नदियों  तथा  वायु  में  औद्योगिक  बहिःश्लाव  से  काफी  नुकसान

 ही  रहा

 एम०  आर०  के०  कोआपरेटिव  कीनी  जोकि  तमिलनाडु  में  चिदम्बरम  तालुक  में

 बेब्लार  नदी  के  किनारे  स्थित  अपना  बहि:स्लाव  वेललार  नदी  में  बहातां  हे  जिससे  वहां  के

 जानवरों  तथा  वेल्लार  नदी  के  जलचरों  के  जोवन  को  भारी  नुकसान  पहुंचता  है  ।

 तमिलनाडु  में  साउच  आरकोट  जिसे  में  नेलीकुप्पम  में  स्थित  ई०  आई०  डी०  पूरी  लिमिटेड

 चीनी  कारखाना  अपना  हानिकारक  बहि:ख्लाव  बायु  तथा  सिंचाई  की  नहरों  में  बहाता  है  ।  कारखानों  के

 बहि:स्लताव--  कोयले  की  स्व  क्यो  ब्ययु  में  छोड़ा  सातः  है  जोकि  नेलरेकुप्पम  स्परसपालिका  क्षेत्र  के
 पास  रहने  वाले  नागरिकों  के  स्वास्थ्य  को  भारी  नुकसान  पहुंचाता  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  वे  सम्बन्धित  बैंधानिक  प्राधिकारियों  को  निर्देश  दें  कि  वे  नेलीकृप्पम  तथा  सेठियाथोपे  चीनी  के

 कारखाने  जोकि  लोगों  के  जीबन  को  खतरा  पहुंचा  रहे  में  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र  उपलब्ध

 करवाएं  ।

 बिहार  के  पालो  मारो  रेल  फाटक  पर  एक  उपरि-पुल  का

 शीघ्र  निर्माण  करने  को  आवश्यकता

 क्री  राम  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  बिहार  राज्य  के  अन्तर्गत  डालमिया  नगर

 और  डिहरी  ओन  सोन  शहर  जिला  रोहतास  में  कह  बिहार  राज्य  का  प्रसिद्ध  औद्योगिक  शहर  है  ।

 यहां  भारत  प्रसिद्ध  रोहतास  उद्योग  क्षेत्र  जिसमें  लगभग  15,000  मजदूर  कार्य  करते  डिहरी  ओन

 सोन  भी  एक  प्रसिद्ध  व्यावसायिक  शहर  यहां  प्रतिदिन  हजारों  की  संख्या  में  लोग  खरीद  बिक्री  करने

 आते  यहां  कई  एक  महाविद्यालय  व  सकल  वहां  जिला  स्तर  के  कई  एक  सरकारी  कार्यालय  हैं  ।

 डिहरी  से  बोका  गया  आदि  शहरों  के  लिए  सैकड़ों  बसें  चलती  हैं  ।

 इन  दोनों  शहरों  के  बीचोबीच  रेलवे  लाइन  गुजरती  इस  पर  सथन  माल  पेसेंसर  और  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 चलती  हैं  ।  उक्त  रेलवे  लाइन  को  छिहरी  फ्टनः  चिक्रममंज  कौ  सख्क  पाली  गुमरी  पर  क्रास  करती  हैं  ।

 उक्त  क्रासिंग  घंटों  बन्द  रहा  करती  है  ।  फलस्थरूप  यहां  क्रास  करने  वाली  बसों  को  घण्टों  रुकना  पड़ता

 है  ।  इस  क्रम  में  रिक्शा  और  आने-जाने  वाले  लोगों  को  भी  रुकना  पड़ता  फलस्वरूप  कभी-कभी  तो

 भयंकर  दुर्घटना  भी  हो  जाया  करती  जनता  की  उक्त  कठिनाइयों  को  देखकर  बिह्लार  सरकार  ने

 उक्त  रेलवे  क्रासिंग  पर  ओबर  ब्रिज  बनाने  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  को  भेजा  है  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनु रोप  है  कि  ओबर  ब्रिज  बनाने  के  लिए  अविलम्द  उक्त  प्रस्ताव

 को  स्वीकृत  किया  जहए  +
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 महाराष्ट्र  में  इलोक्ट्रोलिक  टेलोफोन  केन्द्र

 खोले  जाने  को  थावश्यकता

 श्री  सोरेश्वर  सावे  :  अध्यक्ष  मैं  केन्द्रीय  सचार  मन्त्री  का  ध्यान  अपने
 समदीय  क्षेत्र  औरंगाबाद  को  टेलीफोन  ब्यवस्था  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  |  यहां  टेलीफोन  उपभोकषता
 आए  दिन  परेशान  रहते  औरंगाबाद  महाश्ट्र  का  शक  बहा  औद्योगिक  केन्द्र  होने  के  साथ
 पयंटन  की  दृष्टि  से  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  इमी  क्षेत्र  में वालुज  और  बिकलठाणा  जेसे  उद्योग  प्रधान

 क्षेत्र  भी  भाते  इस  क्षेत्र  में  प्रतिर्ष  लगभग  12.  0  न  टेलीफोन  कनेब्शन  हमें  चाहिए  लेकिन  कुल
 350-400  तक  ही  नए  टेलीफोन  हम  पाते  हैं|  अबश्यक  सेवाओं  के  नम्बर  प्रायः  खराब  रहते  है  ।  निजी

 टेलीफोन  भी  या  तो  खराब  रहते  हैं  या  गलत  मिल  जाते  उपभोक्ताओं  के  बिल  भी  गलत  आते  हैं  ।

 मेरी  ांग  है  कि औरमाधाद  के  स्टाजर  टेलीफोस  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रामिक  एक्सचेंज  में  अविजम्थ  बदला

 फिजलखर्चो  रोकी  जाए  और  नए  केबल  बिछाकर  नए  टेलोकोस  लगाने  को  सत्ति  बढ़ाई  जाए  तथा
 देखभाल  की  व्यवस्था  ठीक  करके  राहुत  और  सुविधा  प्रदान  की  जाए  ।

 गुजरःत  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  के सला-पोड़ितों  को  राहुत  देने  के

 लिए  गुजरात  शाज्य  सरकार  को  केखप्रोप  निधि

 उपलब्ध  कराएं  जाने  को  सावश्यकता

 क्री  चपरोश  फ्टेल  :  अध्यक्ष  आजकल  भुजशत  के  धीराब्ट  क्षेत्र  में  भयंकर

 सूछा  को  परिस्थिति  उत्वन्न  है  जिसमें  भेरे  जामगणर  संसदीय  क्षेत्र  में  तो अति  भयकर  एवं  बिकराल

 समस्या  है  जिसकी  वजह  से  उद्योग  एवं  व्यापार  पर  बहुल  बुरा  असर  है  ।

 किसान  तो  धरती  का  धरोहर  माना  जाता  है  लेकिन  आज  सौराष्ट  में  परिस्थिति  यह  है  कि

 100  बीघे  जमोन  वाला  किसान  भी  भयंकर  सूझ्ले  की  वजह  से  सजदरी  करने  के  लिए  गिहगिड़ा

 है  आकि  अुएना  गजारा  भला  सके  वरनप  भूखे  मरते  शक  की  नोबत  आ  गई  जानवर  को  खिलाने

 के  लिए  अब  घास  चारा  नहीं  रहा  जिसकी  वजह  से  जानबवर  भर  रहे  हैं  भोर  पीने  का  पानी  अब  मिल

 नहीं  रहा  |  जामनमर  क्षेज  के  करीब  584  गांबो  में  से  550  भावों  में  टेंकर  से  वानी  पहुंचाने  की

 स्थिशि  उल्पण्न  ही  गई

 स्कूल  कालेज  के  विद्यार्थियों  कौ  पढ़ाई  छट  है  और  विद्यार्थी  मजदूरी  करने  को  तैयार

 इसलिए  मैं  केन्ट  सरकार  से  अम्रोध  करता  हं  कि  सूखे  से  निपटन  के  लिए  उचित  घगराशि  दो

 जाए  शाकि  पीने  के  पाती  की  काक्षमी  योजना  बनायी  जा  सके  तथा  सूखा  पीड़िता  को  समरुच्तित  राहुत

 पहुंचाई  जा  सके  ।

 1.48  स०  प०

 वस्पश्यात्‌  लकक  सभा  मण्याहु  भोजन  के  लिए  2.45  म०  प०

 तक  के  लिए  स्थथित  हुई  ।
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 2.51  म०  १०

 मध्यादह्न  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.51  भ्र०  प०

 पर  पुनः  समयेत  हुई  ।

 राम  सिह  पोठासोन  हुए  ]

 अनुदानों  की  मांगें  )

 सानथ  संसाधन  विकास  )

 सथापति  महोदल  :  अब  सदन  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  के  अन्तबंत  अनुदानों  को  मांगों
 पर  भागे  चर्चा  करेगा  तथा  उन्हें  मतदान  के  लिए  रखेगा  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  अपना  वक्‍तव्य  जारी

 झीमतो  गीता  मुखर्जी  माननीय  अध्यक्ष  कल  मैंने  उल्लेख  किया  था  कि

 महिला  तथा  बाल  कल्याण  विभाग  के  वाधिक  प्रतिब्रेदन  कथा  निष्पादित  बजट  के  अनुसार  तीन  मुख्य
 विषय  अर्थात  महिला  अनौपनचारिक  क्षेत्र  में  स्‍्व-रोजगार  प्राप्त  महिलाओं  के  लिए
 राष्ट्रीय  आधोग  की  सिफारिश  तथा  विशेषकर  कि  गरीब  महिलाओं  को  लाभ  देने  के  ऊहूश्य  से  राष्ट्रीय
 ऋण  निधि  के  गठन  का  प्रस्ताव  पर  या  तो  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  +ी  प्रक्रिया  में  ह ैअथवा  सक्रिय

 रूप  से  विचाराधीनਂ  है  अथवा  केवल

 लेकिन  एक  अन्य  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  प्रश्न  मेरे  दिमाग  में  आ  रहा  है  ।

 यदि  मैं  यह  भी  भान  लूं  कि  इन  सभी  को  इस  वर्ष  निपटा  दिया  जाएगा  तो  मेरा  प्रश्न  यह
 है  कि  जो  राशि  आवंटित  की  गई  है  उससे  वास्तव  में  हस  परियोजना  का  बिस्तार  नहीं  होगा  ।  तो  मैं  कह
 मान  लूं  कि  हम  समस्या  के  प्रति  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  जपनाने  के  ताम  पर  शुरू  की  गई  महिला
 योजनाਂ  से  वास्लत  में  जो  वन  इकटठा  होगा  उसे  बच्चों  के पोषण  और  महिलाओं  के  कल्यांणार्थ  आवंडित

 किया  जाएगा  और  सम्पूर्ण  दष्टिकोण  से  यही  इन्दिरा  योजना  कहलाएगी  ।  मेरे  विचार  में  यदि  ऐसा  ही  है
 तो  वास्तव  में  यह  दिखावा-मात्र  रह  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  एक  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण
 अपनाया  जाना  चाहिए  '  मैं  यह  महसूस  करती  हूं  कि  कई  ऐसी  योजनाएं  हैं  जो  एक  दूसरे  से

 जलती  हैं  और  उन्हें  एक  साथ  ही  होना  चाहिए  ।  लेकिन  तब  मुझे  कह  नहीं  समझ  में  आता  कि  रोजगार

 पैदा  करने  के  लिए  आवन्टित  इतनी  कम्त  राशि  के  साथ  इन्ढिरा  योजना  केसे  कुछ  अधिक  रोजगार  उत्पन्न

 कर  सकेगी  ?

 सामाजिक  आर्थिक  कार्यक्रमों  और  रोजगार  कार्यक्रमों  को  सहायता  देने  के  जिसके  अंतर्नेत

 महिलाओं  के  रोजगार  की  बात  कही  गई  भाज  दो  करोड़  +चास  साख  शुकए  धायंटित  किए  गए

 बतेमान  सामाजिक-आद्िक  कार्यक्रमों  में  खामियों  हैं
 ।
 उन  रामियों  बरने  हम।र  पास  समय

 नहीं  है  ।  उनमें  कुछ  परिबतंन  को  आवश्यकता  फिर  भी  यदि  मै  कट्ू  कि  कुछ  परिबतंन  जा
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 सकता  है  तो  धन  कहां  है  जो  रोजगार  के  लिए  बड़े  स्तर  पर  उपलब्ध  कराया  जा  सके  क्योंकि  यही  ऐसे
 क्षेत्र  हैं  जिसमें  धन  दिया  जा  सकता  है  ?  यही  प्रश्न  है  जो  मेरे  मन  में  उठ  रहा  मैं  आशा  करती  हूं
 कि  मम्तरी  जी  से  मुझे  इसका  उत्तर  मिलेगा  ।

 मैं  यह  पाती  हूं  कि  बाल  कल्याण  के  लिए  कई  योजनाएं  हैं  जिसके  लिए  आवंटन  में  बृढि
 की  गई  है  ।  उस  पर  मुझे  खशी  है  ।  लेकिन  मुझे  एक  बात  का  खेद  सबसे  गरीब  महिलाओं  का  क्‍या
 होगा  -  जो  आंगनवाड़ी  आंगनवाड़ी  सेबिकाएं  ओर  बालबाड़ी  शिक्षिकाए  तथा  बालबाड़ी
 सेविकाएं  उनके  लिए  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  |  यदि  कुछ  छिपा  है  तो  मम्त्री  जो  बताएं  ।
 यह  बहुत  ही  महत्यपूर्ण  प्रश्न  ह ैजिस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  था  |  आंगनबाड़ी  और  बालबाड़ी  के
 मामले  में  ऐसा  नहों  किया  गया  यह  निरस्तर  चलने  वाली  चीज  है  ।  सइन  में  श्री  विश्वनाथ  प्रतापसिह
 द्वारा  बादा  किया  गया  बाद  मैं  इस  मामले  को  लम्बे  असें  तक  उठातो  रही  ।  लेकिन  आज  भो  हम
 उसी  कठिन  परिस्थिति  में  हैं  जहां  पहले  थे  ।  यह  अच्छी  तरह  ज्ञात  है  कि  महिलाओं  का  कल्याण
 सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  उन  पर  हो  रहे  अत्याचार  को  रोकना  है  और  उस  अत्याचार  का  स्थकृप
 बलात्कार  दहेज  मृत्यु  आदि  हो  या  किसी  अन्य  स्तर  पर  मेरे  विचार  में  सामाजिक  क्षत्र  मे  हो  रहे
 अत्याचार  के  लिए  सबसे  आवश्यक  चीज  है  पुरुषों  और  स्त्रियों  में  चेतता  जामृत  करता  ।  एक  क्रियान्ययम
 तन्त्र  है  जिसे  प्रभावी  होना  होगा  और  मैं  भी  यह  वास्तव  में  चाहती  हूं  ।  मुझे  यह  कहत  हुए  खेद

 है  कि  बढ़ी  अड़चनों  के  बाद  यह  जियान्वयन  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  गठित  किया  गया  लेकिस

 जहां  तक  इसके  गठन  का  अड्स  है  मेरे  बिचार  में  यह  सबसे  पहले  एक  क्रियास्वयन  है  ।  इसे  दलमत  तुण्छ
 राजनीति  से  ऊपर  उठना  होगा  गौर  वास्तव  में  परिस्थितियों  का  सामना  करना  होगा  |  लेकिन  इसका
 पालन  नहीं  हुआ  है  !  आपके  पूर्ववर्ती  जिनके  मन्जित्वकाल  में  इस  विधेयक  को  पारित  किथा  गया
 जिसमें  मैंने  एक  संशोधन  का  एक  प्रस्ताव  यह  रखा  था  कि  अखिल  भारतोय  जो  अखिल  भारतीय
 स्तर  पर  कार्य  कर  रहे  उन्हें  भी  इस  आयोग  को  सवस्यता  प्रदान  की  जाए  और  उन्हें  कसी  भी
 प्रकार  का  भत्ता  देने  अथवा  उन  पर  खर्य  करने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैंने  अपना  श्रशोध्न  म्त्री  थी
 के  इस  आश्वासन  पर  वापस  ले  लिया  था  कि  इसका  प्रायक्षात  नियम  म+  ही  किया  अतः  मैं  यह
 जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  ऐसे  नियमों  का  प्रावधान  है  जिसमें  उक्त  पहलू  को  शामिख  किया  गया

 यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं  ?  इसे  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  आप  बास्तव  में  लोगों  को  इस  सम्बन्ध
 में  सजम  करना  चाहते  हैं  तो  एक-दो  उच्च  स्तरीय  कंम्पों  और  सेमीनारों  का  आयोजन  करने  से  ही  काम

 नहीं  चलेगा  ।  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  ओर  मैं  समझतो  हूं  कि  इस  पहुलू  का  समावेश  नियम  में  किया

 जाएगा  या  नहीं  इस  पर  मन्त्री  जी  अपनी  राय  प्रकट  करेंगे  ।

 महिलाओं  के  लिए  एक  और  आयुक्त  नियुक्त  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  थह  एक  सदस्यीय

 आयोग  कया  करेगा  ?  यह  उन्हीं  कार्यों  को  दृह्टराना  है  जिसका  कोई  परिणाम  नहीं  मिकलेगा  |

 मेरे  इस  प्रश्न  का  भी  उत्तर  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 जहां  तक  कानूनों  के  पुनरराबलोकन  का  सम्बन्ध  मैंने  उन  कानूनों  को  पढ़ा  है  जिसका

 लोकन  किया  जाना  है  |  उनका  पुनर्रावलोकन  होना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  इसमें  एक  बात  और  जोड़ना

 चाहती  हूं  |  बच्चों  के  सरक्षण  सम्बस्धी  कानून  का  अवलोकन  किय्रा  जाता  भाहिए  चूंकि  मेरे  अनुभव  के

 अनुसार  बच्चों  को  संरक्षण  सम्बन्धी  कानून  का  उपयोग  महिलाओ  को  उसके  भत्याचारी  पति  ओर  ससुराल
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 बालों  द्वारा  ब्लैकमेल  करने  के  लिए  किया  जाता  उच्च  कानून  पर  अक्छिम्ब  विचार  किए  जाने  की

 आवश्गकता  है  ।  मैं  आज्ञा  करती  हूं  कि  परिचतन  की  सूची  में  इसे  शामिल  किया  जाएगा  ।

 चुंकि  मुझे  अपनी  बात  जल्दी  समाप्त  करनी  है  इसलिए  मैं  बहुत  सारी  बातों  का  जिक  नहीं

 करूगी  सिवाय  जागरूकता  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  कुछ  कहना  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  जागरूकता

 कार्यक्रमों  के  लिए  कुछ  आवटन  छिटपुट  रूप  से  दिए  गए  हैं  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसे  एक  साथ

 शामिल  कर  दना  चाहिए  ।  इतना  ही  उच्च  स्तरीय  सेमीनारों  के  आयोजनों  पर  बत्यधिक  धन  ब्यय

 नहीं  किया  आना  चाहिए  |  भगवान  के  लिए  आप  उच्चस्तरीय  जिसमें  खाने-पीने  का  आयोजन

 किया  जाता  का  बन्द  करे  |  जागरूकता  कार्यक्रमों  निचले  स्वर  पर  ले  जाएं  बजयय  इसके  कि  उच्च

 स्तर  पर  अपक्ष्यय  करने  क॑  |  जहां  तक  मद्िलकओं  का  सम्बन्ध  है  यह  उसके  लिए  मैं  मानव  ससलधन

 के  बार  में  एक  बात  भोर  चाहुंगी  ।

 3.00  म०  प०

 यह  मणिपुरी  भाषा  को  सविश्वान  की  आठवीं  सूछी  मे  शामिल्ल  के  बारे  में  है  ।  श्री  भोगेन्द्र  झा

 हमारे  पास  बेंठे  इसलिए  मैं  मैथिली  को  भी  नहीं  भुला  सकती  /  वास्तव  मे  मेरा  यह  बिचार  है  कि

 नेपली  और  कोंकणीःਂ  भावाओं  को  भी  उसमें  श्लामिल  किया  जपए  |  इन  चार  भाषाओं  का  उल्लेख  मेरे

 झरा  प्रस्तुत  उस  गेर-सरकारी  विधेयक  में  भी  जब  मैं  पहुलीਂ  बार  संसद  में  आई  थी  !

 श्रीमश्ली  मालिनों  भट्टवाचाय  :  75  युवक  भोर  महिलाएं  उस  मुहं  पर  आाज

 अनझ्षन  पर  बंठे  है  और  चाहती  हूं  कि  सरकाःरु  अर्रेर  मन्‍्त्री  जी  इस  पर  ध्यप्नन  दें  ।

 श्रोमतो  गोता  मख्र्जो  :  मैं  मन्त्री  जी  को  बताना  चाहती  हूं  कि  पहले  सत्र  के  दोरान

 मणिपुर  से  बहुत  से  हस्ताक्षरों  का  संकलन  किया  गया  था  और  उससे  प्रश्लान  मन्त्री  को  मैंने  सोंपा

 इसलिए  इस  मुह  पर  विचार  किया  जाता

 चूंकि  मेरा  समय  समाप्त  हो  चुका  इसलिए  निष्कषं  के  तौर  पर  मैं  केवल  एक  बात  कहना

 चाहूंगी  कि  वर्तमान  में  जो  आवंटन  किए  गए  जिसके  सम्बन्ध  में  हमने  अपने  विचार  ब्यक्त  किए

 बह  पर्याप्त  नहीं  है  और  इसलिए  मैं  इन  अनुदानों  का  समर्थन  नहीं  कर  सकती  ।  मैं  समझती  हूं  कि  इससे

 वास्तव  में  हमारी  बहन  माननीय  महिला  एवं  बाल  कल्याण  तथा  युवा  मामलों  की  राज्य  मन्त्री  मुश्किल
 पढ़  बह  बहुत  कुछ  करना  हैं  लेकिन  उन्हें  अपर्याप्त  अनुबानों  के  करण  कठिन

 परिस्थितियों  का  सामना  करना  यदि  को  करना  है  तो  आबंटनों  में  उचित

 वर्तन  करना  हांगा  ।  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  विरोध  करती

 घुकुल  बालक्ृष्ण  बासनिक  कम  से  कम  आप  इतना  तो  कह  दें  कि

 यदि  आबंटनों  में  वृद्धि  कर  दी  जाए  तो  क्या  आप  मांगों  का  समझ्थंत  करेंगे  ।

 ध्लोमतो  गौता  नल्जो  :  ठोक  मुकुल  के  लिए  मैं  यह  कहती  हूं  कि  हम  मांगों  का  समर्थन  तब

 तक  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  भनुदानों  में  पर्याप्त  वृद्धि  न  कर  दी
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 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  ओर  खेल  कूद  विभाग  तथा  सहिला  और  बाल

 विकास  विभम्म  |  में  राब्य  संत्रो  सबका  :  मैं  आपको  बहुत  भआभारी

 हूं  कि  आपने  मुझे  उस  पर  डिसक्सशन  करन  का  मौका  माननीय  सदस्यों  न  बहुत  हैल्दी  और

 कस्ट्र'कटव  सुझाव  इस  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहती  हूं
 '
 हवा मन  रिसोधिज  डेवलपमेट

 मेट  है।हुत  ही  बड़ा  डिपार्टमेट  जसे  हमारा  और  ब्राइवल  बढ़ा
 ठीक  ऐस  ही  हा,मन  रिसोसिज  डेवलपमेट  डिपार्टमेट  बहुत  बड़ा  है  |  मैं  ज्यादा  समय  आपका  नहीं

 लेना  चाहती  हूं  क्योकि  साढ़े  तीन  बजे  प्राइवेट  मंम्बद॑  बिजनसम  भी  इसक  बाद  जो  मानतोय  सदस्य

 इस  पर  उनके  बारे  में  अजुंन  सिह  जी  बहुत  तरीके  से  रिप्लाई  करेंगे  ।  मैं  पहले  स्पोर्ट्स

 डिपार्टमेंट  क॑  बारे  मे  बोलना  चाहती  हूं  ।  इसके  बाद  म॑  मैं  चाइल्ड  ओर  यूथ  कवर  करूगी  ।  स्पोर्ट्स

 के  बारे  मे  अभलम  शेर  खां  ओर  सुमित्रा  महाजन  ने  कस्ट्क्टिव  आलोचना  की  और  दूसरी  बाते  भी  उठायी  ।

 मैं  उसमे  सहमत  हूं  ।  स्पोर्टस  के  बारे  में  जो  आलोचना  पूरे  देश  में  होती  उससे  मैं  बहुभत  हूं  ।

 हिन्दुस्तान  बहुत  बड़ा  है  लेकिन  हमारे  पास  इन्फ्रास्ट्रक्चर  बहुत  कम  इसको  लेकर  सब  के  मन  मे  जो

 उम्मीदें  वे  हम  पूरी  नहीं  कर  वाए  यह  भी  सच  है  और  जितनी  मदद  देती  चाहिए  नही  दे

 पाए  भी  सच  2  और  प्रेक्टिकल  चीज  लेकिन  इसका  इवेल्यूशन  करना  चाहिए  कि  क्यो  ऐसा

 हुआ  ।

 आजादी  के  बाद  स्पोर्टस  की  ऐसी  कोई  प्रॉयरिटोज  नहीं  1982  मे  एशियाड  हुआ  था  ।

 इन्दिरा  जी  ने  कोशिश  की  थी  कि  हिन्दुस्तान  के  श्िलाडियों  का  विश्व  में  अच्छा  नाम  हो  और  उनकी
 आबाज  उठे  |  वह  चाहती  थीं  कि  हिन्दुस्तान  स्पोर्ट्स  में  आगे  बढ़े  ।  इसमे  राजीब  गाधी  न  दृण्ट  रनेशनल

 यूथ  ईयर  में  1955  में  यूथ  एण्ड  स्पोट्स  डिपाटमैंट  का  गठन  किया  इसक  बाद  इन्फ्रास्टक्चर  तैयार
 करन  के  लिए  स्पोा्ट  स  एथोरिटी  ऑफ  इण्डिया  भी  उन्होंने  पठित  को  थी  ।  आज  ता  बह  हमारे  बीच  में

 नहीं  चकिन  मैं  सबसे  पहले  उनको  ही  घद्धांजलि  अत  करता  इम्तके  लिए  कि  उन्होने  हमारे
 नौजवानों  के  हमारे  खिलाड़ियों  के  लिए  कुछ  करने  को  कोब्िश  की  की  ।

 सासवीं  पचरवर्षीय  योजना  में  200  करोड़  रुपए  स्पोट्स  पर  खर्चा  हुआ  सातवी  पचवर्षीय
 योजना  में  एक  लमसम  मनो  दी  थो  ।''  |  बाद  में  आपको  क्रिटासाइज  करना

 आप  करिए  ।  मैं  तो  आपकी  बात  कहने  जा  रही  स्पोट्स  में  कोई  राजनीति  दम  नहीं  करने  जा

 रहे  ।  आप  सुनिए  ।

 199  -92  में  हमारे  स्पोट्स  का  बजट  69.11  करोड़  था  लकिन  फाइनेशियल  कस्ट्रेण्ट  होने  के

 नाते  इसको  रिहयूज  करके  62.05  कराड़  दिया  था  लेकिन  1992-93  मे  57.0]  करोड़  बात  इसी

 की  आज  हमारे  देश  में  0  करोह्षः  लोग  अगर  आप  कोशिश  करके  देखिए  तो  आपको  मालूप्त  हो

 जाएगा  कि  पर  हैड  पर  एनम  50  पंसा  पड़ता  है  तो  इसमें  कया  हो  सकता  है  ?

 |

 इस  बात  के  लिए  आभारी  हूं  कि  हमारे  विक्त  मन्त्री  आा  गए  हैं  ।
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 श्री  सोमनाथ  लटर्शों  :  मांग  प्रस्तुत  करने  में  हम  माननीय  मन्‍्त्री
 की  सहायता

 इस  पर  हम  उसका  समर्थन  करते  हैं  ।

 कुमारी  भमता  बनजों  :  धन्यवाद  ।  मैं  सभा  में  उपस्थित  सभी  स  दस्यों  का  आभारो  हूं  ।

 57.0!  करोड़  दिया  ||  करोड़  करटेल  किया  इस  वर्ष  स्पोटस  के  लिए  ।  यूरोपियन

 कण्ट्रीज  में  बजट  का  £  परसेण्ट  स्पोर्ट्स
 के

 लिए  वह  लोग  खर्च  करते  हैं  और  हिन्दुस्तान  में  खाली  50

 वैसा  पर  एनम  पर  हैढ  जर्च  होता  इसमें  क्या  इन्फ्रास्ट्रक्चर  बन  सकता  इसमे  कुसे  स्पोर्ट्स  में  मदद

 हो  सकती  इन्फ्रास्ट्सूचर  बनाने  के  लिए  स्पोट्स  को  ज्यादा  प्रोयरिटी  देनी  मैं  इस  बात  में

 हर  सदस्य  के  साथ  सहमत  हूं  ।  इसके  लिए  मैं  आपकी  ओर  से  नेशनल  सपोर्ट  चाहती  हुं  ।

 लेल  को  देश  में  स्वस्थ  और  रचनात्मक  आंदोलन  के  रूप  में  माना  जाना

 ]

 और  हमारा  स्पोर्ट्स  मूवमेण्ट  ऐसा  स्पोट स  से  हमारा  नेशनल  इण्टीग्रेशन  का  सिशन  सबसे

 बड़ा  अगर  खिलाड़ी  को  हम  मजबूत  कर  सकते  हैं  ओर  मदद  कर  सकते  हैं  तो  हमारी  2/3

 पुलेशन  को  हम  कष्ट्री  में  मदद  कर  सकते  हैँ  ।  इसके  लिए  अगर  स्पोट्स  में  थोड़ी  ज्यादा  प्रायरटी  देनी

 है  तो  मैं  आप  लोगों  के  साथ  सहमत  हूं  ।

 हमारे  देश  मे  स्पोट्स  का  चेहरा  थोड़ा  बदल  भी  सकता  है  लकिन  इसके  साथ  यह  बात  भी  है
 कि  खाली  रुपए  से  ही  काम  नहीं  चलता  इसमं  क|मटर्मण्ट  भी  होना  जेंसी  हमारे  यहां  लैक
 आफ  इन्फ्रास्टरक्चर  को  प्रोब्लम  बसे  ही  हमारी  लंक  ऑफ  कमिटमंण्ट  को  भी  प्रोब्लम  है  ।  स्पोर्ट्स
 स्टेट  का  सबर्जब्ट  है  इसलिए  स्टेट  को  हम  ग्राष्ट  दे  सकते  फंडरेशन  को  हम  मदद  कर  सकते  हैं  लेकिन
 फंडरेशन  जब  कंण्डीडंट्स  का  सलेबशन  करती  जब  टीम  बाहर  भेजती  जब  कोच  सलंक्ट  करती  है
 तो  उसमें  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  इसलिए  कि  बह  आटोनोमस  बॉडी  मैं  किसी  के  साथ  क्षगड़ा
 करने  की  बात  नहीं  कह  रही  हूं  लेकिन  हमारे  एम०  पीज०  की  जो  फीलिग्स  फंडरेशन  को  भी  उनके

 सेण्टीमंण्ट्स  को  देखना
 **

 ]

 भारतोय  खेल  सभी  समितियों  ओर  देश  की  भाम  जनता  को  सहायता  से  खेल

 एक  साथ  मे  अगर  चल  सकता  एक  साथ  में  अगर  चलेगा  तो  आज  भले  व  आज  हम
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 पीछे  हैं  लेकिन  आने  वाले  दिनों  में  हम  आगे  जा  सकते  हैं  किन्तु  इसके  लिए  हमारा  हमारो
 हमारा  डेंडीकेशन  होना  चाहिए  ।  खेलों  में  चाइना  कंसे  आगे  मलेशिया  कैसे  आगे

 क्यूबा  कंसे  आगे  बढ़ा  ?  मैं  मलेशिया  के  स्पोट्स  मिनिस्टर  के  साथ  मिलो  उनसे  डिस्कशन  किया  भा
 तो  उन्होंने  कहा  था  कि  मालूम  हैं  हमारा  स्पोट्स  का  बजट  एक  हजार  करोड़  है  ओर  गवरनभ्रेण्ट  के  बाद

 भी  जितने  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  और  प्राइवेट  सेक्टर  देश  में  उनके  लिए  लमसम  मनो  स्पोर्ट्स  पर

 खर्च  करना  कम्पलसरी  है  लेकिन  हमारे  देश  में  बहुत  पब्लिक  संक्टर  और  प्राइवेट  संक्टर  हैं  लेकिन  वह
 कितना  रुपया  ख्ं  करते  हैं  ?  खाली  टी०  बी०  में  कुछ  प्रोग्राम  दिखाते  हैं  और  पोपुलरिटो  के  लिए  खर्च

 करते  हैं  लेकिन  कल  का  जो  स्पोट्स  जिसमें  ज्यादा  आदमी  रहते  हैं

 ] °

 श्री  लेतन  पो०  एस०  चोहान  :  बिगत  अक्तूबर-नवम्बर  सत्र  के  दोरान  मैंने  एक  प्रश्न

 पूछा  था  कि  क्या  सरकार  साबंजनिक  ओर  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  सहयोग  आधारभूत  खेल

 मैंदानों  सहित  अन्य  सुविधाओं  को  विकसित  करने  भौर  साथ  हो  जजंरावस्था  में  पढ़े  स्टेडियमों  के

 रखाव  के  लिए  लेगी  ।  हमें  उत्तर  मिला  है  कि  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 मैं  मन्‍्त्री  जी  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  कई  कम्पनियां  और  कई  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम

 तथा  बड़ी  कम्पनियां  हैं  जो यह  कार्य  करना  चाहती  हैं  ओर  मेरा  यह  मानना  है  कि  यदि  इन  कम्पनियों

 की  सहागता  ली  जाए  तो  ये  खेल  के  मेदान  और  स्टेडियम  और  अन्य  सुविधाएं  जो  जर्जर  स्थिति  में

 जिनकी  दछ्वस्ता  हाल  है  और  ट्टे-फूटे  पढ़ें  है ंउनका  रव्-रखाव  हो  सकता  है  और  देश  के  खिलाड़ी  उनका

 उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 सामय  संसाधन  विकास  मंजर  अर्जुन  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रएन  किया  है  वह

 खेलों  को  बढ़ावा  देने  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलु  है|  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  राष्ट्रीय  गतिविधि

 की  ओर  सार्वजनिक  एबं  निजी  क्षेत्रों  का  ध्यान  आकुष्ट  करने  के  निए  खेल  राज्य  मम्त्री  कुमारी  ममता

 बनर्जी  ने  प्रयास  शुरू  कर  दिए  हैं  ।

 कुमारो  लजता  बनलों  :  सप्रापति  मैं  केततली  को  आमारी  लेकिन  उनके  भाषण  को  सुनने
 का  मुझे  मोका  नहीं  मिला  ।  मैं  उनसे  इस  मामले  में  बततचोत  करतो  रही  हूं  गौर  मेंने  उनसे  पूछा  है  कि

 किस  प्रकार  खेलों  को  अक््छा  किया  जा  सकता  है  और  क्या  करना  उनसे  बात  बीत  इसी  निए
 क्योंकि  वे  सपोर्ट  फोल्ड  के  जो  मैं  बोलना  चाहती  बह  यह  था  कि  प्राइवेट  श्वेक्टर  ओर  पब्लिक

 सेक्टर  मदद  करते  लेकिन  उनको  और  ज्यादा  मदद  करनी  चाहिए  ।  हम  लोगों  ने  पब्लिक  सेक्टर  और

 प्राइबेट  सेक्टर  से  मीटिंग  किया  पब्लिक  संक्टर  और  प्राइवेट  छेक्टर  के  टॉप  मैंनेबमेंट  से  बात  करके

 उनसे  रिक्जेस्ट  किया  है  कि  आप  लोगों  को  एक  सपोर्ट  एकादमी  बतानी  चाहिए  |  एक  डिसिप्लीन

 आईडेंटीफाई  करके  करना  इसमें  उनको  ज्यादा  नहीं  सवाना  जिस  प्रकार  जमक्षेदपुर  में

 टाटा  ने  किया  है  ।  मैं  सदन  को  बताना
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 जीवन  बीग्य  निगम  ते  बच्चों  के लिए  जिमनास्टिक्स  अकादमी  सहमति  अदान  की  गुजरात
 राज्य  उर्वरक  निगम  ने  बड़ौदा  में  वंडमिटन  के  लिए  क्षेत्रीय  अकादमी  की  स्थापना  के  लिए  सहमति  व्यक्त

 की  है  ।  मेससं  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  पटियाला  में  क्षेत्रीय  फुटबॉल  अकादमी  स्थापित  करने  की  सहमति
 व्यक्त  की  मैससे  विशाखापत्तनम  पोर्ट  टुस्‍्ट  ने  विशाधापत्तनम  में  राष्ट्रीय  वॉलीबॉल  अकादमी  स्थापित

 करने  के  लिए  सहमति  व्यकत  की  है  |  मैसस  भारत  पेट्रोलियम  ने  मद्रास  में  तैराकी  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 अकादमी  स्थापित  करसले  की  सहभति  व्यक्त  की  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  एक  सहायक  मेसर्स

 कोल  फील्डस  सिगरौली  तौरंदाओं  को  संरक्षण  देने  और  अपनाने  और  सिगरौली  में

 एक  राष्ट्रीय  अकादमो  की  स्थापना  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।  मेससे  जयप्रकाश  दृण्डस्ट्रीज  क्षौर

 मैससे  एअर  इंडिया  के  साथ  भी  वार्ता  प्रगति  में  जिन्होंने  दिल्ली  में  हॉकी  से  सम्बन्धित  एक  राष्ट्रीय
 अस्लदमी  की  स्याव ना  करने  में  आपदी  शी  शिखलसाई  है  ।

 मेससे  अशोक  लीलैण्ड  से  भारोत्तोलन  की  राष्ट्रीय  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  से

 हैंडबॉल  की  राष्ट्रीय  एम०  आर०  एफ०  से  फुटबाल  की  एक  क्षेत्रीय  अंकदिभी  और  भारत  हैवी
 इलेक्ट्रोतिक्स  से  बास्केट  बॉल  की  अफाथमी  की  स्थापला  के  सस्दर्ण  में  बातवोीत  क्‍स॑  रहो

 अस्य  खेलों  के  धारे  में  भी  मैंने  टी०  ए०  टी०  एन०  आर७  एफ०  और  दूसरे  लोगों  से

 अनुरोध  किया  वे  अपनी  रुचि  दर्शा  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तानी  हॉकी  टीम  पाकिस्तान  इध्टरनेशनल
 एयरवेज  द्वारा  पूर्णतया  शायोजित  है  और  यही  एयरवेज  उंसंका  सारा  खर्च  भी  वहन  करती  आप
 लोग  भी  एयर  इण्डिया  द्वारा  भारतीय  हॉकी  का  प्रायोजन  किए  जाने  के  प्रश्न  की  आंच  क्यों  नहीं
 करते  हैं  ।

 को  के०  ०  सलह  देव  :  क्‍्य  नहीं  वी  कॉंग  में  हमें  नौका-टौर  में  कार  स्वर्ण  बदक
 प्राप्त  हुए  थे  +  नोकान्दोड़  के  लिए  कोर्द  प्रभ्यक्षान  नहीं  किया  बब्य  है  ।

 कुमारों  समता  वनों  :  सभापति  केपी  दा  मैं  आपको  बात  से  सहमत  हम  लोगों  ने

 मिलिस्ट्री  +  एक  टासक-“फोर्स  कमाई  फण्लिक  शक्टर  और  प्राइवेट  सेक्कट र  से  काम्शटेंट  हम्ट  रश्कल्म  करने
 के  लिए  और  उम  खोलों  से  रिक्येस्ट  करने  के  जो  डिक्ीप्लीस  उसी  में  शीगंस्वोर्ट  एक/इसी

 तो  अक्छा  होगा  |  बी०  एस०  एफ»  ने  भी  कमिंद  किया  उनसे  भी  बातचीत  की  बैस्‍्ट

 बंगाल  भी  एथलोट  सैन्टर  बना  रहा

 है | कर ये पश्चिम अंधाक में की शक फेक को क्याफसर करने का रहे हैं । मे कहां एक अफादणी की शो स्थापना करने जा रहे हैं | 2%$6



 14  1914  अनुद्धनों  की  मांजें  !  सर, ऐसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स आयोरिटी आफ इण्डिया, ये भी  87
 नस  अनन-«ममान--कानमंप---ा

 ऐसे  तो  हम  लोग  कोशिश  कर  रहे  स्पोर्ट्स  आयोरिटी  आफ  ये  भी  87  से
 कोशिश्ञ  कर  रहे  हैं  ।  तीम-चार  स्कोस्‍्स  है  जो  बहुत  ही  अच्छी  स्कीव्स  बह  एन०एश०टी०  सो  ०  स्कीम्स

 बह  बहुत  अच्छी  स्कीम्स  ट्राययल  लड़के  ओर  लड़कियों  के  लिए  बहुत  अच्छी  स्कोम्स  हैं  ओर  हम
 78  एस०मी०टी  ०एस०  सेंटर्स  खोलने  जा  रहे  अभी  दो-तीन  आपरेशन  में  हैं  लेकिन  अमर  78  खूल
 जाएगे  तो  बहुत  सारे  स्टुडेंट  उसको  एकेडेमिक  केरियर  बनाने  के  उनका  नरचर  करने  के  उसके
 जो  भी  एक्सपेंसेज  हैं  उसको  स्पोर्ट्स  आशोरिटी  आफ  इच्डिया  बहुन  करेगी  ।

 स्पोर्ट्स  होस्टल  भी  हमारे  देश  में  जो  स्पोट्टंस  होस्टल  हैं  उनमें  742  लड़के-लड़कियां  हैं  ।

 एन०एस०टी  ०सी०  स्कीम  में  भी  एरिया  ट्रेनिस  को  एडमिट  किया  है  |  स्पेशल  ऐरिया  गेम्स  में  455

 लोग  स्पोर्ट्स  प्रोजेक्ट  डवलपमेंट  एरिया  में  तो  576  हैं  लेकिन  हम  और  भी  खोलने  जा  रहे  अगर

 ऐसा  हो  आएगा  तो  मेरा  ढुयाल  है  कि  नेक्‍्स्ट  ईयर  आठवें  प्लान  के  अभ्दर  लड़के  और  लड़कियों  को

 गवर्नमेंट  के  खब्े  से  ट्रेनिंग  ये  सारे  खर्चे  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  बहुन  करेगा  ।

 बसे  इसको  हुम  लोन  करने  के  लिए  कोशिश  कर  रहे  यह  बात  हो  है  जैसे  असलम
 शेर  खा  जी  ने  एक  प्रश्न  रेज  किया  उन्होंने कहा  है  कि  आप  लोग  क्यों  बाहर  कोच  भेज  रहे  बरहुर
 का  कोच  क्यों  ले  रहे  हैं  और  बाहुर  क्‍यों  भेज  रहे  हैं  जौर  जो  एन०आई०एक़०  में  ट्रेलिग  लेता  खाले

 उसको  ही  ट्रेनिय  वे  सकते  हैं  ओर  बाहर  का  कोई  नहीं  ले  सकता  मैं  असलम  जी  को  बतलाना  चाहती

 हूँ  कि  यह  ठीक  नहीं  हम  लोगों  ने  एन०आई०एस«  पहियाला  9992  कोच  का  ट्रेनिस  लिया  है
 लेक्षिश़्  आउट  स्टेडिन  जो  बाहर  भी  है  कह  सोग  भी  कोचिंग  दे  सकते  हैं  जेशे  अल्छूजा  भिस्टर

 राक  भी  बहुत  सारे  कोजिस  हैं  जो  ट्रेलिग  देते  इसमें  ऐली  कोई  खाल  बात  नहीं  है  ।  करण  स्फ्ोटंस

 के  लिए  भी  हम  सोकों  ने  प्रोग्राम  बनाए  यूथ  स्कूल  है  जिसका  करल  एस्सा  में  इनफासट्रक्थर  उसके

 लिए  एक  लाख  दान  देने  के  लिए  ओर  नेहरू  युत्रा  केमा  से  छास्ट  ईबर  में  करने के  स्पोर्डस  टूरलिंड
 आर्मेनाहज  किया  आने  बाले  दिनों  में  भी  हम  लोग  इससे  और  ज्यादा  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 श्ासी  एक  दफा  टूर्सामेंट  करने  से  कोई  चैम्पियन  नहीं  कस  जाते  हैं  लेकिल  अगर  पूरे  साल  हम  करेंगे  तो

 ऐसा  हो  सकता  तो  इसके  लिए  भी  स्पोर्टस  क्षयोक्टो  आफ  नेहरू  बुणा  केमा  और  हमारा
 डिफ़ाड़ मेंट  कोशिल  छर  रहा

 ऐशियाड  आ  रहा  इसके  लिए  रेसपोंसिबिलटी  फिक्स  करने  के  लिए  हमारा  डिपार्टमेंट

 आइओए  और  नेशनल  फेडरेशब  के  साथ  में  भी  हमने  बातचीत  मीटिंग  भी  किक्रा  ।  हम  लोग  चाहते

 हैं  कि  एक  साथ  में  इकट्ठा  हो  करके  हमारे  देश  क्री  प्रंशतटीज़  के  हमारे  देश  के  इन्टरस्ट  के

 हमारे  खिलाड़ियों  के  इन्टरस्ट  के  मैं  स्पोर्टस  में
 सब  के  साथ  मिलकर  काम  करता  चाहती

 पोलिटिकल  आइटियोसोजणिकल  हिफरेंस  भी  झोते  लेकिस  स्पोर्स  कूड़मेंड  में  कोई

 डियोलोजिकल  डिफरेंस  नहीं  होता  अमर  स्पोर्टस  की  हम्र  ल्ोए  एड़  करता  भाडते  हैं  तो

 धो०  रसस्‍्ता  सिह  राय  :  शलापत्ति  महो  मेरा  व्यकुक््या  का  प्रधन  है  ।  जेसे  कि

 ममता  जी  अभी  बता  रही  हैं  कि  खेलकूद  के  सम्बस्ध  में  प्राइवेट  पब्लिक  सेक्टर

 क्या-क्या  व्यवस्था  सरकार  की  तरफ  से  हो  रही  पहु  सब  स्वागत  योग्य  है  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से
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 हस्तक्षेप  करके  केवल  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  अभी  तक  खिलाड़ियों  के

 अ्यन  में  राजनीति  आ  जाती  सबसे  बड़ी  बाधक  हमारी  उपलब्धियां  नहीं  हो  पाती  हैं  चाहे  बल्ड

 ओलिस्पिक  में  हो  या  और  कहीं  भी  चाहे  क्रिकेट  का  सलेक्शंस  वर्ग रह  हो  ।  )

 कुसारों  समता  वन््षो  :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  फेडरेशन  आटोनोमस  आर्गेनाइजेशन

 हम  लोग  इसमें  हंटरफेयर  नहीं  कर  यह  स्पोर्ट्स  स्टेट्स  सब्जेक्ट  मैं  नहीं  कर  सकती  ।  अगर

 कंकरेंट  लिस्ट  में  आप  लोग  इजाजत  दें  तो  देख  सकते  हैं  ।  हम  लोग  इसमें  इंटरफेयर  नहीं  कर  सकते  हैं

 लेकिन  आप  लोग  राजनीति  की  बात  करते  कोन  कौन  पोलिटिशन  स्पोर्टंस  में  नहीं  है  ।

 आप  लोग  जानते  हैं  कि  आज  हिन्दुस्तान  में  पालीटिक्स  ऐसी  हो  गई  है  कि  थालो  स्पोट्स  में

 ही  स्कूल  बाडीज  से  लेकर  अस्पताल  तक  हर  जगह  पालीटिक्स  आ  गई  यदि  सारी  जगहों  पर

 पालीटिक्स  दूर  कर  सकते  हैं  तो  स्पोर्ट्स  पें  भी  दूर  कर  सकते  मैं  स्पोट्स  में  पालीटिक्स  नहीं  कर

 सकती  ।

 श्री  धोरेना  सिंह  :  सभापति  यह  सवाल  किसी  राजनीतिक  पार्टी  का  नहीं
 है|  चाहे  भारतीय  जनता  पार्टी  कम्युनिस्ट  पार्टी  कांग्रेस  हो  या  जनता  दल  किसी  भी
 नीतिक  दल  का  व्यक्ति  अगर  खेल  कूद  में  राजनीति  करता  है  या  राजनीतिक  फायदा  उठाता  है  तो  बहू
 या  तो  राजनीति  को  प्रदूषित  करता  है  या  खेल  कूद  को  प्रदूषित  करता  मैं  मानता  हूं  कि  छेलकृद  में
 राजनीति  नहीं  होनी  चाहिए  और  राष्ट्रीय  भावना  के  दृष्टिकोण  से  खेल  कूद  होना  लेकिन  जब
 खेल  कद  में  राजनीति  की  बात  आ  जाती  है  तो  उसमें  फिर  खेल  भावना  नहीं  रह  जातो  '  इसलिए  चाहे
 भारतीय  जनता  पार्टी  का  कांग्रेस  का  या  कम्युनिस्ट  या  जनता  बल  का  जितने  भी  व्यवस्थापक

 मैं  बनोती  के  साथ  कहता  हूं  कि  व्यवस्थापकों  में  गलतियां  गड़बड़ी  राजनीति  है  और  इस
 व्यवस्था  पर  चिता  प्रकट  करनी  चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्यों  को  कहना

 चाहती  हूं  कि  अगर  यह  सेंटीमेंट  है  तो  एक  यूनेनिमस  बिल  यहां  पर  पास  कीजिए  कि  कोई

 पोलीटिशियन  कहीं  भी  खेल  कद  में  इन्टरफियर  नहीं  कर  सकता  आप  लोग  मैं  यह  बात

 सदन  पर  छोड़ती  हूं  ।

 थी  बोरेगत  सिह  :  अगर  राजनीति  करने  वाला  खेल  क॒द  के  बारे  में  बुनियादी  रूप  से  जानता  है

 तो  मैं  निश्चित  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  (  )

 सभापति  सहोदय  :  आपका  नाम  बोलने  वालों  में  आपको  समय  उस  समय  आप

 खुशी  से  लेकिन  इस  तरह  में  इन्टरप्ट  मत  कीजिए  ।

 को  गिरधारी  लाल  भाव  :  सभापति  भारतीय  जनता  पार्टी  में  तो  कोई

 खेलना  जानता  ही  नहीं  है  ।

 झो  अर्जुन  सिह  :  आप  तो  बहुत  खतरनाक  खेल  ख्षेलना  जानद
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 सभापति  महोदय  :  ये  कह  रहे  हैं  कि  जाप  तो  बढ़ा  शिकार  खेलते  छोटा  शिकार  नहीं

 खेलें  ।

 )

 कुमारो  मसता  अन्जों  :  डेवलपमेंट  यूथ  के  बारे  में  32  करोड़  रुपए  का  प्राषधान  बजट  में  रखा

 मया  हमारी  2/३  पापूलेशन  यूथ  इसलिए  इतने  वजट  में  हम  क्या  कर  सकते  नेशनल  इंटोश्रेशन

 इन्टरस्टेट  यूथ  कल्चरल  फेस्टीवल्स  भी  174  हुए  हैं  ओर  देश  में  81000  युवकों  को

 मोबीलाइज  किया  गया  है  |  युवकों  को  ट्रेनिय  भी  देते  इसके  लिए  कई  योजनाए  हैं  ।  जंसे  ढेल्फ

 अम्प्लायमेंट  ट्रेनिय  होती  इसमें  लास्ट  इयर  5289  युयक  लाभान्वित  हुए  और  नंक्‍्सट  इयर  10000

 तक  यह  संख्या  होने  का  अनुमान  है  ।  और  भी  स्कीम्स  हैं  जंसे  स्पेशल  स्कोम  फार  प्रमोशन  आफ  यूथ
 एक्टीबिटोज  इन  बेकबर्ड  इसके  लिए  23  प्रोग्राम  हुए  हैं  ओर  8667  युककों  मे  इसमें  भाग  लिया

 है  ।  इसके  अलाबा  एग्जोबिशन  फार  यूज  प्रमोशन  आफ  नेशनल  सविस  इस्टरनेशन
 चेंज  आफ  यूथ  नेशनल  इन्स्टीटयूट  फार  ये  सारे  प्रोग्राम  यूब  के  लिए  लक्षिन  नेहरू  युवा
 केन्द्र  सबसे  ज्यादा  काम  करता  हे  और  डेढ़  साल  के  लिए  इसके  फण्ड  को  बेन  कर  दिया  गया  था  ।  यह
 सरकार  बनने  के  बाव  फिर  से  फष्ड  रिलीज  किया  यया  इस  तरह  के  398  बेंटर  हैं  और  26  नए
 सेन्टर  हम  इस  वर्ष  बनाने  जा  रहे  इसके  जाए  35000  यूथ  को  ट्रेनिंग  दी  गई  है  और  .

 स्पोर्ट्स  टूर्नामेंड्स  आमंनाइज  किए  मए  1300  कल्चरल  प्रोग्राम्स  आर्यनाइज  किए  गए  हमने

 हूरल  डेवलपमेंट  मिनिस्ट्री  को  भी  निवेदन  किया  है  कि  नेहरू  भुथा  केन्हरों  मे  जो  स्पोट्स  होते  इसके

 अलावा  गांबों  में  जो  रूरल  फोल्ड  उसको  डेबलप  करने  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  में

 इस  स्कीस  को  इन्कलूड  किया  जाए  ओर  पंचायत  तथा  ब्लाक  लेबल  में  हम  स्पोट्स  स्कीम  को  इंप्रूव  कर

 सकते  हैं  ।  यह  सुझाव  हमारे  विभाग  ने  दिया  आठवों  पंचवर्धाव  योजना  में  10-10  गांवों  को

 कर  एक  यूथ  डेवलपमेंट  सेन्टर  बनाने  का  प्रपोजल  है  मोर  दैट  सेम्टर्स  बिल  बी  सोसं  भाफ  इनफरमेशन

 फार  यूथ  ।  इण्डस्ट्री  रूरल  डेवलपमेंट  मिनिस्ट्री  एग्रीकल्यर  मिनिस्ट्री  के साथ  कोआर्डीनिट

 करके  सेल्फ  एम्प्लायमेंड  द्रेनिग  दी  ताकि  युवक  अपने  बेरों  पर  खड़े  हो  सक॑  |  जितनो  मदद

 उतनी  मदद  देने  के  यूष  डेवलपमेंट  सेम्टर्ं  को  देने
 के लिए  हम  प्रपोजल  बनाने  जा  रहे

 हम  सोस  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  फार  यूथ  भी  बनाने  जा  रहे  यूथ  रिस्े  करने  के  पालिसी  तैयार

 करने  के  लिए  ।  पहले  जो  नेशनल  यूथ  का  उन्मल  थी  उसमें  222  मेम्बर  बहुत  बढ़ी  कमटो  थी  उसको

 रिवाइज  करके  50  मंम्वस  की  कमेटी  बनाने  का  निश्चय  किया  हैं  ।

 |

 श्वो  चेतन  पो०  एस  ८  घोहान  -  सभापति  मैं  सिफे  एक  मिनट  ।  माननीय  बविश्त  अंत्रो

 के  सभा  से  जाने  से  पहले  मैं  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  ख्षेख  कूद  भौर  युवा  मामले  के  लिए  मात्र

 57  करोड़  रुपए  का  बजट  है  ।  इसे  कम  से  कम  अ्रतिब्यक्ति  एक  रुपया  को  दर  तक  तो  बढ़ा  ही  दिया

 जाना  चाहिए  ।  भारत  को  जनसंस्या  85  करोड़  बजट  का  85  करोड़  रुपए  का  तो  कर  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 कुसारों  ममता  बनलों  :  हम  इस  पर  सद्दानुभूति  पूंक  विचार  करेगे  ।
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 विश  अस्भी  भन  सोहंग  :  भन्‍्त्री  सरकार  की  ओर  से  ही  बोलता  है

 =  ञ रु  1
 ।  अंग  ।  ह

 कुमारी  ममता  बन्ों  :  मुझे  उम्मीद  चोहान  इन्होंने  जो  कहा  है  मिनिस्टर  गवनंमेंट  के

 विहाफ  पर  है'*ਂ
 '  तो  केशभल  गूंथ  काउम्सल को  क्‍या  है

 |

 समापति  महोदय  :  3.50  बजे  हमें  गेर-सरकारी  कार्यों  को  लेना  अब  आपके
 सिर्फ  5  मिनेट  बचे  कया  आप  उसके  बाद  अपना  भाषण  जारी  रखना  फ्सन्द  केरेंगी

 थी  बोधय  :  सभापति  ऐसा  इन्सलंस  हुआ  10-15  बिनेड  दिए
 भर  इसको  10  सिनट  ओर  चढ़ाया  मिमिस्टर  10  बिनट  के  लिए  और  योल  सकती  हैं  ।

 सल्तपतति  महोदय  :  आप  को  इसे  जारी  रखना  कंहंगी  या  आज  हो  कुछ  समय  बढ़वाना
 रहेंगी  ?

 श्यो  अर्शुग  सिह  :  मैं  समक्षता  हूं  कि  10  मिनट  समय  ब्रढ़ाना  चाहिए  क्योंकि  माननोय  मन्त्री

 महोदय  हुछ  अपरिक्षयं  कारणों  से  सोमवार  को  श्रह्मां  डपलब्ध  नहीं  रहेंगी  में  गेर-सरकारी
 सदस्यों  के  समय  में  कटौती  के  लिए  बह़ीं  कह  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  की  बैठक  का  समय  उसी  अनुपात  में  बढ़ा  दिया  जाबेगा  ।

 सती  राज  नाईक  :  यह  रुक  सुस्थाशित  परम्परा  है  कि  मेरनसरकतारो

 सदस्यों  संध्यन्धी  कोय  3.30
 बजे

 प्राश्भ्भ  होल  चाहिए  ।  इंस/नियम के  अपबाद  बहीं  होसे

 वर  मोरेश्थर  साथे  :  वह  6  बजे  के  बाद  बोल  सकतो  हैं  ।

 क्रो  मोतोश  कुमार  :  सभापति  मनन्‍्त्री  जी  को  बोलने  के  लिए  !0  मिनट  एकोमोडेट

 करने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  है  |  मुझे  लगता  है  कि  हाउस  की  सेन्स  ऐसी  नहीं  है  कि  10  मिनट  के  लिए

 एकोमोडेट  महीं  करेंगे  ।  लेकिन  मैं  एक  दरश्वास्त  जरूर  करूंगा  ।  मम्त्री  महोदय  को  अभी  रिप्लाई  देना

 20-25  मिक्‍ट  हो  चुके  ।0  धिनट  ओर  ये  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  की  डिमाष्डज

 के  लिए  6  घण्टे  का  समय  निर्धारित  यह  मिक्स्टिरो  इतनो  वास्ट  कई  माननीय  सदस्य  बोलना

 चाहते  बहुत  कम  माननीय  सदस्य  अभी  तक  पार्टीसिप्रेट  कर  पाए  सदन  की  यह  भो  फोलिंग  है  कि

 इस  छह  घण्टे  की  डिबेट  को  और  ज्यादा  समय  के  लिए  बढ़ा  दिया  जाए  ताकि  ज्यादा  सदस्य  इसमें  भाग

 ले  सकें  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  तो  बो०  ए०  सी०  मैं  कैसला  हुआ  होगा  ।
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 व्यो  अर्डन  सिह  :  ऐसा  होने  से  मुझे  बहुत  जुशी  लेकिन  इसका  निर्णय  कार्यवाही
 लाइकार  समिति  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इसके  सिए  तंब्ार  बस  मैं  यही  कह  सकता  हूं  ।

 !

 समाप्ति  भहोधय  :  आपकी  भावनाओं  को  मैं  स्वीकर  साहथ  को  नोटिस  सें  लाऊंगा  कि  इसको
 की०९०सी०  के  सामने  रख  हैं ।

 समारति  भहोदत्र  :  बा  आननीय  सन्‍्त्री  को  10  सिनट  सौर  कोलते  को  भनुभति  देशा सही  झोषा  ?

 कुछ  माननीय  सबस्य  :  हां  ।

 सभापति  गहोदव  :  कृएया  ।0  मिनट  में  अपना  भाषण  समाष्त  कोजिए  ।

 क्षमोरी  भजता  वनों  :  ठीक  मुशी  बोलने  की  अनुमति  देंने  क ेलिए  मैं  आपकी  और
 सभा  के  संकस्‍्थों  की  आभारी  हूँ  ।

 जोमती  बसंघरा  राजे  औरतों  भर  बच्चों  को  कांत  घिनंट  में
 हो समाप्त  ।

 सभापति  महोश्यय  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  झेल  के  कारे  में  काफ़ी  अस्छा  अल  रही  हैं  ।

 अधिकतर  आपके  फायदे  की  बात  कर  रहे  चेतन  साहुय  के  सजेक्षम्स  पर  पूरा  गौर  दिया  जा

 रहा  है  ।

 कुमारी  जमता  बनजों  सभापति  अद्म  बहुत  कम  मैं  उयादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहती  ।
 मैं  युवकों  के  बारे  में  ज्यादा  नहीं  बोल  पाई  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  सबसे  ज्यादा  हमारी
 जो  यूथ  कमेटो  बनी  है  तो  उसके  लिए  मीटिंग  करके  सुझाव  जरूर  दिए  जायेंगे  ।  हम  लोग  यह  भी  सोच

 रहे  हैं  कि  सेन्ट्ल  सबिस  और  पंडब्लिक  सर्विस  के  लिए  पीस्टल  आर्डर  फीस  को  एबोलिश  किया  जाए  ।

 हमने  सम्बन्धित  मन्त्री  जी  को  भी  इसके  बारे  में  कहा  है  |  अंब  मैं  महिलाओं  के  लिए  बोलना  चाहती
 मीता  जो  की  बहुत  रिस्पेक्ट  करती  बे  बहुत  पहले  से  महिलाओं  के  मूवमेंट  के  साथ  जुड़ी  हुई

 अआभती  रीता  वसुन्धरा  सावित्री  लक्मण  जी  और  बसवराजेश्वरी  जी  के  साथ  हमारी  बातचीत

 होती  गीता जी  ने  आइ०सी०डी०एस०  के  बारे  मे  एक  बात  रेज  को  थी  |  आप  लोग
 जरा  ध्यान  से  सुनिए  ।

 सश्तर्पति  महोदव  :  बोज  मे  इन्टरव्यन  मत  कोजिए  ।
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 कमारो  ममता  बनजो  :  आइ०्सी०डी८एस०  प्रोग्राम  हिन्दुस्तान  में  सबसे  बड़ा  प्रोजेक्ट  33

 प्रोजेक्ट  से  हम  लोगों  ने  शुरू  किया  था  अब  2506  तक  आया  है  जिसमें  188  स्टेट  प्रोजेक्ट  भी  हैं  ।

 इसमें  वर्ड  बैंक  प्रोजेक्ट  आन्ध्र  प्रदेश  में  ह ैजिसमें  ।  तमिलनाड़  इंटीग्रेटेड  न्युट्रीशन  प्रोजेक्ट  316

 ब्लाक  में  ?  |  इम  साल  हमने  एडोल्सेंट  गल्स  की  शिक्षा  के  लिए  आइण०्सी०डी०एस०  स्कीम  में  560

 ब्लाक  में  जोड़  दिया  है  |  गल्स  चाइल्ड  का  ड्राप  आउट  बहुत  होता  है  ओर  उनको  मौका  नहीं  मिलता  है  ।

 उनकी  शिक्षा  के  लिए  वोकेशनल  ट्रेनिंग  और  न्युट्रीशन  देने  के  लिए  स्कीम  बनी  आंननवाड़ी  बकंस

 को  भी  मैं  सपोर्ट  करती  अभी  मनमोहन  सिह  जी  यहां  से  चले  गए  उन  वर्क्स  को  बहुत  कम

 अऑॉनरेरियम  मिलता  है  जेसे  325  रुपए  की  करीब  मिलते  हैं  ।  ये  लोग  कम्युनिटी  वर्क्स  लेकिन  उनकी

 साढ़े  चार  घण्टे  ड्यूटी  है  |  स्टेट्स  में  भी  ऐसे  प्रोजेक्ट  हमारी  कोशिश  है  कि  हम  नया  कोई  प्रोग्राम

 बनाने  जाते  हैं  तो  उनकी  साढ़े  चार  घटे  की  ड्यूटी  को  भी  उसमें  एडजस्ट  कर  दिया  जाए  जिससे  उनकी

 तन्ल्याह  बढ़  सके  |  '**'  आनरेरियम  बढ़वाने  के  लिए  मैं  शूृद  प्लानिंग  कमीशन  गई
 प्लानिंग  कमीशन  ने  खुद  रिकेमण्ड  किया  है  कि  चारसौया  पांच  सौ  दिया  लेकिन  फाइनेंशियल

 कांस्‍्ट्रेंट  की  वजह  से  बाद  में  दिया  जायेगा  |  इस  बारे  में  हमने  खुद  फाइनेंस  मिनिस्टर  के  साथ  तीन  बार

 मीटिंग  की  है  ।

 श्री  अर्जुन  सिह  जी  ने  भी  चार-पांच  लेटर  लिखे  हैं  कि  उनकी  तन्ल्वाह  बढ़ायी  फाइनेंस
 मिनिस्टर  के  साथ  मैंने  दो-तीन  बार  हाऊत  मे  भी  बातचीत  की  उन्होंने  कहा  है  कि  समस्या  का
 समाधान  हो  जाएगा  ।  मेरे  विभाग  की  कोशिश  है  कि  आइ०सी०डो  ०एस०  के  आंगनबाड़ी  व्कंस  की

 तन्दवबाह  को  बढ़ाया  इन्दिरा  महिला  योजना  भी  हम  बनाने  जा  रहे  इसी  में  न्यूट्रेशन  एजुकेशन
 का  काम  साथ-साथ  सेल्फ  इम्प्लायमेंट  ज्यादा  इन्दिरा  महिला  योजना  के  बारे  में  हमारी  तीन
 मीटिंग  हुई  हैं  ।  रूरल  हैल्थ  एजुकेशन  इण्डस्ट्रीज  मिनिस्ट्री  से  अर्जुन  सिंह
 जी  ने  बात  की  हैं  इसके  साथ  ही  साथ  खुद  राज्य  सरकारों  के  मन्त्रियों  को  बुलाया  है  और  उनके  साथ  भी
 मीटिंग  हुई  है  ।  लेकिन  बंगाल  और  मध्य  प्रदेश  ने  हम  लोगों  से  इस  पर  पुरी  रिकमेंडेशंस  भेजने  +  लिए
 थोड़ा  समय  चाहा  इसोलिए  हम  प्रतीक्षा  कर  रहे  उसकी  रिपोर्ट  भाने  के  बाद  जितनी  जल्दी  से
 जल्दी  होगा  हम  यह  योजना  पूरी  करेंगे  ।

 गीता  जो  ने  एक  बात  कही  कि  इला  भट्ट  ने  नेशनल  कमीक्षन  फार  सेल्फ  इम्प्लायड  बर्मन  की
 रिपोर्ट  दी  उसकी  जो  रिपोर्ट  थी  और  उसमें  जो  प्रपोजल  हैं  वे  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिए  हमने  सब

 राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  सरकारों  को  भेजे  हैं  ।  इला  भट्ट  की  जो  नेशनल  क्रेडिट  फण्ड

 फार  बूमन  को  रिकमंडेशंस  हैं  उठको  फालो  करने  की  हमारा  विभाग  पूरी  कोशिश  कर  रहा  हमारा
 वादा  हम  रहें  या

 कोई  अगला  नया  आदमी  हमारा  विश्नाग  जो  हैं  उसका  वादा  है  कि  जो  ये

 रिकमंडेशंस  हैं  उसकी  हम  फालो-सप  करेंगे  ।

 यह  बात  सत्ग  है  कि  एटोशिटीज  बढ़ती  जा  रहो  इसीलिए  थाली  कानून  बनाने  से  कुछ  नहीं
 होगा  ।  वे  तो  हमने  संसद  में  बहुत  बनाए  वास्तविकता  यह  है  कि  उतका  इम्प्लोमेंटेशन  नहीं  होता
 राज्य  सरकार  की  लॉ  एण्ड  आडेर  को  मशीनरी  इसकी  अनुपालना  करना  उसका  काम  लेकिन
 हमने  देखा  है  कोई  एवेयरनेस  नहीं  होती  इसको  करने  में  कोई  भावना  नहीं  होती  बिहार  की  खबर
 है  मुझे  वहां  से  चार-पांच  महिलाओं  ने  चिट्टी  लिखी  है  कि  वहां  घर  हो  मथा  और  उसके  परिवार  क 1६41९  के
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 सदस्यों  को  एफ०आई०आर०  लॉज  करने  नहीं  दिया  गया  ।  मैंने  खुद  लालू  याशव  जो  को  लिखा  है  कि  इस
 पर  एक्शन  ले  !  ऐसे  ही  मध्य  प्रदेश  में  भो  एक  मामला  हुआ  है  और  भी  कई  राज्य  मैं  सिफे  बिरोधी
 दलों  की  सरकार  वाले  राज्यों  की  बात  नहीं  कर  रही  सभी  राज्यों  की  बार  कर  रहो  हमने  जेंडर

 सेंसोटाइजैशन  प्रोग्राम  करके  एक  नया  कार्यक्रम  शुरू  किया  हमारा  विभाग  पुलिस  पसंनल  को  और

 बालंटियर  आर्गेनाइजेशन  को  एक  साथ  मिलाकर  हुम  लोग  प्रशिक्षण  देने  जा  रहे  दिल्‍ली  में  इसके  पांच

 कोस  हो  गए  गुजनात  में  भी  हुए  अगली  बार  हम  आंध्र  बेस्ट

 मध्य  बिहार  यू०पी०  और  उड़ीसा  आदि  में  भी  करने  था  रहे  यह  १ायंक्रम  बहुत  अच्छा  है  ।

 सब  महिला  पुलिस  अधिकारियों  को  महिला  आफिसजें  को  लेकर  और  वालंटियर  आर्मेनाइजेशंस  के

 आफिससे  को  बुलाकर  हम  विभाग  से  शिक्षण  दे  रहे  यह  तीन  दिन  का  इसमे  जो  लेकुना  है
 उसके  बारे  में  बताया  जाएगा  ।  क्योंकि  गांव  के  आदमी  को  सही  जानकारी  नहीं  होती  उन्हें  डायरी

 पमेनटेन  करने  का  पता  नहीं  होता  है  ।  इसीलिए  एवेयरनेस  क्रियेट  करने  के  लिए  हम  लोगों  ने  यह  कार्यक्रम

 शुरू  किया  है  |  हम  वालंटियर  आर्मेनाइजेशंस  को  बहुत  सारे  एवेयरनस  के  कार्य  देने  की  कोशिश  करते  हैं
 और  उसमें  हमारा  विभाग  मदद  करता  हम  लोगों  ने  सेल्फ  इम्प्लायमेंट  »रग्राम  बनाया  85  हजार

 महिलाओं  को  अगले  साल  हम  इसके  अस्तमंत  ट्रेनिंग  देने  आ  रहे  हैं  ।  ऐवी  बहुत  सारी  वोजनायें  विभाग  की

 लेकिन  मैं  सोचती  हूं  कि  इनके  बारे  में  एक  प्राब्लम  आती  होम  मिनिस्ट्री  के  साथ  ला  एण्ड  आडंर

 सिच॒एशन  जुड़ी  स्टेट  गवर्नमेंट  इन्फोसंमेंट  अथोरिटी  हमारा  विभाग  कानून  पास  करता  है  इसके

 लिए  मैंने  सोचा  है  कि  को-आडिनेशन  कमेटी  बनाई  जाए  ।  राज्य  सरकार  के  होम  भिनिस्ट्री
 के  साथ  हमारा  विभाग  को-आडिनेट  कर  सके  ।  तीन  महीने  में  एक  मीटिंग  करके  देखें  कि  क्‍या  केस

 क्यों  नहीं  एक्शन  लिया  और  लिया  तो  कया  लिया  ।

 हमने  नेशनल  कमीशन  फार  बृमेन  भी  बनाया  महिलाओं  के  राइट  डिप्राइब  हो  रहे  यह  भी

 देखना  है  ।  महिला  ों  की  समानता  को  देखना  है  कि  उन्हें  भी  समान  रूप  से  देवा  जाता  है  या  नहीं  ।

 इसके  लिए  सूओ  मोटिव  नोटिस  लाकर  वह  कर  सकते  अगर  कोई  लेजिस्लेचर  रिव्यू  करना  है  या  कोई

 संशोधन  लाना  है  तो  उसके  बारे  में  भी  देखता  है  ।  नेशत  ऋपोश्षन  फार  वर्मम  कोई  सुझाव  श्ेजेंगे  तो

 हमारा  विभाग  जरूर  उस  पर  अध्ययन  करेगा  |

 डॉवरो  प्रोहिबिशन  एक्ट  और  कम्तोशन  आन  इनके  बारे  में  आवश्यक  संशोधन  हम  सत्र  में

 लाना  चाहते  क्योंकि  इस  एक्ट  में  कुछ  लेकुना  यह  भारत  सरकार  का  एक्ट  मैं  समझती  हूं  इसको
 जब  तक  ठीक  तरह  से  ग्रास  रूट  लेवल  पर  नहीं  पहुंचा  सकते  तब  तक  कुछ  नहीं  हो  सकता  है  ।  इसके  लिए

 कानून  का  प्रावधान  इसके  लिए  जंसे  अवेयरनेस  जरूरी  उसके  साथ-साथ  मैं  सोचती  हूं  कि  कॉफिडेंस
 और  करेज  भी  जरूरी  है  ।  यदि  महिलाओं  में  सेल्फ-कॉफिडेंस  ओर  करेज  पैदा  हो  थाए  तो  वे  काम  कर
 सकती  मैं  यह  भी  सोचती  हूं  कि  खाली  पॉलिटीकल  डिसीलन  से  कानूस  बना  देने  से  काम  नहीं

 महिला  भों  की  एक्नॉमिक  पावर्टी  को  दूर  करना  सबसे  जरूरी  इसलिए  हमने  हर  भिनिस्टी  को  सपरेट

 शुमन  सेल  बनाने  के  लिए  कहा  बहुत  सारी  भिनिस्ट्रीज  ने  किया  भी  है  |  हर  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सैटर
 लिखा  है  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  में  महिलाबों  का  एक  अलग  डिपार्टप्रेंट  किया  जाए  लेकिन  खेद  की  आत  है  कि
 सब  महिलाओं  और  चिल्डनं  के  बारे  में  तो  बातें  करते  हैं  लेकिन  इनके  लिए  कोई  अलम  से  विभाग  नहीं

 मुझे  नहीं  मालूम  इसके  बारे  में  क्‍यों  नहीं  सोचते  हैं  ?  मैं  मैम्बरों  से  रिक्वेस्ट  करूंगी  कि  जिस  स्टेट  में

 महिसाओनों  और  जिल्डनं  के  लिए  अलग  विभाग  नहीं  आप  बबनंमेंट  को  करने  के  लिए  पैसा  दो  और
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 अनुकानों  को  मांगें  (लामान्य>े  1992-93  3  !992

 एक  महिला  को  चाजं  मिलेगा  |  इससे  महिलाकों  के  दिल  दर्द  को  समइस्त  क्र  सकता  हम  स्परेगों  ने

 वृमेन  डेजलेक्मेंट  फारपोरेशम  हर  स्टेट  में  तेबार  कियक  है  जिसये  49%,  सैस्ट्रक  मबनमेंट  का  ओर  51%
 स्टेट  क्वनेमेंड  शेधर  होता  हम  लोग  चाहते  हैं  कि  महिला  ग्रोंस  रूट  डिसोजन  लेक्ल  से  आनत  चाहिए
 और  महिलाओं  के  लिए  डिस्क्रिमिवेशम  नहीं  होना  चाहिए

 '''

 मैं  औरत  को  औरत  की  तरह  नहीं  बल्कि  उन्हें  मानव  के  रूप  में  देखती  हूं  ।

 जब  तक  हा  मनविट्ट  ग  के  बारे  में  नहों  सोचा  तब  तक  कोई  कुछ  नहीं  कर  सकता
 यदि  महिलाओं  को  देखते  कि  यह  महिला  इस  पर  दया  दया  करने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 यह  तो  महिला  का  राईट  यदि  इसको  कोई  राईट  नहीं  देगा  तो  कह  खुद  छीनने  के  लिए
 तैयार  है  ।

 मैं  आष  सब  लोगों  को  आखरी  हूं  कि  आपले  मुझे  कोखने  कह  सोका  मेरी  कोझिश  है
 कि  मैं  दस  मिल  में  कश्रिट्नेश्  के  श्नुश्नतरु  खत  कर  दूं  लेकिक  सहिलाओं  के  एडल्ट  एजुकेशन

 लम्बे  विधभ  इन  रूब  बातों  को  कम्श्भ्रोठ  करने करे  कोकिक  को  है  ।

 ]

 हमें  देश  के  युवाओं  के  महिलाओं  के  ख़िए  ओर  खिलाड़ियों  के  लिश  कुछ  कस्ने  का
 हरसंभ्रव  क्र्यास  करना  काहिए  |

 हे

 अस्त  में  एक  बात  कहती  हुं  कि  यदि  दिल  में  करने  के  लिए  इच्छा  हे  तो  ''

 जहां  वहां  राह  ।

 तो  उसको  करने  के  लिए  एक  न  एक  दिंग  उस  बायदा  को  पूरा  करना  होगा  ।  रमजान  का  मंथ
 मैं  एक  शेर  के  साथ  अपनी  बातखत्म  कझूंगी  :

 खुक  को
 कर

 हुस्‍रस्‍तत  इतला  कि  हतः  तककीर  तेः
 खड़ा  कहे  से  यह  बता  तेसे  बढ़ड है  ?

 बैंक  यू  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  को  उनके  इस  बेहतरीन  भाषण  के  लिए  मैं  बधाई  देना

 चाहूंगा  ।



 14  1914  बोडिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  ध्यापार  आदि
 सम्बन्धित  अस्ताशों

 को
 अस्दोकार  करते  के  बारे  में  संकल्प

 ]

 शसलकति  महोदय  :  अब  झतन  में  बर-सरकारी  सतसस्‍्पों  से  सम्बन्धित  कायबाही  शुरू  श्री
 पी०  पी०  कॉलियाबेख्मल  प्रस्ताव  अस्तुत  करेंगे  ।

 3.44  भ०  च०

 गेर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संशल्षों  ख्यन्धी  समिति

 लआहठवयां प्र  शियेशन

 शी  पो०  पो०  कालियापेश्सल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  बैर-सरकारी  सदस्थों  के

 विश्वेक्कों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन-से  सहमत

 सभापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  |  1992  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों

 विधेयकों  तथा  संकरपों  सम्बन्धी  सल्किति  के  आझयें  प्रतिबेदनम्श ेसहमत  है  |ਂ

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआा  ।

 3.45  भ०  प०

 बोडिक  सम्पतसि  अधिकारों  सम्बन्धी  ध्यापार  आदि  से

 सम्बन्धित  प्रस्ताकों  को  अस्थोकार  करने  के  बारे  में  सकल्‍प

 सलापति  ब्रहोबय  :  भव  सभा  में  श्री  रुपचम्द  पाल  द्वारा  6  1992  को  पस्तुत  किए  गए

 ऋस  खकल्प पर  आगे  चर्चा  होगे  :

 सभा  सरकार  से  आश्रह  करती  हैं  कि  वह  बीडिक  शंपत्त  अधिकारों  से  सम्बन्धित

 ब्यापार  व्यापार  सम्बन्धित  विनिधान  उपाय  और  व्यापार  सम्बन्धी

 साम्रान्य  करार  के  बारे  में  सरकार  ड्वारा  प्राप्त"सभी  थो  हमारे
 '  देश  की'चेटेंट

 और  आर्थिक  प्रभुसता  का  अतिलघन  को  स्पष्ट  रूप  से  अस्थीक्षृत  करे  ।”

 इस  सकल्‍प  पर  ढहस  के  लिए  तोन  घटे  का  समय  निर्धारित  है  ।  अब  तक  इस  पर  दो  घढे  उम्नोस

 मिनट  बहस  द्रो  चुद  है  और  «व  केबर  40  मदट  %।  समय  शघ  कर  सन्‍टोष  कुमार  भगब।र  बोल

 रहे  वे  ।
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 क्री  राम  नाईक  :  सभापति  अभी  आपने  बताया  कि  41  मिनट  बाकी

 और  मैं  मानता  हूं  कि  41  मिनट  के  बाद  मन्त्री  का  रिप्लाई  कभी-कभी  यह  होता  है  और  इसके

 लिए  मैं  पहले  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि और  बहुत  से  लोग  बोलने  वाले  यह  कहकर  समय

 बढ़ाया  जाता  है  |  कुछ  आधा  एक  घष्टा  बढ़ाया  जाए  तो  बाद  में  तकलीफ  नहीं  होती
 लेकिन  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उसके  बाद  का  जो  प्रस्ताव  हालांकि  मेरा  नहीं  लेकिन  बह  इतना

 ही  महत्वपूर्ण  ह ैओर  इसलिए  यह  जिसके  40  मिनट  बाकी  इसके  ज्यादा  से  ज्यादा  20-25

 मिनट  बढ़ा  दें  ।  अभी  से  तय  करें  ताकि  आगे  के  जो  बोलने  वाले  हैं  उनको  भी  उती  दृष्टि  से  समय  देना

 भासान  नहीं  तो  बहस  लम्बी  होती  जाएगी  और  आगे  का  जो  रिसाल्यूशन  वह  आज  चर्चा  में

 नहीं  आया  तो  लंप्स  हो  जाएगा  वह  कॉमन  सिविल  कोड  जेसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  इसलिए  उस  पर
 चर्चा  करना  चाहिए  ।  यह  मेरा  निवेदन  है  ।

 ॥

 समापति  महोवय  :  जो  सुझाव  राम  नाईक  जीने  रखा  मैं  उससे  सौ  फीसदी  सहमत

 हूं  ।

 ]

 लेकित  यह  तो  सभा  पर  निर्भर  मैं  इससे  सहमत  हूँ  कि  बहस  लगातार  चल  रही  है  और

 बढ़ायी  जा  रही  यह  ठीक  नहीं  हो  रहा  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं
 सप््ि़ कै

 जो  बोलने  वाले  साहिबान  वे  पांच-सात  मिनट  सें  ओर  बार-बार  वही  बात  दोहराने  स ेसमय

 काफी  जाया  हो  जाता  इस  लिए  जो  नाईक  जी  ने  बात  कही  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  आप

 सबसे  अनुरोध  करूंगा  कि  समय  का  ध्यान  रखते  हुए  इस  पर  अपना  डिस्कशन  करें  ।

 श्री  संतोष  कुमार  गंगबार  :  धन्यवाद  सभापति  जी  ।  वास्तब  में  पिछले  कुछ  महीनों  से

 पूरे  देश  में  इस  विषय  के  ऊपर  चर्चा  हो  रही  है  ओर  इस  सदन  में  भी  इस  पर  चर्चा  अभी  माननीय

 मन्‍्त्री  जी  ने  स्वीकार  किया  निश्चित  रूप  से  जो  प्रश्न  हमारे  सामने  खड़ा  इस  समय  जो  कुछ
 बातें  समझ  में  आत्ती  हैं  कि  क्या  हमारी  आधथिक  स्वतन्त्रता  खतरे  में  पड़  जाएगी  ?  क्‍या  हमें  बहुत  से  ऐसे
 मिर्णय  मानमे  पड़ेंगे  जो  जनहित  में  नहीं  हैं  और  उससे  जो  हमारी  डेवलपमेंट  प्रायारिटी  उसमें

 दखलंदाजी  होगी  ।  मैं  इस  सन्दर्भ  मे  महात्मा  गांधी  की  एक  उक्ति  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  जो  उन्होंने  आधिक  परिस्थितियों  के  संदर्भ  में  कही  थी  और  ऐसा  लगता  है  कि  बिल्कुल  ठीक

 बात  कही  उन्होने  कहा  था  कि  :

 नहीं  चाहता  कि  मेरा  घर  चारों  तरफ  दीवारों  से  घिरा  हो  और  मेरी  छिड़कियां  बंद

 हो  |  मै  चाहता  हूं  वि  सभी  देशो  गो  सरबृति  मेरे  घर  में  यथार-म्भव  मृबत  रूपसे  प्रवेश

 लेक्नि  मैं  यह  नही  कि  मुझे  अपनी  मिट॒टी  से  हो  अलग  बर  दिया  जाए  ।”
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 सम्बन्धित  प्रस्तादों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  छंकल्प

 ला  तततय।ा+
 ओर  वास्तव  में  यह  जो  प्रस्ताव  है  ओर  मुख्य  रूप  से  जो  लोग  आपत्तियां  व्यक्त  कर  रहे  उससे

 ऐसा  लग  रहा  है  कि  हम  आर्थिक  रूप  से  गुलाम  हो  जाएंगे  ।  मैं  कोई  बहुत  ज्यादा  विस्तार  से  इस  संदर्भ

 में  नहों  कहना  चाहता  हूं  ।  कुछ  पाइंट्स  कहना  चाहूंगा  ।  उनके  बारे  में  भी  विचार  करना  चाहिए  ।

 हमें  विदेशी  कम्पनियों  को  ऐसे  अधिकार  देने  होंगे  जंसे  हमारे  इस  देश  में  कम्पनियों  को  मिलते

 हों  ।  इससे  हमारे  स्वावलम्बी  बिकास  में  बाधा  आएगी  ओर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  हमारा  अंकुश
 समाप्त  सा  हो  जाएगा  ।  किसी  भी  तरह  को  कोई  टेकक्‍्नोलाजी  का  आयात  करने  के  लिए  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियां  स्वतन्त्र  होगी  और  दूसरी  तरफ  उनको  निर्यात  करने  के  लिए  कोई  दबाव  नहीं  वे
 उत्पादन  के  किसी  भी  क्षत्र  में  प्रवेश  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  होंगे  और  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  निर्माण  पर

 अगर  उन्होंने  दिलचस्पी  ले  लो  तो  हमारे  लघ  और  कुटीर  उच्चोय  बन्द  हो  आएंगे  ओर  इस  देश  की
 अधंव्यवस्था  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसका  दूसरा  प्रभाव  यह  पड़ेगा  कि  इससे  हमारे  देश  ५)  बे  रोजगा री
 बढ़ेगी  ।  अपनी  बेहतर  टेक्नोल'जी  ओर  मजबूत  संसाधनों  के  कारण  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  इस  असमान
 प्रतियोगिता  में  लघु  उद्योगों  को  समाप्त  कर  दूसरी  ओर  फाइनेंशियल  टे|लक
 मीडिया  स्वास्थ्य  आदि  महत्वपूर्ण  क्षत्रों  में  इन  कम्पनियों  की  अनावश्यक  रुचि  बढ़ने  से  हमारे
 बिकास  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  |  मान्यवर  सभापति  हमारे  देश  का  मुझ्य  व्यवसाय  कृषि

 तिहाई  लोग  जो  गांबों  में  रहते  वह  खेती  पर  आश्रित  हैं  और  ऐसा  लगता  है  कि  इसका  सबसे  अधिक
 प्रभाव  कृषि  के  क्षेत्र  में  पड़ेगा  ।  दूसरे  देशों  में  छोटे  किसान  समाप्त  होते  जा  रहे  भ्रमेरिका  के  अभ्दर
 भी  50  से  60  के  दक्षक  में  30  प्रतिशत  छोटे  किसान  थे  ।  उसके  बाद  1964-65  तक  26-27  प्रतिशत

 रह  गए  ओर  ऐसा  लग  रहा  है  कि  बहां  भी  1995  आते-आते  छोटे  किसान  समाप्त  हो  थाएंगे  ।  हमें  ऐसा
 लग  रहा  है  कि  हिन्दुस्तान  को  भी  उसी  दिला  में  ले  जाने  का  प्रयास  किया  था  रहा  मैं  चाहूंगा  कि

 मूल्यों  को कम  उन  पर  नियन्त्रण  करने  सम्बन्धी  हमारी  जितनी  योजनाएं
 और  कीटनाशकों  पर  किसानों  को  कर्ज  आदि  योजनाएं  ऐसी  जिन  पर  हमें  पुनविचार  करना  होगा
 या  उन्हें  बन्द  क  ना  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  स्वरूप  भी  हमें  बदलना  पड़ेगा  ।

 पौधे  एवं  कृषि  से  सम्बन्धित  अन्य  वस्तुओं  से  जुड़े  इंटलंक्युअल  प्रौपर्टी  राईटस  को  मानने  से  हमारे
 कृषि  विकास  में  बाधा  आएगी  ।  कृषि  के  क्षेत्र  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  एकाधिकार  होने  से  हमें  नई
 प्रजातियों  की  खोज  में  परेशानी  होगी  क्योंकि  इस  समय  हमारे  देश  में  कृषि  पेटेंट  लाथ  से  बंधो  हुई
 नहीं  उससे  बिल्कुल  अलग  उन  लाज  से  हमारे  देश  पर  कोई  अंतर  नहीं  पढ़ता  ।  प्रोसंस
 येन्टेड  पेटेंट  लाज  पर  आधारित  होने  के  स्थान  पर  हमें  प्रोडक्ट  ओरियेन्टेड  पेटेंट  लाजकी  ओर  बाध्य  होना
 पड़ेगा  ।  उसे  मानने  से  बायोटेक्नोलोजी  भादि  क्षंत्रों  जहां  नई  नई  छोजों  की

 संभावनाएं  अधिक  क्योंकि  दुनिया  के  सारे  विकासशील  राष्ट्र  इस  दिशा  में  भारत  की  ओर  देख  रहे  हैं
 और  उनका  लक्ष्य  है  कि  भारत  किस  हि9&ाब  से  चल  रहा  आज  सारे  देश  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि

 जिस  ढंग  से  हिन्दुस्तान  को  इस  दिशा  में  अगबाई  करनी  हमारा  मुल्क  उस  हिसाब  से  अगबाई
 करने  के  लिए  आगे  नहीं  आ  रहा  है|  उसमें  नई  नई  खोजो  की  संभावनाएं  अधिक  रहुती  है  ।  हम  उसमें

 बंध  जायेंगे  और  हमारे  वंज्ञानिक  खुद  की  विधियों  के  द्वारा  भी  यदि  कोई  ऐसा  प्रोडक्ट  बनाना

 जिसका  पेटेंट  पहले  से  किसी  के  पास  हो  तो  हम  नहीं  बना  सकते  ।

 ऐसे  कम्पनियां  या  उन  प्रोडबटस  पर  अपने  एक्राधिकार  का  दुरुपयोग  फिर
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 बौद्धिक  सम्पति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से  3  1992

 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 भी  हंकल  प्रस्ताव  पूरी  तरह  से  अमान्य  कर  दिए  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  |  इस  समय  ऐमा  लग

 रहा  है  कि  सारे  दश  ए  फ  और  हिन्दुस्तान  दूसरी  तरफ  है  |  मैं  ऐसा  सुझाव  भी  नहींਂ  देता  कि  इस

 तरह  हम  अपनी  आत्महत्या  कर  हमें  डकल  प्रस्तावों  में  से  उन  प्रस्तावों  को  छांटना  क्लेमा  जिनके
 म  महसूस  करें  कि  वे  राष्ट्र  की  अर्थव्यवस्था  के  सर्वाधिक  हित  में  है  और  ऐसे  प्रस्तावों  पर

 बातचीत  करना  बहुत  जरूरी  है

 इस  बारे  में  हमें  विशेष  रूप  से  लघु  कृषि  क्षेत्र  ओर  हभारे  यहां  जितनी  प्रमुख  समस्याएं

 जँसे  जनसंख्या  में  रोजगार  से  अवसर  उपलब्ध  उनकी  ओर  भी  घ्यानਂ  देना  होगा  ।

 आर्थिक  साम्राज्यवाद  से  बचने  के  लिए  हमें  स्वदेशी  अभिगान  पर  अत्यधिक  बल  देना  देश  में

 अधिकांश  आर्थिक  शक्ति  स्लोत  हमारे  परपरिक  लघु  उद्योग  और  कृषि  हमें  अपनी  आर्थिक  व्यवस्था

 को  अधिक  से  अधिक  देश  के  अस्दर  के  से  जोड़माः  होगा  ओर  ऐसी  योजनाएं  सामने  लक्ष्नी  होंगी
 जो  साधनों  के  साथ-साथ  लागू  की  जा  सके  |

 आज  हमारी  आत्म-निर्भरता  पर  चारों  ओर  से  आक्रमण  हो  रहा  है  |  ऐसे  में  हमें  सबसे  अधिक रु

 भ।वश्यकता  है  आत्मविश्बास  ऐस  में  स्वदेशी  विचार  ही  इस  देश  को  नई  रोशनी  दे  सकता

 है  ।

 सभामति  मैंने  जो  बातें  कहीं  उस  पर  पूरे  देश  में  और  सदन  में

 चर्चा हो  भी  रक्नी  ?  और  आगे  भी  होगी  ।  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  इस  सदन  के  ऊपर  कोई  ऐसी  शक्ति  बन

 जाए  जो  हमे  चलाये  |  निश्चित  रूप  उस  स्थिति  में  हमारे  सदत  की  गरिमा  क्‍या  सदन  का

 महत्व  क्या  जब  हम  ऐसे  लाज  से  बंध  जाएगे  ।

 इम  समय  आदर्श  पेटंट  लाज  हिन्दुस्तान  के  माने  जाते  है  और  दुनिया  के  सभी  विकासशील देश
 उन्हें  मानते  हैं  और  उम  हिसाब  से  चलते  पीछे  की  ओर  यदि  दृष्टि  डालें  तो  अमेरिका  में  आज
 से  15-20  साल  पहले  ऐमे  ही  नियम  थे  परन्तु  अब  वह  तरक्की  कर  गया  और  वह  हीं  चाहता  कि
 उभकी  बराबरी  पर  कोई  देश  आए  ।  अमेरिका  के  अगर  कुछ  अन्य  मुल्क  हैं  तो  उनकी  अगवाई

 हिन्दुस्तान  कर  रहा  है  ।
 आज  हिन्दुस्तान  तरक्की  न  कर  उनकी  बराबरी  पर  दे  आ  इसकी  ओर

 सब  लोग  ध्यान  दे  रहे  हैं  और  वे  इस  कोशिण  में  हैं  कि  हम  तरक्की  की  रफ्तार  में  कहीं  उनसे  आगे  बढ़कर
 आगे  न  निकल  जाए  क्योकि  हम।रे  पास  किसी  चीज  की  कमी  नहीं  है  ।

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  गम्भीरता  से  विचार  करके  हम  लोग  कुछ  ऐसे  निर्णय  लें
 जो  भौर  राष्ट्र  के

 लिए
 लाभक्तारी  हों  और  आगे  आने  वाले  समय  किमी  भी  मामले  में  हमारी

 पीढ़ी  को  दूसरों  के  सामने  लज्जित  न  होना  पड़े  और  वह  विश्वासपू्वंक  कह  सके  कि  इस  देश  के  नेताओं

 ने  जो  फैसले लिए  वे  वास्तव मे  देश  हित  को  ध्यान  में  रखकर  लिए  उस  दृष्टि  से  हमें  चलना
 चाहिए  ।  अब  मैं  ज्यादा  न  कहते  यहीं  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 ]

 प्रोਂ  सुशान्त  चन्तबर्तो  विश्वयुद्ध  के  बाद  ब्यापार  से  सम्बन्धित
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 14  1914  वौडिक  सभ्क्ति  अखिफारों  सम्यस्पी  व्यापार  अरे  से
 सम्बन्धित  प्रस्तायोंਂ  को  अस्वीकार  करने  के  बारें  में  संकल्प

 बाधाओं  को  दूर  करने  के  खातिर  की  स्थापना  की  गई  ओर  अब  उरुग्बे  में  सब्पम्त  हुए
 राष्ट्रीय  व्यापार  वार्ता  के  आठवें  दौर  में  दर्शन  व्यापारਂ  से  परिबरतित  होकर  को
 तलाशਂ  बाला  हो  गया  हैं  जोकि  बिंकसिंत  देशों  के लिए  ही  लाभकारी  उरुग्वे  दौर  की
 इस  थ्यापा र  बार्ता  द्वारा  विकासशील  देशों  की  द्वितों  कों  सौमित  कर  दिया  गया  हम  सभी  जानते  हैं
 कि  विदेश  श्री  दीक्षित  ने  अपने  हाल  के  वालशिगटन  दोरे  के  दोरान  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  टिप्पणी
 की  उन्होंने  कहा  हैं  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  हितों  की  रक्षा  के  छात्तिर  भारत  और  अमरीका

 संयुक्त  रूप  से  कार्य  मुझे  भारत  और  अमेरिका  के  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  रूप  से  कार्य  करने  पर
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  |  सेकिन  मुद्दा  यह  है  छि  इसे  सुश्री  कार्ला  हिल्‍्स  के  द्वारा  की  गई  टिप्पणी  के  पृष्ठभूमि
 में  देखा  जाएगा  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यदि  भारत  और  दूसरे  विकासशील  देश  उस  समझौता  बाता  पर
 अपनी  सहमति  नड्डीं  जिसका  डंकलल  में  प्रस्वाव  किया  गया  वो  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 का  प्रयोग  करने  में  हिच्रकिचाएगा  ओर  न  ही  वह  प्रतिक्रियात्मक  का  रंबाई  करने  से

 दिषकेका  |

 वर्ष  1989  हम  लाम  की  स्थिति  में  थे  अब  भारत  ने  नेतृत्व  प्रदान  किया  था  और  सभी

 विकासकील  देशों  ने  उसे  अकनप  सम्यंम  दियह  था  शया  कार्ता  को  नह  सिरे  से  छुछू  गया

 लेकिन  इस  सभय  इसकी  प्रतिष्ठा  में  कमी  आयी  है  ओर  यह  नेद्ृत्ड  का  बागढ़ोर  भी  सो  चुका  ८  जो  इसे
 प्राप्त  हुई  थी  |  यह  कोई  संयोग  नहीं  है  कि  हमारे  विदेश-सचिव  ने  यह  टिप्पणी  की  ।  और  उन्होंने  यह
 भी  कहा  कि  हम  समझते  हैं  कि  राज्य  अमेरिका  कूछ  अपरोक  उस  देश  के  विरुद्ध  हमने  जो

 रुकावटें  पंदा  की  उनके  बआरे  में  भी  उनके  प्रामाणिक  आरोप  उसी  प्रकार  हमारे  वाणिज्य  मन्त्री

 अब  डंकल-प्रस्ताव  में  यथा-प्रस्तुत  किए  गए  कुछ  प्रस्तानों  के  पीछे  ताकिकता  खोजने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 जहां  तक  भेषज  सम्बन्धी  मुद्दों  का  सम्बन्ध  यहू  कहा  जा  रहा  है  कि  इनके  मूल्यों  में  दस  से

 पन्‍्द्रद  प्रतिश्षत  तक  वृद्धि  होयी  ।  इस  पर  बार्ठा  करने  बोर  पुतविचार  करने  की  काफी  गंजाइश
 सरकार  के  ऐसे  रवेये  ले  और  ऐसी  विद्यारघारा  से  हमे  आशंका  है  कि  हम  एक  ऐसे  रास्ते  पर  पहुंच

 वहां  से  हुम  बापिस  लौटने  में  अश्नमर्थ  होंगे  ॥  यहु  कोई  नयी  बात  वहीं  है  कि  बौद्धिक-स्वामित्व

 को  पेटेंट  रूपए  दिया  जा  रहा  यह  कोई  बात  बढ़ीं  लेकिव  अब  इसमे  आशिष्कारों  को  सम्मिलित

 करने  की  चेघ्टा  की  जा  रही  है  ।  खोजें  पेडेंट  हैं  और  काबूनी  रूप  से  फेहट  हैं  । दब  ऋआदधिइकारों  को  भी

 वेटेंट  करने  को  भी  चेब्टा  को  जा  रही  है  |  यदि  श्री  कोलस्क्स  ने  1993  के  बाद  अमेरिका  की  छोज  को

 तो  उक्के  कमेरिकर  पर  भी  एकरूक  का  अधिकार  होआ  और  बहु  अमेरिका  पर  इस  सा्वभौभिक

 अधिकार  का  दावा  कर  सकता  था  और  इसका  20  वर्षों  को  लम्बी  अवधि  तक  शोषण  कर  सकता  था  ।

 यह  एक  बड़ो  हास्यपद  स्थिति  है  ।

 यह  केबल  एक  प्रक्रिया  हो  नहीं  बल्कि  पेटेंट  किए  जाने  बामे  उत्पाद  भी  जब  तक

 अभेरिका  कृषि  के  क्षत्र  आत्मलिभंर  नहीं  अब  शक  अवेरिका  में  भुखमरी  तथ  तक  उन्होंने

 परवाह  नहीं  उन्होंने  यह  दबाव  नहीं  डाला  कि  भोजन  ओर  छत  सचो  कस्तुओं  की  सुरक्षा  के  कहरे  में

 एकल्थ-मधिकार  होने

 8209



 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  बादि  से  $  1992

 सम्बन्धित  प्रस्ताबों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 4.00  झ०  १०

 अब  हम  काफी  आगे  बढ़  चुके  हैं  और  वे  यह  मांग  करते  हैं  कि  इस  मामले  में  एकस्व-अधिक'र
 भी  दिया  जाना  चाहिए  |  यदि  ऐसा  हो  जाता  है  तो  भारत  पर  इसका  कया  प्रभाव  पड़ेंगा  ?  पहले  हम
 क्या  कर  सकते  थे  ?  यदि  एक  अन्य  प्रक्रिया  पर  एक  विशेष  प्रक्रिया  पेटेंट  की  गई  तो  हम  उसी  वस्तु

 का  उत्पादन  कर  सकते  हम  वैसा  कर  सकते  हैं  ।  यही  वह  तरीका  है  जिससे  भारतीय  कृषि  का  विकास

 हुआ  इसी  तरीके  से  हम  नए  बीज  पैदा  कर  सके  ओर  यही  वह  तरीका  जिससे  हम  कृषि  के  क्षत्र
 में  वतंमान  स्तर  तक  आ  पाए  इसी  तरीके  से  हमारे  किसान  आत्म-निर्भरता  की  ओर  अग्रसर  हुए
 हैं  ।

 अब  यदि  उसे  डंकल-प्रस्ताव  के  अनुसार  बदल  दिया  जाता  तो  कठिनाई  यह  होगी  कि  इसके
 समझरूप  उत्पाद-उत्पादित  करने  हेतु  हम  कोई  अन्य  साधन  अ्यवा  कोई  अन्य  प्रक्रिया  उपयोग  करने  के  योग्य

 नहीं  हो  पार्यंगे  ।  भारत  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पुनः  इसका  विस्तार  जीव-घारियों  तक
 भी  हो  सकता  यह  खतरनाक  भी

 डंकल-प्रस्तावों  की  कुछ  प्रमुख  बातें  इस  प्रकार  (1)  हर  मामले  में  विदेशी  निवेशकों  को

 स्वदेशी  कम्पनियों  के  बराबर  माना  जाना

 (2)  विदेशी-इक्वीटी  सहभागीदारी  पर  कोई  बन्धन  नहीं  होना

 (3)  स्थानीय  उपलब्ध  उत्पादों  को  उपयोग  करने  पर  कोई  बाध्यता  नहीं  होनी  और

 (4)  कच्चे  कलपुर्जों  और  अन्तःसामग्री  का  आयात  मुक्त  होना  चाहिए  और  आयात  खोजने

 के  लिए  कोई  निर्यात  बाध्यता  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  इस  भाग  का  सम्बन्ध  हमने  अपनी  औद्योगिक  नीति  एवं  व्यापार  नीति  के  अंतगंत

 इन  सभी  शर्तों  को  स्वोकार  कर  लिया  इसका  कया  अं  है  ?  इसका  केबल  यही  तात्पयं  है  कि  हम
 अपनी  प्रभुसत्ता  को  ब्रहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  समपित  व-रने  जा  रहे  है  ।  हम  अपनी  प्रभुसत्ता  को  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  के  हित  में  समपित  करने  जा  रहे  हैं  |  यदि  हम  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेते  तो

 हमारी  स्थिति  ऐसी  होगी  :  क्योंकि  यह  एक  अंतर्राष्ट्रीय  कानून  होगा  ही  और  क्योंकि  आपकी  ओर  से
 इस  कानून  की  पालना  करना  बाध्य  ऐसे  ही  भारत  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  संसद  को  भी  करना  तो
 जिन  अधिनियमों  को  हमने  पारित  किया  के  भारतीय  पेटेंट  अधिनियम  को  डंकल-प्र  स्ताव  में
 प्रस्तावित  किए  जा  रहे  नए  अतर्राष्ट्रीय  कानून  के  अनुरूप  संशोधित  करना  इस  स्थिति  में  हम
 आज  खड़े  हुए  हैं  ।

 मैंने  कृषि  के  बारे  में  पहले  ही  बता  दिया  जहां  तक  हमारे  औषध  उद्योग  का  सम्बन्ध

 बहुत-से  सदस्यों  न ेकहा  है  और  मैं  इस  पर  सभा  का  समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  जानता  हूं  कि
 समय  को  कमी  है  |  यदि  यह  स्वीकार  तो  इस  उद्योग  के  मामले  में  भारत  जो  आनुपातिक  फायदा
 उठा  रहा  है  और  बाहर  विश्व--अमेरिका  में  ही--में  जो  आनुपातिक  बाजार  उस  फायदे  को  हम  खो
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 14  1914  यौडिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्त्रीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 देंगे  बौर  जीवन  रक्षक  दबाहयों  के  निर्यात  के  लिए  हमें  विदेशों  पर  सिश्ेर  रहना  पड़ेगा  |  अतः  जीवन
 और  स्वास्थ्य--हमारे  देशवासियों  का  स्वास्थ्य--अआयात  पर  निर्भर  होगा  और  बह  एक  भासदी

 हमें  इसे  ऐसे  ही  प्रद्ल  नहीं  समझ  लेना  चाहिए  ।  भारत  सरकार  को  एक  बहुत  हो  निर्भीक  रुख
 अपनाना  चाहिए  ।  श्रीमती  कार्ला  हिल्‍स  ने  हमें  धमकी  दी  है  कि  बह  धारा  अब

 कुछ  लोगों  को  यह  भी  आशंका  है  कि  यदि  हमारे  विरुद्ध  वे  कारंबाईयां  को  जाती  भारत  को

 सन्तुलन  को  समस्या  और  भी  गम्भोर  हो  जाएगी  कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  हमारे  लिएं  केवल  दो  ही
 रास्ते  खुले  वह  हैं--या  तो  हमें  इसे  स्वीकार  करना  होगा  अथवा  हमें  जी०  ए०  टी०  टी०  की  सदस्यता
 त्यागनी  होगी  अथवा  हमें  निष्कासित  कर  डिया  जाएगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  वास्तथ  में  कोई  धमकी
 दी  गई  भारत  संस्थापक  सदस्यों  में  मे  भारत  पर  विकसित  देशों  का  भाग्य  निभेर  करता  है  |

 भारत  अभी  भी  नेतृत्व  कर  सकता  कोई  भी  भारत  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  और  न  ही  इसके
 ह

 विस्तृत बाजार एवं इसकी विलक्षण भू-राजनैतिक स्थितियों की अनदेशी कर सकता । बास्तव में हम यह समझते हैं कि भारत को सदस्यता समाप्त करने के लिए विश्व के सेकड़ों देशों को आपस में एकत्रित होना पड़ेगा । अतः यह वास्तविक घमकी नहीं है । साहस की आवश्यकता दृढ़ विश्वास की जरूरत है और जरूरत है परिवर्तन के एक दर्शन को लाने सामाजिक स्थाय सहित एक परिवतेन जिसका कि सरकार ने वायदा तो किया परस्तु जनता को इमे कभी भी प्रदान नहीं किया है । मैं इंकल प्रस्ताव को इसी सन्दर्भ में देखता हूं | मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाजी करने से बाज उसे एक दढ़ रख अपनाना चाहिए | उसे इसमें निहित सभी बातों की आम जानकारी देनी चाहिए | संसद में बिस्तुत चर्चा के हमारे देश के बुद्धिजीबियों से परामर्श के हमारे देश की जनता से विचार प्राप्त सरकार को एक कड़ा रुख अपनाना उसे कदघ-दर-कदम बहुराष्ट्रीय विश्य-बैंक के पूंजीपतियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दाकोष तथा डंकल प्रस्ताव जिससे कि इस संसार में एक उपनिवेशवाद व्यवस्था उत्पस्त होने जा रही की इच्छापूर्ति की बिल्कुल गूंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए | इन शब्दों के मैं पुतः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर एक कड़ा रुख अपनाए और जनता को विश्वास में ले । थी ए० चाहसे : सभापति आप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि समय बहुत कम है और हमें बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखने हैं । समापति महोदय : मैंने चेतावनी नहीं दी यह तो सभा की मर्जी बहुत-से सदस्यों ने कहा है कि हमें और समय नहीं बढ़ाना चाहिए । झरी ए० चाह्स : सरकार ने इस विधय पर एक पूर्ण और विस्तृत चर्चा कराने का बायदा किया है | मेरे विचार से जब सरकार तथाकथित इंकल जोकि एक महान पिशाच शिक्षु के रुप में लगभग तैयार हो चुका वास्तव में उसमें क्‍या निहित है और अधिक ब्यौरे सहित इस सभा के



 बौदिक  सम्पत्ति  अधिकारों  अस्बम्धी  व्यापार  आदि  से  3  1992
 सम्बन्धित  प्रस्ताधों को  अस्थीकार  के  बररे'सें  संकल्प

 साममे  आएगी  तो  सभा  में  इस  पर  एक-्भौर  ' अधिक  अपूर्ण  होगी  |  प्रस्ताव  में  जो  कुछ
 निहित  उसे  रते  के  लिए अथ  मैं  यहां  महीं  खड़ा  हुमा-हूं  ।

 पिछले  चार  दशकों  में  छंसार  में  अद्दभूत  परिवतंत  हुए  विशेषकर  पिछले  दो  वर्षों  में  जो

 परिवतंन  हुए  वह  दूर्गामी  विसत्तुत  हैं  और  उन्होंने  समस्त  विश्व  को  प्रभावित  है  ।  संसार  के

 एक  भाग  में  क्‍या  रहा  उसका  ओेश  समस्त  नदेसत्र  अभाव  पड़ता  है  ।  हम-जातते  हैं  कि  सोविग्रत

 संच में  जो  हुआ  उसका  हमारे  ग्बहान  शब्ट्र  की  धभतत  ओर  कीवन  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 प्रिछले  दो  यरद्ठीनों  में  एक  प्रयास  किया  गया  है  कि  सरकार  ने  जो  भी  सारे  परिवतंन  प्रारम्भ

 चाहे  कह  इस  देश  के  भाधिक  जीवन  से  अथवा  इस  देश  की  व्यापार  नीति  से  अथवा  क्षेत्र
 से  अथवा  वाशिज्यक्त  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  ये  विगत.बर्षों  में  लागू  नीतियों  स ेअलग  हो  नहीं  बल्कि
 उनके  विपरीत  |  हैराती  की  बात  तो  ग्रह-दहै  कि  भआायोजना  की  नेहरूवादी  समाजवादी  नीति
 की  आलोचना  करने  वाले  सभी  नेहरू  की  प्रशंसा  करती  श्लुरू  कर  दी  और  उनकी  नीतियों  की

 भूरी-भूरी  प्रशंसा  करने  लगे  वे  कहते  हैं  कि हम  उन  नीतियों  से  अब  पूर्णतया  हट  रहे  हैं  ।

 इन  पस्थितेनों  को  बदला  यहीं  था  सकता  ।  जब  हम  यह  देखेते  हैं  कि  हमारा  रास्ता  काफी
 लम्बा  तथा  मुश्किलों  से  भरा  है  तो  हम  किसी  उपमार्ग  को  डूंढ़ने  का  प्रयत्न  करते  सजंरीਂ
 का  भी  यही  अथं  है  ।  सारे  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हम  उपमार्गों के लिए  संघर्ष  कर  रहे  यह
 परिवलंत  ले  उपसानं  हो  हैं  जिनकी  हमें  तलाश  हमारे  उद्देश्य  में  कोई  परिवर्तन  तहीं  हुआ
 जिसे  हम  प्राप्त  असहते  ।  उस  नींव  में  भी  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  जो  हम  पहले  ही

 रख  हैं  ।

 मेरा  गह  कहना  है  कि  दुर्भाग्यवश  विपक्ष  आहिंण  एम०  बौ०  भार»  ढी०

 जैसी  कुछ  ऐसी  शब्दावनी  को  दोहरा  रहा  है  जिसे  उन्होंने  पूरी  तरह  से  समझा  नहीं  है  ।  आम  भादमी

 ऐसा  समझ  रहा  है  जेसे  कोई  पिशाच  उसके  पीछे  लगा  दिया  गया  मुझे  धिश्थास  है  कि  माननीय

 सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  हमारा  देश  आई०  एम०  आई०'ची०आरण  री०  इत्यादि  सभी

 संब्ठनों  संस्थापक  सदस्य  है  ।  चीन  अभी  भी  तथा  आई०  एम०  एफ०  को  सदस्यता

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  है  |

 व्यी  सेशद्धोम  शौस्रो  :  आप  चीन  की  सहायता  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 भी  ए०  चाहसं  :  मैं  किसी  राजनतिक  लाभ  अजबा  राजनैतिकच्युएहे  कर  वीक  केनाम  को  कर्जा

 यहीं  कर  रहा  ।  परन्तु  हम  अपने  देश  की  तुलना  भिगापुर  से  नहीं  कर  सकते  |  हम  सिंगापुर  को  तुलना
 जिवेन्द्रम  शहर  से  कर  सकते  हैं  ।  हम  अपने  देश  की  तुलना  चीन  अथवा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  या

 भूतपूर्व  सोवियत  संघध--वर्त मान  सोवियत  रूस  से  कर  सकते  वहाँ पर  क्या  ही  रहा  हम  जानते

 हैं  कि  चोन  ते  डंकल  प्रस्ताव को  अधिकतर  शर्तों  को  स्वोकार  कर  लिया  है  जिनके  साथ  कुछ  कठोर  शर्तें

 भी  जुड़ो  हुई  क्योंकि  उनकी  अपनी  खबस्याएं  मेरे  मित्र  ने  को  चर्चा  है  |  यहो
 कसभ्नससंकट  उनके  ऊपर-भी  बना  हुआ  है  ।
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 14  1914  बोढिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से
 सम्बन्धित  प्रस्ताथों  को  अस्थीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 को  रूपचन्त  पाल  :  चीन  बट  का  सदस्य  नहीं  है  ।

 को  ए०  चाहसं  :  मैंने  यह  कहा  है  कि  वहू  अभी  भी  सेंट  को  सदस्यता  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रयत्नशील  है  ।  वह  इसका  सदस्य  नहीं  है  ।  हम  इसके  संस्थापक  सदस्य  हैं  ।

 वालिल्य  संत्रालय  के  राज्य  संजो  पो०  :  चीन  इसका  सदस्य  नहीं  माननीय
 सदस्य  का  कहना  है  कि  चीन  इसका  सदस्य  नहीं  बह  केवल  इसकी  सदस्यता  प्राप्त  +रने  के  लिए
 प्रयत्नशील  है  ।

 समापति  सहोदय  :  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 शो  ए०  चाह्से  :  आपका  कहने  का  तात्पयय  यह  है  कि  मुझे  चीन  का  हवाला  नहीं  देना

 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  ए०  चाहसे  :  मुख्य  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  के  पश्चात्‌  मैं  दो  तीन  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त

 कर  डंकल  प्रस्ताव  को  कुछ  शर्तों  के  प्रति  हम  सभी  गम्भीर  हम  जानते  हैं  कि  जो  कुछ  भी  उस

 प्रस्ताव  में  बह  सभी  कुछ  हमारे  हित  में  नहीं  हैं  ।  हम  यह  नहीं  कहते  कि  हम  इसे  पूर्ण  रूप  में  स्वीकार

 कर  लेंगे  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  जब  इस  प्रस्ताव  को  सावंजनिक  किया  गया  था  तो  माननीय  बालि७ज्य

 मन्जी  ने  बड़े  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  हम  इसका  अध्ययन  कर  रहे  हम  इसका  गम्भीरता  से  अध्ययन

 कर  रहे  हैं  तथा  इसके  कुछ  प्रावधान  पक्षपातपूछ्ण  हैं  ।

 !  08  देश  पिछले  कई  बर्षों  से  गंट  से  विचार-विमर्श  कर  रहे  यह  अचानक  हो
 थोपा  नहीं  गया  यह  एक  काफी  बड़ा  दस्ताबेज  है  जो  कि  कानूसो  उलझनों  से  भरा  हुआ  है  |  मैं  नहीं

 समझता  हूं  कि  इस  सभा  में  उसे  किसी  में  पूर्ण  रूप  में  पढ़ा  है  ।  मैंने  भी  सारे  का  सारा  नहीं  पढ़ा  है  ।  कुछ
 समाचार  पत्रों  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  प्रकाशित  कुछ  जानकारी  हमें  प्राप्त  हुई  हम  इसे

 समझने  का  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  हम  वो  पक्षों  के  प्रति  जागरूक  हैं  |  द्विप्स

 एस ०)  पूर्ण  रूप  से  स्वागतयोग्य  नहीं  जहां  तक  पेटन्ट  कानून  का  सम्बन्ध  हमें  इस  सम्बन्ध  में

 काफी  सावधान  रहना  होगा  ।  परस्तु  कृषि  के  क्षेत्र  में  यश्षपि  शुरू  में  इसे  हानिकारक  माना  गया  अब

 हम  जानते  हैं  कि  यह  हानिकारक  नहीं  इंकल  प्रस्ताव  में  कुछ  एक  ऐसे  प्रावधान  हैं  जो  कि  हमारे  कृषि

 क्षेत्र  क ेलिए  लाभकारी  हैं  ।  परन्तु  तथा  फा्मस्यूटिकलज  के  सम्बन्ध  में  हमें  काफी  सावधान  रहना

 पड़ेगा  |  यह  शंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  इसे  देश  के  औषधि  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  तथा

 बबाइयों  की  कीमतों  में  ।0  से  30  गुणा  बद्धि  हो  सकती  है  |  यह  शंकाएं  व्यक्त  की  गई  हैं|  मुझे  विश्वास

 है  कि  सरकार  इसके  द्वारा  पूरे  डांचे  पर  पड़ने  बाले  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  विवरण  प्रस्तुत

 हम  अब  विश्व  की  अर्थव्यवस्था  का  हिस्सा  हम  इससे  अलग  नहीं  रह  सकते  तथा  हमें  इसमें  भाग  लेना

 ही  पड़ेगा  ।  अगर  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  ध्यापार  में  बड़ी  भागेदारी  चाहिए  तो  हमें  अधिकतम

 उच्चतर  कम  विदेशी  पृंजी  विदेशी  बाजारों  में  ध्यापक  इत्सादि  को

 सुनिश्चित  करना  अगर  हम  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  मेकाबर  की  तरह
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 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारी  संब्चेध्धी  व्यार  आदि  से  3  1992
 सम्बन्धित  अस्लाबी  को  अस्वीकार  करने  कै  बारे  में  संकल्प

 किसी  चमत्कार  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  बाहिए  जौर  न  ही  संथग्ग  से  मस्ता  को  बोछांसें  का  इन्तजार
 करना  चाहिए  तथान  ही  हमारे  पास  अलादीन  का  चिराग  अगर  हमें  वास्तविकता  को  समझना  है
 तो  हमें  परिश्रम  करना  ये  वीस्तविकताएं  हैमारे  सामने  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  संरकार  निकट
 भविष्य  में  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  जानकारी  प्रस्तुत  करेगी  तथा  हम  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  कर
 वे  छर्ते  जो  हमारे  लिए  हानिकारक  नहीं  उन्हें  दी  स्वीकार  किया  जा  क्षकता  है  _  तथा  हम  सब  यह
 जानते  हैं  कि  भारत  ही  एकमाश्व  ऐसा  देश  है  जिसने  इस  श्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  अपनी  पृ
 सहमति  नहीं  दी  बाकी  लगभग  सभी  देश  इसे  स्वीकार  कर  चुके  कम  से  कम  वे  आर्कशक  रूप  में
 इसे  स्वीकार  कर  चुके  80  प्रतिशत  शर्तें  सभी  देशों  द्वारा  मान  ली  गई  हम  यह  जानते  हैं  कि
 80  प्रतिशत  शर्ते  द्वानिकारक  नहीं  हैं  बल्कि  हँचारे  लिए  लॉभकारो  साननीथ  मस्त्री  जी  जहां  पर
 उपस्थित  हैं  ।  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  अथंपूर्ण  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  हमारे  दूसरे  पक्ष
 के  सहयोगी  ऐसी  छवि  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  जैसे  कि  हमने  अपनी  आधिक  प्रभुतत्ता  त्याग  दी  हैं  ज॑स  कि

 उन्होंने  अपनी  बौद्धिक  प्रभूसत्ता  त्याग  दी  पूर्ण  चर्चा  करवाने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  हो  जाएगी  ।  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :  यक्षपि  समय

 समाप्त  हो  चुका  परन्तु  ज़नता  दल  के  किसी  भी  सदस्य  को
 बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला  इसलिए  मैं  श्री  बीतीश  कुमार  को  विधेयक  पर  बोलने  की  अनुमति
 देता  हूं  ।

 श्रो  नोतोश  कुमार  सभापति  संश्कार  हाशा  अध्प्त
 सभीਂ  ट्रिम्स

 और  हमारे  देश  के  पेटेल्ट  कानूनों  और  आधिक  प्रशुसत्ता  का  अधिनन्दन  उसको  अस्वीक्ृत
 करने  के  लिए  माननोय  श्री  रूपचन्द  पाल  द्वारा  यह  संकल्प  लाया  यया  लिए  मैं
 उनको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  हइस  क्थिय  पर  चर्चा  झा  अवसर  ब्दान-किया  ।

 हद  दरअसल  ये  दौलों
 जो  गैंट  नैंगोसिएशन  हो  रहा  जो  उदग्वे  राउन्ड  की  वार्ता

 उसंसे  ये  स  जें  निकली  हैं  |  डंकंल  ड्राफ्ट  पर.पूरे  देश  में  और  पूरी  दुनिया  में
 हो  रही  है  भर  चर्चा  हो  रही  अपने  दैश  में  भी  दो-तीन  ग्रंप  काफी  सक्रिय  तौर  बे  पर  बह
 लगे  हैं  और  जनमानंस  भौ  तैयार  कर  रहे  हैं  |  मैं  आपके  माध्यम  से  तमाम  समूहों  को  धन्यवाद  देते  हुए सरकार  से  आग्रह  संसंद की  राय  कै  अलावा  जो  इस  विषय  में  काफी  सक्रिय  हैं  और  बुद्धिजोओी उनकी  राय  भी  ली  जानी  एक  कंम्पैंन  चल  रहा  जिसको  संयोजन  डा०  समन  सहाय  है
 इन्फा्सल  डिसतरशन  ग्रुप  शीत  डंकल  ड्रॉफ्ट  को  पूर्वी  पांडे  कोआउ्िनेटर  हैं  ओर  नेशनल  विंग  बप  ने  भो
 एक  सेमीनार  आयोजित  किया  उसमें  आई  बातों  को  संकलित  करके  सांसदों  को  भेजा  है  ।

 हु

 हम
 उम्मीद  करेंगे  कि  संसद  में  भी  इस  प्रकार  की  चर्चा  हो  और  उसके  अलावा  इस  प्रकार  के  समझें  सें  चर्चा
 हो  रही  उन  विद्वान  पक्षों  के  विचारों  पर  भी  सरकार  विज्वार  करे  और  उनसे  विचार-विमशं  जरूर करेगी  |  अगर  सचसुच्च  अपनी  आशिक  समपरनूता  को  टन  रु  नहीं  लगाना  उसको  सरन्‍्डर  नहीं  करने
 देना  तो  उन  मोगों  से  भी  बातचीत  हो  ।

 का

 हो  रही
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 14  £914  बोडिक  सम्पत्षि  अधिड़ारों-स॒स्तस्प्ती  ब्यापद्र  आदि

 सम्ब-न्धव  फ्रस्कादों  को  अस्तीड्वार  करने  के  दारे  में  संकल्प

 सभ्क्ति  ट्प्फ़  पर  जो  कर्षा  रही  दरअसल  में  ऋपरोका  का  जो  स्पेशल  301  कामन
 बह  उसी  को  पुरी  दुनिय्क  पर  काहता,है  ।  जब  कश्मी  फ्री  कोई  बहस  होतो  जो  रूांग्रेस  के

 दूधरे  लोग  उदाहरञ्  देते  हैं  कि  छोन  ने  इससे भो  आये  मप्त  लिया  घोन  तो  बट  का  सदस्य  नह्ढीं
 लेकित  108  मुल्क  उसके  सद्ध््य  हैं  क्रेर  हम  सन्‌  1948  से  उसके  सदस्य  हैं  ।  यह  जो  नई  बात

 1986  से  जल  रही  जले  दातज्लीत्त  इल्त  छः  ब्षों  में  पूरी  नहीं  हो  रद्टी  उस  पर  रोज  मए-मए  मतभेद
 बढ़ते  उसको  क़ित्रारे  रखकर  चोन  ने  उससे  थी  अप्लविक  जाकर  समकझ्चौता  कर  लिया  है  अमरीका  के

 तो  हम  यह  अंकल  डु॥फ्ट  में  हारा  अद्ित  तहों  यह  बिल्कुल  हो  एक  समंनाक्  तक
 चीन  की  अपनी  मजदूर  दो  जोन  के  अपने  हास्पढ  देश  के  हो  सकते  हैं  ओर  चीन  को  रई

 लाभ  हो  सक़के  कई  प्रकरर  के  सस्फ्रश्षेतों  कपड़े.के  मन्‍मले  में  हो  सकता  उनके  जो  एक्सपोढ
 का  टब्ने  आबर  हैं  वह  हमले  कई  युल्र  ज्यादय  कई  चीजें  हैं  जिससे  भीन  भौर  हमारो  तुलता  नहीं  की  था
 सकती  है  +  तो  हम  यह  भ्ु सोध  सरकार  को  कि  च्ोन  सामने  रख  करके  बौर

 हिन्दुस्तान  के  आम  जल्लमानस  को  गुक्राह  नहीं  कबना  चाहिए  ।  हिन्दुस्तान  का  जनमानस  विस्तार  से
 किस्ली  चोज  को  नहीं  प्रकढ़ता  ।  हसेखा  देढा  बयार  समय  से  कि  जोय  एक  द्ात  को  पढ़ड़
 लेते  चाहे  का  ५७  कान्दोलड  का  वक्‍त  एक्र  बात  को  हिन्दुस्ताब  को  जनता  पड़ती
 है  ।

 हम  लोग  कह  रहे  हैं  कि  डंकल  ड्राफ्ट  से आधिक  संप्रशुता  को  खतरा  है  और  सरकार  की  तरफ
 से  एक  ही  कि  चीन  ने  कर  लिया  मतलब  लोगों  को  यह  बतलाना  कि  चीन  जेंसे  मुल्क  ने  दस्तखत

 कर  जो  हमसे  बड़ा  है  तो  हमारे  लिए  इसमें  कया  लाचारो  लोग  तो  इसके  बिस्तर  में  जाएंगे
 तफसील  में  जाएंगे  तो  यह  कह  करके  इस  तरह  से  जनमानस  को  गलत  दिशा  में  मोड़ने  के

 लिए  अपनी  तरफ  आकर्थित  करने  के  लिए  एक  शर्मनाक  तक  यहू  दिया  जा  रहा  है  ।  हम  आपके  माध्यस
 से  अनुरोध  करेंगे  कि  सरकार  कम  से  कम  यह  तक  ग  दे  और  साफ-साफ  संसद  के  समक्ष  भोर  देश  के
 समक्ष  इस  बात  को  रखे  कि  हमारे  हित  में  क्या  है  और  हमारे  हित  में  क्या  नहीं  हैं  ।

 मय  काछू  करने की  कर  के  जरिए  ।  सभापति  समय  कम

 है  इसलिए  मैं  बहुपः  हो  संदोष्र  अप्रयी-बात  समाप्त  ककमप्र.+  बादिर  क्य  कह  पेटेन्ट

 जो  वे  करना  चाह  रहे  यह  सभी  बीज  पेटेन्टबद्ध  हो  यह
 सब  पेटेन्टबद्ध  हो  जाएगे  ।  अब  आप  देखिए  पौधे  ओर  पश्चु  जीवित  प्राणी  क्या  इनको

 पेटेन्टबद्ध  किया  जा  सकता  कल  कहिएगा  कि  मनुथ्य  को  हम  पेटेन्टबड  कर  यानी  एक  कड़ा
 खतरनाक  तक  इस  देश्म:में  चल  रहा  है  |  इसका  नेतिक  पक्ष भी  सोचना  ज्य  यह
 पौधे  और  पशु  पेटेन्टबद्ध  होंगे  तो  मनुष्य  भी  पेटेन्टबद्ध  होने  मतलब  कौन  पैदा  किस  प्रकार

 का  आदमी  इस  देश  में  पैदा  अब  सिर्फ  यही  बचा  तय  करने  के  लिए  अमरीका  को  ।  हिन्दुस्तान
 के  आदमी  का  रंब्र  कंसा  यह  शी  के  तक  करेंत्रे  और  हम  भी  सो  कि  हुसारा  रंम  काला  अच्छा

 होता  यदि  हम  गोरे  हो  जाते  |  तो  इस  इमारे  देश  की  जो  नेतिकता  रही  हमारे
 देश  का  जो  एक  राष्ट्र  धर्म  रहा  मतलब  भगवान  और  धर्म  सस्कृति  के  हिसाब  से  बल्कि

 हिन्दुस्तान  का  जो  अपना  राष्ट्र  श्र  रहा  है  उसके  हिसाव  के  जो  हमसे  माम्पता  रही  शुरू  से  हमारी
 जो  सभ्यता  है  उसके  मुताक्कि  हम  इल  चीज  कोकतई  सवीकफ़र  नहीं  कर  सकते  कि  जीविद्ः  चीजों को
 पेटेन्टबद्ध  किया  तो  यह  बड़ी  खतरनाक  बात  हो  रही  नेतिक  के  |
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 सभापति  अब  आध्िक  पक्ष  की  बात  मैं  एक  ही  तरफ  आपका  ध्यान  आक्षुष्ट  कर  देना

 चाहता  अब  इसका  आधिक  पक्ष  क्या  अब  यह  अमरीका  की  दादागिरी  अब  यह  कहते  हैं  कि

 कुछ  जिस  का  विकास  जिन  ए  में  जिन  बी  को  मिला  करके  एक  नई  चीज  पैदा  हो  जाएगी  ओर

 फिर  हमको  कहेंगे  कि  हमारी  चोज  है  हम  इसको  पेटेन्ट  करेंगे  और  मल्टीनेशनल  कम्पनियां  उसकी

 आपू्ति  करेंगी  |  दुनिया  जानती  है  कि  गेहूं  और  दूसरे  जिसको  हमारे
 किसानों  ने  पैदा  किया  है  और  कई  पांच  छः  हजार  साल  से  विकप्तित  होते-होते  एक  खास  स्थिति

 में  पहुंचे  हमारे  हमारे  जो  कृषि  वेज्ञानिक  हैं  वह  दुनिया  के  कृषि  वेज्ञानिकों  के  साथ  होड़
 लगा  सकते  उनको  कहीं  से  भी  कमजोर  नहीं  माना  जा  सकता  ।  उन्होंने  तरह-तरह  के  अनुसन्धान
 किए  तरह-तरह  के  रिसर्च  किए  हैं  और  हम  आगे  बढ़ें  हमारे  यहां  एक  से  एक  हाईब्रिड  सीड  की

 वरायटी  विकसित  हुई  है  और  हर  प्रकार  से  हमारा  इसमें  विकास  हुआ  है  लेकिन  अब  अमरीका  ओ

 तैयार  करेगा  उसी  को  पेटेन्ट  हमारी  ही  चीजों  को  लेकर  के  उसमें  कई  फेरबदल  कर  देगा  और

 कहेगा  कि  यह  हमारा  पेटेन्ट  जो  हमारी  परम्परागत  खेती  है  बहु  धीरे-धीरे  चौपट  हो
 जाएगी  ।  हम  मल्टीनेशनल  कम्पनियों  के  माध्यम  से  पहले  ही  इस  चीज  का  एनाउन्स  अब  इस  बजट
 में  जो

 डा०  मनमोहन  सिंह  जी  ने  कह  दिया  कि  इस  हिन्दुस्तान  में  किसी  भी  चौज  का  आयात  हो  सकता

 अब  वह  जो  बीज  आयात  होंगे  और  उनके  जो  प्रचार  का  ढंग  वह  जिस  प्रकार  से  अपनी  चीजों
 को  विज्ञापित  करते  उनका  जो  अनुभव  है  तो  हमारे  यहां  जो  सीड  कम्पनियां  सीड

 का  रपोरेशन  सरकारी  या  हमारा  जो  रिसभ्व॑  वकं  आई०सी०ए०आर०  के  मारफंत  हो  रहा  है  वह  सभी
 के  सभी  उसके  सामने  कितनी  देर  तक  टिक  पाएंगे  ।  दूसरी  बात  है  कि  वह  जो  सीड  हमारे  पास  लेकर

 आएंगे  बह  अपने  कन्डीशंस  में  पंदा  हमारे  जो  एग्रो  क्लामेटिक  कन्डीशन  भारत  की  जलवायु
 की  जो  स्थिति  है  उसके  मुताबिक  वह  सूटेबल  नहीं  लेकिन  हमारी  मजबूरी  हमारे  बीच  ऐसे
 विज्ञापन  देकर  के  ये  इस  प्रकार  के  बीजों  को  लाएंगे  कि  हमारे  किसान  भी  प्रलोभन  में  आ  करके  उसको
 खरीदने  लगेंगे  और  सबसे  खतरनाक  बात  है  कि  हमारे  किसान  जो  सीड  मल्टीनेशनल  कम्पनियों  से
 खरीदेंगे  और  जब  बह  फसल  उपजा  लेंगे  तो  फिर  उसके  एक  हिस्से  को  बीज  के  रुप  में  संग्रहीत  करके  नहीं
 रख  सकते  ।  जब  कोई  बोज  के  रूप  में  संग्रहीत  करके  रख  लेगा  तो  क्रास  रीटलिएशन  इनका  जो  है  और

 दूसरे  अधिकार  जो  हिन्दुस्तान  के  ज्युरिसप्रुडेंस  सिद्धान्त  के  खिलाफ  जो  गलती  करेगा  शोर  जो

 आरोप  लगाता

 ]

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  हस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त

 हो  चुका  है  |

 अभी  भी  10  से  12  ऐसे  सदस्य  रह  गये  हैं  जो  कि  इस  प्रस्ताव  पर  अपने  बिचार  व्यक्त  करना

 चाहते  परन्तु  इसके  लिए  निश्चित  किया  गया  समय  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 गेर-सरका री  सदस्यों  सम्बन्धी  कार्य  आरम्भ  करते  हुए  यह  कहा  गया  था  कि  निर्धारित  समय  में
 अक्सर  बढ़ोतरी  की  जाती  है  तथा  जहां  तक  सम्भव  हो  इस  प्रवृत्ति  को  टाला  जाना  तथा

 आप  सब  इस  पर  सहमत  थे  ।
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्थीकार  करने  के  बारे  में  धंकल्प

 अब  अगर  आप  सहमति  तो  मन्त्री  महोदय  चर्चा  का  उत्तर  दें  । अगर  आप  चाहते  हैं  कि  जिन
 10-12  सदस्यों  का  नाम  सूची  में  उन्हें  भी समय  दिया  जाये  तो  इसमें  और  तोन  चब्टे  का  समय  लग

 ।  अमर  समयावधि  बड़ा  दी  जाये  तो  प्रत्येक  सदस्य  अपने  विचार  व्यक्त  कर  इसलिए
 अब  यह  सदन  पर  निर्भर  करता  अगला  प्रस्ताव  श्री  मोरेश्वर  सावे  के  नाम  पर

 भरी  सोरेश्यर  साथे  :  मेर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  कार्य  में  मेरा  प्रस्ताव  दूसरे  नम्बर  पर
 इन  सभी  का  बेलट  किया  गया  बड़ी  मुश्किल  से  मेरा  नाम  में  आया  अगर  मुझे  इस  अवसर
 में  बंचित  किया  गया  तो  यह  उससे  अन्याय  होगा  ।  अगर  सदन  समय  अवधि  बढ़ाना  ही  चाहता  है  तो

 आधे  घष्टे  के  लिए  बढ़ा  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  चित्त  आपका  क्‍या  विचार  है  ?

 थो  चिस  बसु  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  समय  बढ़ाया  जाये  तथा  उनका  प्रस्ताव  भी

 कुछ  मिनटों  के  लिए  चर्चा  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाये  ।

 सभापति  भहोदय  :  यदि  हम  इस  संकल्प  के  लिए  समय  मे  बुद्धि  करें  तब  भी  मैं  उन  सभी  10-
 12  सदस्यों  को  मोका  नहीं  दे  जिन्हें  बभी  बोलना  है  ।  क्योंकि  हर  व्यक्ति  ।5  भिमट  ले  रहा

 है  ।

 हो  पोयूथ  तोरकों  :  इसके  वास्ते  एक  घष्टे  को  बुद्धि  की  इसके  बाद

 वह  अपने  संकल्प  को  पेश  करें  ।  अगले  दिन  वहु  अपना  भाषण  जारी

 थ्रो  मोरेश्वर  साथे  :  समय  इस  भ्रकार  निर्धारित  करें  कि  अमुक  अमुक  धष्टा  मुझे
 भिसेगा  ।

 समापति  बहोदव  :  क्‍या  कोई  सदस्य  सुझाव  देगा  चाहेमा  कि  किस  समय  तक  यह  अवधि  बढ़ाई
 जाये  ?

 शो  शोभगाडरोश्यर  राव  बाड़्ड  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  संकल्य  आप  एक  भष्टा
 और  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  4.25  म०  प०  बचे  हैं|  हमें  इसे  5.25  म०  १०  तक  समाप्त  कर  लेता

 चाहिए  !  मन्त्री  महोदय  को  इस  पर  कुछ  कहना  होगा  और  संकल्प  पेश  करने  बाले  सदस्य  को  उत्तर  देगा

 होगा  ।  इसलिए  यदि  आप  सभी  सहमत  हैं  तो  यह  ठीक  हैं  ।

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 थो  दाऊदयाल  जोश  :  सभापति  अगर  इस  बिल  को  आज  नहीं  लिया  गया  तो

 यह  संप्स  हो
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 प्रस्ताक्ों  को  अस्दीकार  करने  के  कारे  के  कल्प

 |

 समाप्ति  सहोदय  :  इसलिए  हम  इस  संकल्प  के  लिए  निर््लारित  समय  में  एक  घण्टा  और  बढ़ाते

 हम  सहमत  हैं  कि  इस  संकल्प  के  लिए  ख़मय  एक  घधण्टा  ओर  बढ़ाय्रा  जाये  और  इसे  5.25  म०  प०

 तक  समाप्त  करना

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बिषय  लिए  समय  बढ़ाया  जाये  ।

 शी  नोतीश  कुमार  :  सभापति  मैं  कह  रहा  था  कि  यह  बात  इण्डियन  ज्युरिसप्रुडेंस
 सिद्धान्त  क ेखिलाफ  जिस  पर  आरोंप  लगता  प्रासीक्यूटर  का  काम  है  उसको  साबित  करना  कि

 गलुद्ती  की  इक  कालूल  के  अग्र  र ूक्रिक्षो  फर  अएरोप  लगेगा  को  उसकी  सत्रबित  करना

 होगा  कि  वह  निर्दोष  है  ।  हमारा  जो  मूल  ढांचा  ज्यु/स्छहुडईो ंसः  कक  सिद्धान्त  छिलाफ:पह  बात

 है  ।  अगर  कोई  किसान  मल्टीनेशनल  कम्पनी  से  बीज  खरीदेगा  तो  वह  फसल  में  से  बचाकर  अगली  बार

 उसका  भ्रयोग  बीज  के  रूप  में  करेफा  तो  भारत  सरकार  उसको  कम्पनी  के  एजेंट  भारत
 खरकार  को  खबर  करेंगे  और  भारत  सरकार  उसको  सजा  अगर  भारत  सरकार  ऐसा  नहीं  करेगी

 तो  भारत  सरकार  से  क्रास  रीटेलिएशन  के  रूप  में  बदला  लिया  जाएगा  ।  मतलब  एक  भयानक  चीज  की

 भोर  हम  जा  रहे  इसको  स्वीकार  करने  जा  रहे  इसका  नतीजा  बहुत  खराब  होगा  ।  भारत  की
 अपनी  कृषि  चौपट  हो  जाएमी  और  जो  बीज  बाहर  सें  आएगा  उसके  स्लाथ  रोग  भी  बाहर  से  कई
 प्रकार  की  कठिनाइयां  धीरे-धीरे  हमारी  खेती  चौंपट  होती  चली  यही  हश्न  होगा

 दब्ाइप्नों  के  बारे  ।

 मैं  एक  खतरे  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करके  अपनी  बात  समाप्त  करता  सरकार

 कहती  है  कि  1.0  15  दक्ष  झफं:प्रेक़ो के  ममोत  अमेंगी  प्रतिशत  दवाइयां
 हमारे  यहां  बनती  रहेंगी  |  मैं  एक  बात  को  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  क्योंकि  न
 चिदम्बरम  साहब  के  यहां  वह  रोग  हे  और  न  ही  यहां  बंठे  हुए  टाईटलर  साहब  के  यहां  यह  रोग  है  मेरे

 में  पता  इनको  मिला  यर  नहींतमीला  कालाआर  का  मरीज  ।  बिहार
 में  कालाजार  बड़े  पेमाने  पर  फैला  हुआ

 जल-सूसल  परिवहन  मंजरलय के  रफ़्य  भरते  जगवीक
 :  मुझे  दुलार  सिंह  मिला

 हैं

 की  मोतीश  कुमार  :  पता  नहों  कौन-कोन  मिल  गया  |  टाईटलर  साहब  किस-किस  के  साथ  घूम

 रहे  थे  यह  हम  अलग  से  बता  इसमें  सदन  का  समय  जाया  कस्ने  कीਂ  जलूरत  महों  कालाजार  की

 बीमारी  लाइलाज  नहीं  लेकिन  इस  बीमारी  से  हजारों  लोग  मर  रहे  क्योंकि  इस  बीमफशी  की

 दया  हमारे  यहां  नहीं  बन  विदेश  से  लानी  पढ़ती  है  ।  बिदेश  से  इतनी  मात्रा  में  दबा  मिल  नहीं  पाती

 लिलही  मात  ऋरूरत  इसलिए  बत्त रहे  हैं  कि  जो  कोमा  क्षिसषका  इलाज  दुनिया  में

 सम्भव  हम  उसका  इलाज  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ओर  हजारों  लोगः  मर  शहेਂ हैं  और  लोग  इलके

 3986



 14  1914  बौद्धिक  सम्पशि  अधिकारी  सम्यभ्धी  व्यापार  आदि  ते

 सम्बन्धित  अश्तानी  को  असथीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 शिकार  इसौ  प्रकार  से  कई  ऐसी  बीमारियां  हमारे  यहां  होंगी  जिंतेका  इलाज  लेकफित  उनकी  पुल
 दवा  नहीं  बना  विदेश  से  लानौ  यह  दया  पंयौव्ति  मात्रा  में  हंनफो  नहीं  जिलेगी  ओर  हमारे
 लोग  भूख  से  बीमारी  से  मरेंगे  यही  है  समूचा  कानून  ।  इसलिए  इसको  रिजेक्ट  करें  और

 सरकार  अपनी  सम्प्रभुता  के  साथ  किसी  भी  प्रकार  का  समझौता  न  करें  ।  हम  यही  आग्रह  करेंगे  ।

 लो  पीपय  तोरकी  :  सभार्फत  हमारा  हिन्दुस्खान  अपने  स्वाभिमान  के

 लिए  संसार  मे  प्रसिद्ध  हमारे  यहां  बहुत  से  कल्चर  बहुत  से  श्ग-रूप  खान-परथ  भी  अलय  है  ।

 मैं  सहायता  लेने  के  लिए  मना  नहीं  करता  कोई  देश  आकर  हम  लोगों  की  सहायता  करे  ।  लेकिन  इस
 शर्त  पर  कि  हमारी  अकलियत  में  बरिवर्ततभ  हँफोरे  पास  थी  कुछ  है  कह  डिवेलेप  करने  के

 यदि  कोई  सहायता  दे  सके  तो  वैशकम  किन्तु  यहां  पर  जैसा  हम  लोगों  को  सुन्नाव  दिया  जा  रहा  है
 कि  हर  चौज  में  नए  रूप  से  परिष्तेन  जैसे  हंचारि  पूंढें  वर्कता  मे ंकहा  कि  आदमी  का  भी  परिवतेत

 होना  जरूरी  हो  अभी  ते  पेटेंटआ  रहे  है  जौज  के  लिए  आ  रहा  उस  त९६  की  घटता

 इतिहास  में  कहीं  भी  नहीं  हिन्दुस्तान  का  सरि  संलॉर  मैं  नोभ ਂहै  कि  इतनी  विवित्रता  रते  हुए  भी

 हैम  लोग  एक  राष्ट्र  के आदमी  हँम  लोग  इंसकौ  कायम  रखना  हमारे  यहां  जो  टैलेंट

 बुडि  शान  वैशानिक  हैं  उनकी  बैदेज्जती  करनी  होंगी  याँदि  हँस  दूसरे  देशों  में  जाकर  सैहायता
 अमेरिका  में  डाक्टर  व ेअधिकतर  भारत  से  ही  गए  हुए  इम्जीमियर  कल  फारशानों

 को  चलाते  यहां  का  टैलेंट  सारी  दुनियां  में  फैला  हुआ  है  और  बहुत  एप्रीशिएबल  ऐसी  अवस्था

 में  यदि  हमारा  हिन्दुस्तान  जहां  से  इतना  टेलेंट  दूसरे  देशों  कौ  सहायता  कर  सकता  है  तो  यह  कोई  बात

 नहीं  कि  अमेरिका  जो  खुद  हमारी  सहायता  ले  रहा  हमारे  इभ्जौनियर  वहां  काम कर  रहे  हमारे

 बड़े  से  बढ़े  ढाक्टर  वहां  पर  मन्त्री  लोग  अमेरिका  जाते  हैं  अपनी  हैल्थ  चंकअप  कराने  के  वे

 आकर  ते  हैं  कि  हमारे  देश  के  डाक्टर  वहां  बही  लोग  उनको  चेक  करते  ऐसी  अवस्था  में

 हमारी  हमारा  देश  आई०  एम०  बल्ड  बेंक  और  इंकल  प्रपोजल  का  सहारा
 ले  तो  इस  सरकार  को  अपने  देश  के  मान-सम्मान  की  परवाह  नहीं  है  |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि

 हम  लोग  अपने  मान-सम्मान  को  न  छौएं  ।  ये  लोग  अब  सहायता  देने  आ  रहे  हमें  पहली  वात  का  छुयाल

 रखना  चाहिए  कि  कोई  किसी  की  सहायता  करने  के  लिए  नहीं  आता  अमेरिका  अपने  में  गोलमाल

 वह  अपने  लाभ  के  लिए  हमारे  यहां  आना  चाहता  कोई  भी  यह  समझने  की  बात

 साधारण  आदमी  भी  समझता  कोई  बादमी  किस्ली  को  सहायता  करने  के  लिए  आए  उसे  अपना  लाभ

 कितता  यह  देख  कर  कह  आधा  जिसके  पाल  बह  जा  रहा  है  उसको  कितना  लाभ  होसा  वा

 किसना  खुकलान  इस  बात  का  धह  विचार  नठीं  करता  हस  लोगों  का  पढ़ावा  जाता  है  कि

 स्वावलम्दी  बनें  |  40  वर्ष  हो  गए  जवानी  हमारे  देश  कौ  हो  गयी  |  चालीस  वर्ष  की  आधी  डड्न  होती

 है  तो  मर  जाते  थे  ।  अब  चालीस  साल  का  जवान  राष्ट्र  अगर  उसको  बोलना  या  बैठाना

 लिखाया  जाए  या  कया  काम  कंरना  यह  सिखाया  जाए  तौ  यह  देश  की  बहुत  बड़ी  बेंदज्ञअती  है  ।  मेरा

 अनुरोध  है  कि  यह  जो  रेजोल्युशन  कामरेड  ने  मूथ  किया  इसकी  सरकार  हारा  माना  जाना

 हमारे  देश  के  जीव-जन्तुओं  पर  लाखों  रुपया  खर्ज  हो  रहा  है  और  कहीं  न  कहीं  रखा  जा  रहा  ह  ताकि  ये

 खत्म  न  हो  हमारे  देश  के  बहुत  सारे  कल्चर हैं  और  हमारी  थुरानी  परम्पराओं  को  ब्रीसवीं  सदी  में

 कंसा  देखना  चाहते  इसलिए  यंह  जो  रेजोल्युशन  आया  है  इसको  भलो  रौति  से  स्टडी  करके  स्वीकार

 करें  और  अपना  ज्ञान  न  हिन्दुस्तान  छी  इज्जत  होनो  चाहिए  ।  हम  वरीब  हो  सकते  हैं  लेकिन  हम
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 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से  3  1992

 सम्बन्धित  प्रस्ताथों  को  अस्थीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 किसी  से  छोटे  नहीं  हमारे  स्वाभिमान  को  रखना  होगा  ।  अमेरिका  या  किसी  का  हमने  हाथ  नहीं

 पकड़ा  है  ।  यह  व्यक्तिगत  सवाल  नहीं  है  ।  यह  सारे  देश  की  इज्जत  का  सवाल  है  ।

 ]

 क्री  श्ीबल्लभ  पालनिश्नही  :  सभापति  यह  पहला  अवसर  नहीं  है  कि  संसद  में

 यहाँ  पर  व्यापार  और  शुल्क  सम्बन्धी  सामान्य  समझोते  पर  चर्चा  हो  रही  है  अथवा  ऐसा  भी  पहली  बार

 नहीं  हो  रहा  है  कि  व्यापार  और  वाणिज्य  पर  चर्चाएं  हो  रही  हैं  ।

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  बाद  1947  से  शुरू  होकर  विभिन्‍न  स्थानों  पर  ऐसे  सात  चक्र  पूरे  हो  चुके
 हैं  । समय  की  कमी  के  मैं  विस्तार  से  नहीं  अब  आठवां  चक्र  चल  रहा  है  वर्तमान

 वार्ताएं  1986  में  शुरू  हुई  ।  इसे  चार  वर्ष  बाद  अर्थात्‌  1990  में  अपनी  रिपोर्ट  तथा  प्रस्ताव  देने  थे  ।
 लेकिन  विचारों  में  बहुत  भिन्‍नता  कोई  स्वंसम्मति  नहीं  इसलिए  इसका  समय  बढ़ा  दिया  गया
 विसम्बर  ।99।  में  इस  समिति  के  चेय  रमन  जिसे  इन  चर्चाओं  का  पयंवेक्षण  करना  इन  चर्चाओं
 में  व्याप्त  रुकावट  को  देखकर  स्वयं  ही  अपने  आप  अपने  विलार  व्यक्त  किए  ।  उन्होंने  अपने  आप  ही  इन
 प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करते  हुए  भाग  ले  रहे  देशों  में  परिचालित  किया  ओर  केवल  तीन  सप्ताह  में  अपने

 मत  देने  के  लिए  कहा  |

 जैसाकि  मैं  पहले  भी  कह  चुका  इस  बारे  में  चर्चाएं  हुई  हैं  और  हम  सभी  जानते  हैं  कि आज

 विश्व  भर  में  अर्थव्यवस्था  में  उदारता  की  बात  हो  रही  है  ।

 अवरोध  टूट  गए  पिछले  दो  वर्षों  में  अनेक  महत्वपूर्ण  घटनाएं  हुई  दोनों  जमंनी  एक  हो
 गए  वियतनाम  भी  एक  हो  गया  इसके  साथ  ही  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  बना  ।  अनेक  घटनाएं

 हुई  लेकिन  इसके  साथ  ही  एक  बड़ा  साम्राज्य  एक  महाशक्ति  टुकड़ें-टुकड़े  हो  गई  अनेक  घटनाएं

 हुई  हैं  और  हम  हनसे  अलग  नहीं  रह  सकते  |  इस  समय  हर  बात  बहुत  तेजी  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  ग्रहण
 कर  रही  है  |  चर्चा  के  इन  विभिन्‍न  चक्रों  की  विशेषता  क्‍या  है  ?  इस  बार  टी०  आर०  आई०  पी०

 टी०  आर०  आई०  एम०  कृषि  जेसे  नए  क्षेत्रों  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।

 डन्कल  प्रस्तावों  में  कुछ  प्रस्ताव  घणात्मक  हैं  ।  इनका  मौजूदा  स्वरूप  विकासशील  देशों  को

 स्‍्वीकायं  नहीं  है  और  उन्हें  स्थीकार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  मैं  इस  संकल्प  की  इस  भावना

 इसके  इन  शब्दों  स ेसहमत  नहीं  ह  कि  डन्कल  प्रस्तावों  को  एकदम  पूर्णतया  स्पध्ट  रूप  से  अस्वीकार  कर

 दिया  जाए  ।
 ह  ह

 वर्ष  1947  में  भाग  लेने  वाले  देशों  की  संख्या  27  थी  ।  अब  यह  बढ़  कर  100  से  अधिक  हो
 गई  है  ।  बास्तव  में  अब  108  देशों  ने  इसमें  भाग  लिया  है  ।

 चीन  भी  एक  मुख्य  भाग  लेने  बाला  देश  हम  चीन  को  आधथिक  ओर  साभाजिक  स्थिति  जानते

 हैं  ।  भारत  एक  प्रायोन  देश  हमारी  अपनी  सस्कृति  जोकि  गौरबपूर्ण  हमारी  आजादी  के  समय

 हम  एक  ब्लेड  तक  नहीं  बनाते  थे  भोर  आज  हमारा  देश  विश्व  के  ओद्योगिक  रूप  से  अत्यन्त  बिकसित
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 14  1914  बोदधिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बस्धी  व्यापार  आदि  से
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  भस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 10  देशों  में  आता  है  ।  1951  में  जब  पहली  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  को  यई  तब  कृषि  में  हमारा  उत्पादन
 55  मिलियन  टन  था|  अब  यह  कई  बुणा  बढ़  गया  है|  उत्पादन  में  लगभग  300  प्रतिशत  बृढ्धि  हुई
 हम  वास्तव  में  बिकासशोल  देशों  के  नेता  हम  विश्य  में  घुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  नेता  हमारी
 अपनी  प्रतिष्ठा  और  गोरब  निःसम्देह  हमें  समय  के  साथ  चलता  यदि  हम  पाछे  रह  यए  तो  बाकि
 विश्व  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकते  यह  बहुत  प्रतिस्पर्धात्मक  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  के  विकास
 के  साथ  ही  विश्य  और  छोटा  हो  रहा  है  ।

 मेरा  ठोस  प्रस्ताव  यह  है  कि  हमें  समय  के  साथ  चसते  हुए  ब्यापक  बनना  हमें  बदलते  विश्व

 का  भाग  बनना  इसके  साथ  हो  हमें  बहुत  ही  ध्यान  से  सतकंतापूर्ण  रबंया  अपनाना  हमें  ऐसा  कुछ
 नहीं  करना  चाहिए  जिससे  हमारी  प्रभुसत्ता  समाप्त  हो  ओर  हमारी  प्रतिष्ठा  प्रभावित  हमारा  उद्देश्य
 क्या  है  ?  हमारा  उद्देश्य  सामाजिक  न्याय  के  साथ  विकास  करना  हम  ऐसा  कुछ  भी  स्वीकार  नहीं
 कर  सकते  जिसके  साथ  अपमानजनक  शर्तें  छुड़ी  जो  हमारी  आत्म-निर्भरता  को  प्रभावित  करे  और

 हमारे  मुख्य  आधार  को  प्रभावित

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीलिए  ।  अनेक  सदस्य  इस  बारे  में  थोलना  चाहते  हैं  ।

 हो  श्ोजल्लभ  बाजिश्नही  :  माननीय  मस्त्री  शी  चिदमस्थरम  ने  इस  सभा  में  इस  बारे  में  एक  पूर्ण

 बहस  का  आश्वासन  दिया  मन्त्रिमण्डल  की  एक  उप-सम्तिति  गठित  की  गई  है  ओर  बह  इस  पर  कार्य

 कर  रहो

 हैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  कि जब  डम्कल  ने  अपने  प्रस्ताव  रखे  हैं  तो  या  तो  हम  इसे  पूर्ण
 स्वीकार  करें  या  इसे  अस्वीकार  कर  यह  स्थिति  इसे  पूर्णतया  छोड़  दें  या  स्वीकार  कर  में--यह्‌

 स्थिति  हमने  स्वीकार  नहीं  को  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  यह  स्थिति  बता  दी  हसलिए  इसपर

 ध्यानपूर्षक  वार्ता  हो  ।

 भारत  तीसरे  विश्व  और  विकासश्लीस  देशों  का  नेता  उसे  इस  दुष्टिकोज  के  तहत  राय  बनाती

 चाहिए  ।  हमें  ध्यातपूर्वक  वार्ताएं  करके  ओर  अपनी  राष्ट्रीय  आत्म-निन्न रता  की

 नीति  तथा  सामाजिक  न्याय  को  धयान  में  रखते  हुए  केबल  उन  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करना  चाहिए  थो

 बस्तुतः  हमें  स्वीकार्य  हों  ।

 लो  योपीनाथ  क्जपति  :  सभापति  मेरे  बिहान  साथी  श्री  रकूपचन्द  पाल

 द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  में  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  व्यापार  सम्बस्धी  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकार

 आर०  आई०  पी०  एस  ०),  व्यापार  सम्बन्धी  निवेश  उपाय  आर०  भाई०  एम०  भौर  सेवा

 सम्बन्धी  ध्यापार  पर  सामान्‍य  समझौता  ए०  हटी०  से  सम्बन्धित  सरकार  को  मिले  सभी

 प्रस्तावों  को  स्पष्ट  रूप  से  अस्वीकार  कर  दे  लेकिन  बह  माजला  तो  अभी  प्रारम्भिक  चरण  में  है  |  हमारे

 माननीय  केन्द्रीय  बाणिज्ष्य  अन्‍्त्री  ने  6  1992  को  कहा  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  सभी  मुद्दों  को

 अन्तिस  रूप  देकर  इस  विषय  पर  एक  पूर्ण  चर्चा  कराना  चाहतो  मौजूदा  श्वंकल्प  केवल  तीन  प्रस्तावों

 अर्थात  टी०  जार०  आई०  पी०  टी०  आर०  आई०  एम०  एस०  और  जी०  ए०  टी०  एस*»  से

 सम्बन्धित  है  ।  इसके  अलावा  इन  प्रस्तावों  को  अभो  अस्तिम  रूप  गहों  किया  गया  है  ।
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  क्सने  के  बारे  में  बंकल्प

 संकल्प  में  हुमारे  बेटेन्ट-काशनों के  कादेप्रें  झुछ-माशंक्रा  शयक्षत  को  गई  ।  के  ब्रांकआऋएं  एकदम
 अप्रासंगिक  बहों  हैं  ।  फिर  भी  हैं  कहूंग  कि  सरकार  ने  अभी  इस  रे  मे  बल्कि  निर्णय  चहीं  किग्रा
 फेटेन्ट  कानूनों  के  म!मले  में  आमतौर  फर  ह्िकसित  देश  ही  विक्रापशीक  देशों  ही  रहने  का

 प्रयास  करते  उम्रहरण  के  मिए  एक  शत्पाद  पहले  ही  एक  बिक्रसल्लोल  केश  मे  उत्कल:हुभा  होगा  |
 लेकिन  विकसित  वेश  उस  उत्पाद-को  दूकरे  रूप  में  तंथरर  कर  के  अपने  श्रास  मोझद  घककाकित  और  प्रत्नार
 माध्यम  की  शक्ति  से  यह  दावा  कर  सकते  हैं  कि  उन्होंने  इस  उत्पाद  को  ऋप  स्रेग्लंकार  किया  हे
 ओर  वे  उस  उत्पाद  से  सम्बन्धित  पेटेन्ट  कानूनों  का  लाभ  उठा  सकते  है  ।

 डन्कल  प्रस्ताओों  में  कुछ  कन्षियां  हो  इसके  अलावा  मनुष्य  को  यह  आम

 धारणा  रहतो  है  कि  वह  शुरू  में  एक  गए  दृष्टिटकोण  केः  प्रति  आशंका  क्वक्तत  कइब्ा  इसलिए  मेरे  विद्वान
 साथी  श्रीपाल  द्वाराआऋक्‍्त  आशंका  एकदम  अप्रासंगिक  नहीं  है  |फर  भी  हकास  देख  एक  लोकतांत्रिक
 देश  है  और  यहां  पर  हर  काये  वृर्ण  चर्चाओं  के  बाद*किया  ज्रुता  है  वाशिक्य  मन्‍्त्री  न

 पहले  ही  कहा  है  विशेषज्ञों  की  राय  मिलने  के  बाद  ही  लिपा  जाएगा  इसर्रईलए  शी  कऋत्ा  करते  भ्रोर
 इस  संकल्प्र  को  पारित  करने  की  आवश्यकता  नहीं है  ।  अतः  मैं  इस  संकल्प  का  विरोध  करता  हूं  ।

 भी  झोभनाड्रोश्वर  राव  बादूड़े  :  सभापति  इस  अति  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर

 मुझे  ज़ोलते  का  क्षव॒सर  देने  के  लिए  आपका  प्न्यवाद  ।  मैं  अपने  साथी  श्री  रूप  चन्दपाल  का  इस  अति
 महत्वपूर्ण  मुहँ  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  करता  हूं  जोकि  इस  देश  के

 बहुत
 लोगों

 के  मन  को  उत्तेजित  कर  रहा  है  ।  वास्तव  में  सरकार  को  स्वयं  ही  प्रस्ताव  करना  चाहिए  था  और  उसे
 सक्प्र  के  समक्ष  वक्ता  भाहिए  शा  ताकि  खहकप  इस  प्र  ज़र्चा  क्र  सह  अर  इस  पर  व्यापक  वाद-विवाद
 ही  सके  इसके  रस्म  एज्फए़  होंगे  |  हमें  प्रसत्तदा  छुछ  अबंश्रास्त्रियों  और  ब्वाई०  एस७

 बेंसे  कुछ  घंगढनों  दे  इक  कफ्त्नादों  के  कमला में  कर्म  श्रायाभ  करते  के  ए  पहल.की
 भले  ही  माननीय  वाणिज्य  मन्त्री  यह  कह  चुके  हैंकि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उक्कमीत्न  तहीं  डे  ओर

 केवल  विधिवत  चर्चा  ओर  विचार  करने  के  बाद  ही  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  लेगी  ।  इस  सम्बन्ध
 मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  यह  प्रदंशाय  अर्थ  मे  कहुन  ऋटिल  पकि  जय-हुमते  से

 इसकी  एक  प्रति  प्राप्त  की  लौर  उसे  पढ़ा  तो  हमें  उसके  श्रावधामों  का  लमझमा  कठिन  लथषा  करेंकि
 उनकी  शब्दावली  कानूमी  सरकार  से  मेरा  लिसऊ  किविदन  है  कि  कह  कृपा  करके  इस  देश  के  सकेमोें
 को  बताएं  कि  वास्तव  में  ये  प्रस्ताव  क्‍या  हैं  और  क्या  जटिलताएं  क्‍या  वे  हमारे  द्वेश  के  लिए  लाभजझनर
 हैं  या  क्या  उनसे  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  को  नुकसान  पहुंचेगा  और  यदि  कोई  ऐसे  देश  जिन्होंने  इन
 प्रस्तावों  को  पहले  ही  अपनी  सहमति  दे  दी  तो  वे  कौन-से  देश  उन्होंने  ऐसा  निर्णय  क्यों  लिए  और
 हमारे  सामने  क्‍या  विकल्प  हैं  क्योंकि  हमें  या  तो  इन्हें  अपनाना  है  या  छोड़  देना  इस  स्थिति  भें  हमारे
 सामने  कोौत-से  विवल्प  खुले  सरकार  को  ये  सभी  बातें  देश  की  जनता  के  सामने  रखनो  चाहिए  ।

 मैं  कहना  चाहूंग कि  लोग  उलछषन  मेंफुँ+  हमारऊ  क्रञष्टकोज  संकोज  ब्रहीं  है  ।  हम  दस  बात्तों  को
 एकदम  त्यागता  नहीं  चाहते  है  यि  हल  देश  के  लोक  कौ  फकायदा-पहुंकत॥-है  रफेड्नें-असताशय  साकिका र  करते
 होंगे  ।  कदि  उनसे  मुकसाब  है  तो  हथे  उनका  लिशोध क  सवा  होसा  ।  लेक्रित  कोई  विकल्प्र-उचर्मा
 नहीं  है  को  हमें  संशोधन  था  सुक्ार  कप  ने  होगे  तथा  हम  अन्य  अीकन[७शोल  देशो  करा  सहयोत्र  शोक
 और  दबाव  डालना  होगा  तककि  हमररे  कुस्तश्क  स्थोक#र
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 !4  1914  बौद्धिक  सम्पत्ति  अखिकररों  सम्यण्ती  अधि  से
 सम्बन्धित  प्रस्ताओों  को  अस्थीकार  करसे  के  करे  में  संकल्प

 मैं  इस  पर  किस्तार  से  नहीं  कोलूंग्स  क्योंकि  अनेक  साथ्की  ओर  अम्य  प्रावधानों  पर

 बिचार  कर  चुके  मेख  विचार  सिफ  बह है  |क  Tre  आई०  सी०  सी०  बराई०  ओर  एस०  एस०
 ओ०  सी०  एच०  ए०  झुस ०ਂ  के  अलाका  अनेक  अन्य  बाणिज्य  और  छोटे  और

 मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  से  सम्बन्धित  भी  इन  प्रस्तावों  का  बिरोध  कर  रहे  जसाकि  सत्ता  पक्ष  के

 साबियों  के  भी  कहा  हे  कि  इस  देश  के  श्ोकों  दोर  अवव्यवस्था  के  लाभ  के  करे  में  इन  प्रस्तावों  के  प्रति

 ग्रम्भीर  आशंका  है  ।

 इन  प्रस्तावों  कौ  एक  गंभीरं  जाशेंका  यह  है  कि  यदि  हम  उन्हें  स्वीकार  करते  है  तो  वे  बहुत  हु
 तक  इस  देश  के  आम  लोगों  को  लाभ  पहुँचाने  के  बंजेशि  बहुराष्ट्रॉय  ओर  विदेशी  कम्पनियों  कों  लाभ

 पहुंचाएंगे  क्योकि  इन  प्रस्तावों  के  माध्यम  से  जिन  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कुछ  हुद  तक  हमारे  प्रस्तावित

 माधिक  सुधार  में  की  विचार  किया  गया  दे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  अधथंब्धवस्था  के  दरवाजे

 खोल  रहे  इस  सम्बन्ध  में  हमें  ऐसे  दुष्टिकोम  से  नुकसान  विशेष  रूप  से  भिन्‍न  विधि  से  उत्पादन

 करने  के  सम्बन्ध  में  क्योंकि  मंटਂ  के  इत  प्रस्तावों  के  अनुसार  हमें  उत्पाद  ओर  विधि  दोनों  स्वीकार  करने

 होंगे  और  धारक  हमारे  ही  देश  में  उत्पादन  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  होमा  और  साथ  ही  उस  पर  स्थानीय

 सामग्री  उपयोग  में  लाने  के  लिए  कोई  बाध्यता  नहीं  औषधि  उद्योग  गहरे  संकट  में  वास्तव  में

 उन्होंने  किसी  संभव  एफल्आई  ०सीण्सीएजआई०
 को  धर्षको  दो  श्री  कि  वे  एक०भाई०सील्सरे०आई०  से

 असग  हो  भाएंगे  क्येਂ  धर॑बकर  री  होथी
 .  वह  स्पष्ट  रूप  से  कह

 सकती  है  कि  कथा  अह  चने  क्या  ऋ्र्तत्थ
 और  विकास  कायों  को  प्रभावित

 माण  लौजिए  अर  यतमून  के  स्‍्थीक  कर  लिखा  जर्का  है  तो  हम  का ओं  जोर  ओऔक्सियों

 को  स्थिति  कया  होगी  जो  पहले  ही  विकसित  उनका  छत  क्रम  होगा  ओर  आगे  चलकर  अब्हार  में

 कक  होगा  ?  टेसी  कांकें  सर्वत्र  को
 विश्चित  रुूथ

 से
 स्मच्छ

 क
 सकी

 विेष  रुप  से  के  बारे

 मैंਂ  लमझता  हूं  कि  उन  मेर  लोग
 में

 इससे  हुआदे
 स्वदेशी  बधासों  को  निविचस

 रूप  से  मुकल्ान  पहुंचेना  ।

 निष्यय  ही  पुर  ऐसे देश  यहां  कहोंनेਂ क्या  कर  है
 मोर  ऋषिक  सुधारों

 कारण  वास्तव

 में  लाभ  पहु  चाया  कुछ  देश  ऐसे  भी  हैं  जिनमें  स्थिति  ओर  बदतर  हो  गई  भुल्कान  संतुलन  को

 स्थिति  और  बिगड़  गई  है  |  सरकार  को  हमें  इन  सब  बातों  की  जानकारी  देने  चाहिए  कि  कहां  लाभ  है

 और  कहां  नुकतान  |

 मैं  माननीय  मंन्त्रीं  से  कृषि  झोंते  के  बारे  में  अधुरोधे  करमा  अ्टरेंगा  जी  तेरे  मित्र  श्रीरूपचन्दर

 पाल  के  प्रस्ताव  मे  शामिल  नहीं  राष्ट्रीय  अवंब्यवस्था  में  कृषि  क्षेत्र  का  अंशदान  एक  तिहाई  हैं  और

 60  प्रतिशत  जनसंख्या  जीबन  यापन  के  लिए  कृषि'फंर  निर्भर है
 धौरः

 इसे  सुँघा रो  वह  क्षेत्र  बुरी

 तरह  से  प्रभावित  होने  वाला  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  कहूंगा  कि  वे  अपने  उत्तर  में  इन  आहों  को

 स्पष्ट  करें  ।

 प्रस्तावों  में  हमारे  देश  में  उबंरकों  पर  राजसहायता  देने  या  कृषि  क्षेत्र  को  कुछ  और

 सह़ायताएं  वापस  लेने  की  बाते  हैं|  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  अपनी  सारी

 सहायताएं  समाप्त  कर  रहा  है  अश्षवा  यूरोपीय  समुदाय  अपभी  सारी  राजसहायताए  समाप्त  कर  रहा  है  ?

 इस  समय+  सयुव्क  राश्य-भजेरिका  में  दृर्वव  क्षेत्र  को
 25  लिलिक्न-हाशर-रप्यसहायका  के  कप  में  दिए  वा
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 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि  से  3  1°92
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 रहे  हैं  और  यूरोपियन  आधिक  समुदाय  में  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  दी  जा  रही  राजसहायता  की  राशि  134

 विलियन  डालर  है  ।  हमारे  देश  में  प्रतिग्यक्ति  कृषि  राजसहायता  की  राशि  4.4  ढालरं  है  नबकि  यह
 राजसहायता  यूरोपियन  आर्थिक  समुदाय  में  240  डालर  ओर  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  149  डालर

 है  ।  यदि  वे  इस  बात  के  लिए  भी  राजी  हो  जाते  हैं  तो  इसका  प्रभाव  क्या  होगा  ?  इसो  प्रकार  हमारे
 गेहूं  और  अन्य  कृषि  उत्पादन  विश्व  बाजार  का  सामना  कंसे  कर  पाएंगे  ?  इनसे  हमारे  उत्पादन

 और  निर्यात  के  प्रयासों  में  कंसे  सुधार  होगा  ?  इसका  क्या  प्रश्नाव  होगा  ?  जब  समर्थन  के  समकक्ष  दर
 उत्पादन  मूल्य  से  दस्ष  प्रतिशत  से  अधिक  है  तो  यह  हमारे  प्रापण  मूल्यों  को  कंसे  प्रभाबित  कर  सकता

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  के  बारे  में  क्या  सही  है  ?  कृपया  हमें  बताएं  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इसका  बीजों  पर  कया  प्रभाव  अब  तक  हमारे  किसान
 बाजार  से  बीज  खरीद  सकते  थे  ।  हम  बीच्च  अपने  ख्षेतों  मे ंउयाते  हैं  और  फिर  हम  अपनी  और  अपने

 पड़ोधतियों  की  आवश्यकता  के  लिए  उत्पादन  करते  भविध्य  क्या  होगा  ?  क्‍या  किसानों  को  यह  स्वतंत्रता
 मिलेगी  या  नहीं  ?  या  क्‍या  हमें  बीजों  के  लिए  इन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  निर्भर  रहना  होगा  ?  कृफ्या
 इन  सब  बातों  पर  प्रकाश  डालें  ?

 हमें  खुले  दिमाग  से  स्थिति  से  निपटना  होगा  और  राष्ट्रीय  हितों  को  ध्यान  में  रखना  होगा  तथा
 निर्भय  होकर  चर्चा  करनी  होगी  ।  ये  सब  देश  के  शीषस्थ  तिकाय  संसद  में  ही  नहीं  बल्कि  उससे  बाहर  भी
 करना  होगा  और  निर्णय  लेना  होगा  ।  देश  को  मुद्दों  पर  भी  चर्चा  करनो  चाहिए  ।  त्रभी  सरकार  को  कोई
 निर्णय  लेना  चाहिए  ।  हम  ऐसा  इसलिए  महसूस  करते  हैं  क्योंकि  ऐसा  लगता  है  कि  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  की  शर्तों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  यश्चपि  आपने  हमें  विश्वास  में  नहीं  लिया  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  आप  पहले  ही  इसके  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ओर  उन्हें  कार्यान्यित  करने  वाले
 कृपया  इन  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  न  करें  क्योंकि  इसके  परिणाम  इतने  विध्यंसकारी  होगे  कि
 लोग  आपको  माफ  नहीं  करेंगे  कृपया  लोगों  को  विश्वास  में  से  ।  सभापति  महोदय  मुझे  बोलने  का  अवसर
 देने  के लिए  आपका  धन्यवाद  ।

 को  रामनिहोर  राय  सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  सदन  में
 गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  घष्टी  बजायो  जा  रही  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  अब  गणपूर्ति  हो  गई  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  बोलेंगे  ।

 5.00  ज०  प०

 क्रो  चिस  बसु  :  मैं  कल  प्रस्ताव  का  सामभा  करने  के  लिए  सरकार  के
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 1:  1914  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आदि
 सम्बन्धित  प्रस्ताथों  को  अस्थीकार  करने  के  बारे  से  घंकल्प

 प्रस्तावों  के  बारे  में  माननीय  मन्त्री  द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  स्वागत  करता  हूं  । उनका  यह  कथन

 वाही  बृतान्त  में  सम्मिलित  हे  कि  वह  एक  नोट  तेयार  करेंगे  ओर  उसे  सदन  के  विचाराबथ  रखेंगे  ओर  सदन

 हारा  इस  पर  विचार  कर  लिए  जाने  के  बाद  ही  सरकार  प्रस्ताव  के  बारे  में  अपनी  स्थिति  स्पध्ट

 जहां  तक  मैं  समझता  हूं  यह  अच्छा  हे  ओर  मैं  स्वधाविक  रूप  से  इसका  स्वायत  करता  लेकिन  मेरा

 एक  सुझाव  है  ।  चूंकि  यह  मामला  बास्तव  में  जटिल  अतः  मैं  सुझाव  दूँगा  कि  चर्चा  के  बाद

 तेयार  किए  गए  सरकार के  प्रस्ताव  को  विशेषज्ञों  की एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  को  भेजा

 विशेषज्ञों  की  यह  उच्च  शक्षिय  प्राप्त  समिति  अ।वश्यक  है  ।  उन्हें  मेरा  प्रस्ताव  नामंजूर  करने  दो  लेकिन  मुझे

 सुझाव  देने  का  अधिकार  केवल  विशेषज्ञों  की  यह  समिति  ही  इस  विषय  पर  न्याय  कर  सकती

 सदन  का  अधिक  समय  नष्ट  किए  बमंर  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  मेरे  सुझाव  पर  सकारात्मक  प्रतिक्रिया

 दिखाए  ।

 भेरी  दूसरी  बात  यह  हे  कि  उस  समय  भारत  सरकार  की  स्थिति  कया  थो  जब  उहस्ये  दौर  की

 पहली  वार्ता  के  दौरान  उन  मदों  अर्थात  कृषि  शंबधी  अन्य  को  सम्मिलित

 किया  गया  जिन  पर  में  विचार-विमर्श  नहीं  होना  था  |  इन  विषयों  को  प्रस्ताव  में  शामिल  करमे  के

 लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  देने  के  क्या  कारण  थे  जो  पहले  गेट  वार्ता  के  क्षेत्राप्तिकार  में  नहीं  थे  ?  मुझे

 बहुत  प्रसन्‍नता  होगी  पदि  सरकार  स्पष्ट  करे  कि  वार्ता  के  प्रथम  चरण  में  उसकी  स्थिति  क्‍या

 8.05  स०  १७

 राज  नाईक  पोठासोग

 मेरी  तीसरी  बात  यह  है  कि  मैं  नहीं  चाहता  हूं  कि  हम  इस  प्रस्ताव  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार

 करके  हामि  अनेक  सदस्यों  का  यही  मत

 उन्होंने  भी  इस  पर  चर्चा  को  ये  एकदम  देश  के  हितों  के  प्रतिकूल  मैं  एक  मौलिक  प्रश्त

 उठाना  चाहता  हूं  ओर  बह  भी  उस  रिपोर्ट  के आधार  पर  थो  कुछ  ही  दिन  पहले  प्रकाशित  हुई  यह
 रिपोर्ट  संयुक्त  राज्य  के  व्यापार  निमम  301”  के  सम्बस्ध  में  है  ।  यह  हमारे  सामने  एक  खतरा  है
 और  यह  कहा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  प्रतिक्रिया  29  अप्रेल  के  बाद  ही
 उपलब्ध  होगी  |  अभी  तक  यह  उपलब्ध  नहीं  हो  पाई  परन्तु  छयुक्त  राज्य  व्यापार  अनरल  कॉनसेल
 के  प्रतिनिधि  प्ले  एडसन  मे  ध्यापार  बाधाओं  पर  राष्ट्रीय  आकलन  रिपोर्ट  के  बारे  में  टिप्पणी  करते  हुए
 कहा  कि  जिन  देशों  के  मामलों  को  301  में  सूचीबद्ध  किया  बया  उनकी  समीक्षा  को  जाएगी  ।

 श्री  एडसन  ने  कहा  कि  संयुक्त  राज्य  भारत  में  बौद्धिक  सम्पत्ति  के  उत्पाद  धंरक्षण  की  कमी  के

 बारे  म॑  चिन्तित  फिर  राव  मसम्जिमण्डल  ने  मायने  में  महत्वपूर्ण  प्रयतिਂ  की  थी  ।

 301”  का  श्वतरा  ट्रिप्स  आर०  भाई०  पी०  और  मैटस

 के  सम्बन्ध  में  इस  संसद  की  क्या  स्थिति  होनी  यदि  हम  यह  स्वीकार  करें  कि  कुछ  हद  हक
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 बौद्धिक  सम्पि  अधिकारों  सब्कधी  व्यापार  अर्दि  से  3  1992
 सम्बन्धित  प्रस्ताकों  को  अस्थीकारं  करने  के  बारे  में  शंकलूप

 राव  मंस्क्रिमण्डल  ते  क्षेत्रों  कौर  हे  ।  मैं  यह  पुनः  उद्धक  कर्ता  हूं  :

 क्षेत्रों  में  महत्यपूर्ण  प्रणलिਂ  ।  के  कहते  हैं  कि  कई  क्षेत्री कुछ  सेपिज्ञीता/कर  लिया  मुझे  ऐसा
 आभास  हुआ  है  जापको  कुछ  हुआ  है  हो  दूसरीਂ  लेकिन  सभी  को  बह  एहसास  हुआ  कि
 आप  झुक  गए  और  इन  में  आपने  क्याब  में  आकर  समझोसा  कर  लिया---मैं  नहीं  जानता
 कि  वे  कोन-कोन से  क्षेत्र  इसलिए,,मैं  मम्क्ी  जी  से  यह  जानना/चाहता  कि  कफ  हमने  कास्तक  में
 समझोता  कर  लिया  है  जोर  क्काव  मे  यदि छह  दक्षवਂ  में  तो  वह  भारतीय  पेटेन्ट
 मधिनियम  बन  जाता  उस  रिथिति  में!'इस  सभा  नोवति  क्‍या  होगी  1971  में  भारतीब

 पेटेन्ट  अधिनियम  पारित  किया  का  ?  रिपो्ड  में।कहा  गया

 भारत  का  पेंटेन्ट  अधिनियम  पेटेन्टों  को  भोज्य  औषधियां  या  रासायनिक
 प्रक्रिया  द्वारा  तैयार  की  गई  या  उत्पादित  दवाइयों  के  अनुसंधान  को  प्रतिबन्धित  करता
 अमरोका  द्वारा  अनुसंधान  की  यईन  कई  क्वाहवरें  का  खुले  पर  उत्पादन  किस्म  जा  रहा
 है  क्यों कि  उत्पाद  के  लिए  वेहेन्ट  उकसव्ध  नहीं

 इस  आधार  पर  स्पष्ट  है  कि  वे  पेटेन्ट  कानून  में  परिवतंन  चाहते  यह  दो-तीन  पहले  ही  स्पष्ट

 किया  गया  इसके  प्रति  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ।  क्या  आप  हमारे  पेटेन्ट  कानून  में  परिवतंन
 करने  जा  रहे  हैं  ?  रिपोर्ट  में  आगे  यह  कहा  गया

 भारत  की  खरीदने  के  तोर-तरीकों  में  खुलापन  नहीं  है  और  विदेशी  आपूर्तिकर्ताओं
 से  भेदभाव  किया  जाता  है  ।”

 वे  यह  चाहते  हैं  कि  हमारी  क्रय  नीति  में  परिबतंन  होना  चाहिए  ओर  इसके  साथ  राजसहायता
 के  सीहि  में  की  फॉर  होना  इसकी  हनत्कक कट  कि  ह॒मेनेਂ  जोਂ  पहले  से  निंव  लिए  हैं  यह
 उसके  पूरी  तरह  बिपरीत  इस  पर  सरकार  को  कया  हे  ।

 लालिल्य  मंत्रालय  के  रात्य  सन्‍्दी  फो०  :  यह  आपका  निरुकर्न्  है  था  किसी
 ओर  का  ?

 भी  चिस॑  बसु  :  यहे  किसी  ओरे  का  निष्कव

 थी पी  ०  चिकत्थरत  :  क्या  आप  उससे सहमत

 को  जिस  वक्ष  :  में  उससे  सहमत  नहीं

 5.07  म०  १०

 थथी।परेंक  छमू०शईव  श्ोलाररने

 की  पो०  फ्दलकेरस  :.  में  क्रो्ई  चुनोशी  महींदे  रप्रा  अदिजापने कंकल  प्रस्तायहें  को  पढ़ा  है

 और  अरुप  इससे  कि  उसके शक  फेर+  ये  यह  साहा  क्‍या  हैਂ  कि  हमारी कब  नौसि  में

 च्ड्ऊ



 14  59  4  )  कौडिक  सम्पर्क  भश्यिकारों  हम्बत्की  व्यापार  भाड़ि  से

 सम्बन्धित  प्रहताओों  ओ  खड़ी काऋ  करने  के-आरे  में  संकक्प
 न

 परिवतेन  होना  चाहिए  तो  मैं  उसका  उत्तर  लेकिन  समाचार  पत्म  के  रिपोर्ट  को  लेकर'शेसा

 कहें  ।

 भरी  चिस  बसु  :  यह  समाचार  पत्र  का  रिपोर्ट  नहीं  अमरीकी  ध्यापार  प्रतिनिधि का  यह

 कहना  301  का  खतरा  है  और  आपका  यह  कर्सब्य  है  कि  आप  इसे  स्पष्ट  जो  भेदभाव  किया

 गया  है  वह  रक्षा  उपकरणों  की  खरोद  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  है  मेरे  अनुसार  अमरीका  की

 यह  इच्छा  है  कि  भारत  सावंभोमिक्षव्रा  सम्बस्धी  कार्यंक्म  को  निश्चित  रूप  से  पुरा  करे  जैसा  कि  यह

 महमति  हुई  थी  कि  अपने  आधिक  बचाद़  को  नीतियों  को  बिषटित  कर  देगा  ओर  बोद्धिक  सम्पदा  के

 क्षेत्र  में  प्रवेश  कर  अमरीकी  उत्पादों  का  यहां  निर्याध  रूप  से  प्रवेश  होने  देगा  जो  कि  देश  को  आधिक

 हितों  के  प्रति  अत्यधिक  विपरीत  होगा  ।  यह  बहुत  खतरनाक  प्रस्ताव  इतना  ही  हम

 लिकसित  देख  होने  के  जाते  यह  खानते  हैं:क़ि  ये  अत्ताड़  लिगानब्कारों  भोर  खतरनाक  हूँ  लेकिन  तीसरी

 दुनिया  के  ब्रत्य  देश  ओी  यह  प्ानते  डं.कि  ये  प्रह्त्पत्न  ज़नडे  द्वितों  के  विडद्ध  अढः  भ्रारत  प्रकार  का

 यह  कत्तंक्य  है  कि  अड  तीक्षरी  दुनिय्या  के  ड्रेशों  के  विचारों  का  सम्ंत  थुटा  कर  श्रमरीका  के  प्रति  बिरोप्

 जताए  जो  गैट  ए०  टी०  टी  ०)  वार्ता  का  द्प्रश्लोग  कर  क्षपनी  उक्तकों  को  तीसरी  प्र  लावने

 के  लिए  आमादा

 मैं  समझता  हूं  कि  मन्द्री  जी  इसका  उत्तर  अप्न्य  दृष्टिकोण  तय  करने  के  लिए  यह  अव्रि

 आवश्यक  एक  प्रस्ताव  यह  है  किया  तो  ये  इसे  स्वीकार  करें  या  अस्थीकार  ।  या  तो  इसे  पूरी  तरह
 स्वीकार  करें  या  अस्वीवार  आप  कहते  हैं  कि  कुछ  बातें  अत्यस्त  सकारात्मक  तो  कुछ  बातें

 अल्यन्त  रृट्मक  भी  हमें  पड  समझना  जाहिए  कि  अस्काढ़  का  कोन  सा  पहुदू  प्रकारासक्क  है  भौर

 कौस  सा  पहल  नकारात्मक  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  आप  क्‍या  करना  चाहुते  हैं  मे  यह  कहते  हैं  कि

 इसे  स्वीकार  करें  या  छोड  यह  उसका  क्षपता  विचार  आपकी  स्थिति  यह  है  कि  कुछ  बातें

 रात्मक  हैं  ओर  कुछ  क्‍्कारादाक  गड़ीं  दागते  बाढ़ों  करे  शराब  सका राक़सकलराकके हैं
 करो

 '  किन

 को  नकारात्मक  मानते  लेकिन  हमारी  ओर  से  कुछ  प्रस्ताव  कई  ऐसे  गुप्त  प्रस्ताव  हैं  जो  देश  के

 हितों  के  विपरीत  हैं  ।

 हैं  इशना  कहते  हुए-अपनी  काकत-समाप्त  करता  हूं  कि  शरकार  को  यह  जवाबदेही है  कि  वह  इसे

 स्पष्ट  करे  क्योंकि  पुठात  चह  शत्कार  के  क्ीम्ककोला  जो  धरश्तिक  श्यरूप  निया  भा  रहा  है  |  में  यह  दोहराता

 हूंकि  सरकार  तीसरी  दुनिया  को  भारत  सरकार  के  दुष्टिकोण  के  समयंत्र  में  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के

 किरिद्ध  एक  जट  भरे  जी  कि  ऐक  बैट  ए०  टी०  समझीता  की  आड़  में  तीसरी  दुनिया  के  देशों

 का  शोषण  करके  बर  जागनादा
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 बौडिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  ध्यापार  आदि  से  3  1992

 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 ]

 झरी  तेज  नारायण  सिह  :  सभापति  हमारे  दल  की  तरफ  से  कोई  नहीं  बोला

 ]

 भी  पी०  चिबस्थरम  :  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  इसे  पूरे  दिन  तक  चलने  दो  सप्ताह  तक

 भी  चर्चा  करते  रहें  ।  या  तो  आप  मुझे  उत्तर  देने  दें  अन्यथा  चर्चा  6.00  बजे  तक  चलती  रहेगी  और  दो

 सप्ताह  तक  भी  चलती  रहेगी  ।

 श्री  राम  माईक  :  आज  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  चर्चा  5.00  बजे  तक  पूरी  हो  जानी

 चाहिए  ।  बाद  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  5.30  म०  प०  तक  यह  पूरी  हो  जाएगी  क्योंकि  इसके

 पश्चात्‌  सम्बस्धित  संकल्प  प्रस्तुत  होगा  ।  यदि  हस  चर्चा  आगे  जारी  रखते  हैं  और  मन्त्री  जी  उसका

 जबाब  नहीं  देते  तो  चर्चा  का  कोई  मतलब  नहीं  है  |

 झी  रूपचन्द  पाल  :  पूर्थ  में  यह  परम्परा  रही  है  कि  एक  संकल्प  पर  कई  दिन  चर्चा  जारी  रहती

 थी  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  कार्य  में  उन  सभी  सदस्यों  को  चर्चा  में  शामिल  होने  का  अवसर

 दिया  जाता  था  जो  भी  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते

 थी  राम  ताईक  :  हम  यह  चाहते  है  कि  बाद  के  संकल्प  पर  चर्चा  आरम्भ  की  जाए  क्योंकि  यह
 भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण

 खमापति  महोदय  :  ठीक  है  आप  अपना  भाषण  तोन-चार  मिनट  में  पूरा  करें  ।

 शी  रामाधय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  माननीय  सदस्य  के  द्वारा  आथिक  डुंकेले
 के  प्रस्तावों  के  बारे  में

 जो  संकल्प  सदन  में  पेश  किया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करता

 जब  से  आ्िक  मामलों  में  हस्तक्षेप  देश  के  बाहुर  से चल  रहा  तब  से  हमारी  स्थिति  बहुत  ही
 दयनीय  खराब  है  |  उस  स्थिति  में  देश  में  बहुस  मुबाहिसा  कराकर  देश  के  हित  का  इन्होंने  काम  किया

 सबसे  पहले  जो  प्रस्ताव  इनके  द्वारा  बढ़  बल्ड  को  दिया  गया  उस  प्रस्ताव  को  हमारा  देश  या

 हमारी  सरकार  मान  लेती  तो  इसका  बहुत  खराब  नतीजा  निकलने  वाला  है  |  सबसे  बड़ी  बात  तो  यह
 है  कि  हमारी  जो  कृषि  उस  पर  इसका  सबसे  ज्यादा  असर  पड़ेगा  ।  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है
 और  कृषि  में  हमने  जितना  विकास  किया  है  और  हमारे  यहां  के  वेज्ञानिकों  ने  जो  अनुसंधान  का  काम
 किया  है  और  कृषि  में  जो  उन्नति  की  उससे  आज  हम  कृषि  में  आगे  बढ़ते  चले  मए  हैं  ओर  यहां  हरित
 क्रांति  लाने  में  सफल  रहे  उससे  हम  बहुत  पीछे  हट  यदि  इन  प्रस्ताबों  को  मानेंगे  तो  हमारी
 कृषि  में  बहुत  बड़ा  नुकसान  होगा  ।
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 14  1914  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बध्धी  ब्यापार  आदि  से
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 दवाइयों  और  कैमिकह्स  में  भो  इससे  हमारा  काफो  मुकसान  होगा  और  इन  चीजों  का  सा्कटिय
 इनके  हाथों  में  चला  ऐसी  स्थिति  में  हमारे  राष्ट्रीय  उद्योगों  पर  भी  इसका  खराब  असर  पड़ेगा
 और  हम  जो  काम  स्वयं  कर  सकते  उसके  लिए  हप  इन  पर  निर्भर  हो  हमारे  बंजञानिकों  का

 अनुसंधान  करके  देश  को  आगे  बढ़ाने  का  जो  रुयाल  बना  हुआ  उसमें  स्थिरता  नहों  रहेगो  ।  हम  यह
 समझते  हैं  कि  इस  प्रस्ताव  को  भारत  सरकार  को  मंजूर  नहीं  करना  याहिए  और  देश  के  हित  में  इंकेल
 प्रस्तावों  को  मंजूर  न  करके  रिजंक्ट  कर  देना  चाहिए  ।

 इतना  ही  मैं  कहना  चाहता  हूं  इन  प्रस्तावों  का  बिरोध  करना  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  मैं  संकल्प

 का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 थो  हस्तान  सोह्लाह  :  सभापति  यह  संकल्प  ओर  अनियायं  रूप  से
 इंकल  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  कर  देने  के  लिए  आप  जानते  हैं  कि  यह  हमारे  देश  के  लिए  यह  कोई
 अनजानी  बात  नहीं  है  |  प्रमुख  ओद्योगिक  देशों  द्वारा  इन  प्रस्तावों  के  माध्यम  से  अस्तरब्ट्रीय  ध्यापार

 और  अर्थव्यवस्था  सम्बन्धी  नियमों  में  भारी  परिवर्तन  करने  के  प्रयास  किए  गए  उक्त  प्रस्ताव  का

 मुख्य  मुद्दा  यही  है  और  ब्यापार  ओर  शुल्क  सम्बन्धी  सामान्य  करार  को  पुननिरूपित  करना  चाहते  हैं  और

 इसके  अधिकार  क्षेत्र  को  अत्यधिक  बढ़ाना  चाहते  हैं  ताकि  नए  नियम  लाग्रू  करने  के  लिए  वे  विश्व
 व्यवस्था  के  पंरक्षक  बन  सके  जिससे  अस्तरष्ट्रीय  निममों  का  निर्याद  रूप  से  संचालन  हो  सके  |  इसके
 पीछे  मुख्य  ध्येय  यही  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  ये  विचार  श्री  के  बाद  के  किसी
 अंकल  देम  के  ये  विचार  सबसे  पहले  उन्होंने  ही  नहीं  रखे  थे  ।  1982  में  सबसे  पहले  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  ने  सेवा-ध्यापार  में  व्यापार  तथा  शुल्क  सम्बन्धी  सामान्य  करार  के  सिद्धांतों  को  लासू
 करने  की  जरूरत  व्यक्त  की  थी  और  1982  में  संयुबत  राज्य  अमरीका  के  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  ने  एक
 संगठन  बर्थात  बहुदेशोय  व्यापार  वार्ता  संघ  बनाया  और  इस  संगठन  का  उद्देश्य  था  :

 बहु-राष्ट्रीय  व्यापार  वार्ता  संघ  अमरीकी  मेर-सरकारोी  क्षेत्र  के  निकायों  का  एक

 ऐसा  संघ  है  जो  और  अधिक  कारगर  बहु-देशोय  व्यापार  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  लिए

 बचनवड  है  ।”

 यह  बिचार  एम०  एन०  सो०  डो०  का  अब  डंकल  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बहुराष्ट्रीय
 निमर्मों  के  बिचार  को  लासू  करने  का  दायित्व  से  लिया  है  ।

 इसी  कारण  हम  जानते  हैं  कि  बहस  के  दौरान  तो  काफी  मुह  उठाए  जा  सकते  हैं  लेकिन  भेरे

 पास  समय  कम  हैं  तथा  हम  उनके  विस्तार  में  नहीं  जा  सकते  जेसाकि  मैंने  आज  देखा  कि  सरकार

 ने  कहा  है  कि  उसका  मस्तिध्क  खुला  है  और  उसने  इस  बारे  में  अभी  अपमा  मन  नहीं  बनाया  है  ।  इसके

 लिए  मैं  सरकार  का  धन्यवाद  करता  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  ने  अभी  तक  हस  बआरे  में  कोई  निर्णय

 नहीं  जिया  है  |  लेकिन  हम  भी  अपनी  आशंका  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  पिछले  कई  बर्थों  से  इस
 पर  चर्चा  चल  रही  मंत्रालय  में  अधिकारी  स्तर  तथा  मम्त्री  स्तर  पर  भी  चर्चा  चल  रही  हमें
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 सम्बन्धित  प्रश्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारै  में  संकल्प

 यह  आशंका  है  कि  चर्चा  का  रुख  डंकल  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  की  ओर  है  हाज्ांकि  कुछ  क्षेत्रों  में  वे

 सुधार  करने  का  प्रयास  भी  कर  रहे  प्रश्न  यह  है  कि  आप  उसमें  कितना  सुधार  कर  खकते  हैं  ?  ढंकल

 प्रस्ताव  के  अधिकांश  क्षोत्रीं  में  वे  तृतीय  विश्व  के  देशों  पर  औद्योगिर  देशों  तथा  बहुराष्ट्रीय  निगमों  की

 मनमानी  लावमे  का  प्रयास  कर  रहे  वे  इन  देशों  का  शोषण  इन्हें  इनका  घिकास  रोकने

 तथा  थहां  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  विकाप्त  रोकने  का  प्रयास  कर  रहे  इनक्स  यही  मुख्य  उहँश्य

 वे  नए  ढंग  का  उपनिवेशवाद  ला  रहे  अतः  प्रस्ताव  के  मु्य  प्रभाव  को  ध्यान  में  रसक्ता  हमें

 इसी  बात  को  ध्यात  में  र७  कर  विचार  करना

 मेरे  विचार  सरकार  भी  प्रतीक्षा  कर  रही  ऐला  महयूध्च  किया  जा  रहा  हे  कि

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों
 के

 बोच  मतभेद  होने  से  वार्ता  असफल  हो

 सकती  है  |  सरकार  स्पष्ट  रूप  से  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  रही  है  ।  वह  प्रतीक्षा  कर  रही  यदि

 उस  मतभेद  के  कारण  वार्ता  असफल  हो  जाती  है  तब  तो  भारत  सरकार  को  किसी  का  भी  पक्ष  नहीं  लेना

 होगा  ।  लेकिन  यह  एक  अवसरवादी  रवैया  होगा  ।  हम  विश्व  के  सामने  अपनी  अवस  रवादी  छवि  भ्रस्तुत
 करेंगे  ।  इससे  हमारी  छवि  और  भी  खराब्र  होगी  |  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  बात  भी  रिकार्ड  में  सम्मिलित

 हो  ।

 अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  सुश्री  कार्ला  हिल्‍स  हमेशा  ही  हमें  दबाने  का  प्रथास  करतीं
 उस  स्थिति  में  हमें  दबाव  से  अक्सर  अपने  हितीं  को  नहीं  छोड़ना  चाहिए  क्योंकि  सुश्री  कार्सो

 हिल्‍्स  स्पेशल  301  नियम  के  उपबन्ध  हम  पर  लागू  करना  चाहती  हम  व्यापार  और  प्रभत्व  सम्बन्धी
 सामान्य  करार  के  माध्यम  से  बहु-देशीय  प्रणाली  की  बात  कर  रहें  लेक्तिन  यह  सच  नहीं  है  ।  यह  एक
 पक्षीय  वात  होगी  ।  यदि  अमरीका  को  स्पेशल  301  लागू  करते  दिया  तो  हमें  अपने  पेटेन्ट
 नियमीं  को  बदलने  के  लिए  बाध्य  किया  जाएगा  |  हम  व्यापार  तथा  प्रभुत्व  सम्बन्धी  सामान्य

 उपबन्ध  पूरे  विश्व  में  समान  रूप  से  लागू  नहीं  यह  औद्योगिक  देशों  विशेष  रूप  से  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  पर  तो  निश्चय  हो  लागू  नहीं  होंगे  ।  वे  तो  हम  पर  थोपे  जाएंगे  ।  हमें  अंपने  नियमों  में  परिवर्तन
 करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  यह  निश्चित  रूप  से  बहुदेशीय  हित  की  जात  नहीं  है  ।

 यह  हुमारी  आंखों  में  छल  झोंकना  है  ।  हमें  इस  बात  को  समझना  चाहिए  ।  है

 एक  अन्य  बात  भी  है  |  ओऔषधों  की  कीमतों  के  बारे  में  भी  कठिनाई  हमारे  देक्ष  में  अधिकांश
 लोग  दवाई  नहीं  खरीद  सकते  हैं  ।  यह  एक  गम्भीर  है  ।  हमारे  देश  में  दवाइयों  की  कीमतें  और

 बढ़  जाएंगौ  और  वह  हमारे  देश  के  लिए  घातक  सिद्ध  होगा  |  आम  विश्वास  करते  हैं  कि  वे  हकारे  देश  में

 आएंगे  तथा  बीमारियों  पर  अनुसंधान  करेंगे  तथा  दवाइयां  बनाएंगे  ।  इस  मामले  में  भी  हम  बहुराष्ट्रीय
 कस्कनियों  पर  कसे  अपरो  आशाएं  केन्द्रित  कर  सकते  ये  तो  शमारे  देश  को  खूटके  ओर  अधिकतम  लाभ

 कमाने  के  लिए  आ  रहे  हैं  तथा  वे  जोभਂ  मानब-कह्याज  के  लिए  नहीं  आ  रहे  अतः  उन  पर  आस

 लगाकर  बेठमा  सरकार  कौ  गलत  नीति

 एक  अब्य  पहल  भी  है  ।  सश्कार  कुछ  मुहों  को  लुप्त  रख  रही  है  इसलिए  मुझे  लरकार  के  इस

 व्यवहार  पर  आवपक्ति  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  हीनी  सरकार  को  इन  सभी  बातों  के  बारे
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 14  1914  बौडिक  सम्पत्ति  अस्विकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आएि  से
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 में  खलकर  बताना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  पता  चल  सके  कि  क्या  सही  है  ओर  क्‍या  गलत  है  ओर  वे
 अबना  मिलय  से  सके  ।  सरकार  इसे  बुप्त  र८  रहो  है  |  इससे  हमारे  मन  में  यह  छंकः  बनो  हुई  है  कि  क्‍या
 सरकार  शमपंण  कर  देगी  ओर  इम  अस्ताजों  को  स्वोकार  कर  लेगी  ।

 एक  तक  यह  भी  हे  कि  यदि  भारत  डंकल  प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  करता  है  तथ  हम  अलग-बलय
 रह  जाएंगे  ।  यदि  हभ  अपने  आदशों  पर  डटे  रहें  तथा  उनके  विरुद्ध  सघ्ष  करें  तो  भारत  मलम-चलग  नहीं
 पड़ेगा  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हमें  अपनी  आध्िक  प्रभुसता  तथा  राष्ट्रीय  हितों
 को  समर्पित  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  इस  संकल्प  को  स्वीकार

 कर  लें  |  येरा  प्रस्ताव  यही  है  ।

 सभापति  महीश्य  :  अब  मस्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।  आप  कम  से  कल  समय  लीजिए  ।

 श्री  सोमनाथ  लटलों  :  वह  कम  से  कम  समय  क्‍यों  उन्हें  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  देना

 चाहिए  ।

 करो  पो०  लिदस्वरमस  :  इस  पर  पूर्ण  बहस  हुई  है  ।  मैं  इससे  सहमत  सभापति
 प्रारम्भ  में  मैं  माननीय  सदस्य  से  यह  कहना  चाहता  हे  कि  हालांकि  मैं  उस  भावना  की  कह

 करता  हूं  जिससे  उन्‍होंने  यह  लेकिन  यह  कुछ  समयापूर्व  है  |  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  उस

 स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जहां  हल  स्पध्ट  रूप  से  यह  निष्कर्य  निकाल  लें  कि  डफल  ५स्तावों  को  एकदम
 जसथीकार  कर  देगा  चाहिए  ।  वास्तव  में  स्वयं  सकलय  में  ही  इस  प्रकार  को  क्षन्दाकली  रची  गई  है  कि  हमें

 ट्रिक्स  तथा  हे  सम्बन्धित  उन  सभी  प्रस्तावों  जा  हमारे  पेटेन्ट  सम्बन्धी  कानूनों  का

 उल्लंधन  अस्दोकार  कर  देना  चाहिए  |  स्पष्ट  है  कि  ट्रिमस  मे  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिससे  पेटेस्ट
 सम्बन्धी  कानून  का  उल्लंधन  हो  ।  मेरे  बिचार  से  यह  इस  संकल्प  को  मात्र  शब्दावली  का  चक्‍कर  है  ।

 कल  माननीय  सदस्य  मेरी  सनाहुकार  समिति  को  बेंठक  में  विशेष  रूप  से  आमनन्त्रत  थे  और  मैंने

 इनका  स्वागत  किया  सरकार  इस  मामले  में  बहुत  सावधानी  तथा  चर्चा  के  बाद  कार्यवाही  कर  रही

 है|  मैं  व्यापार  तथा  ब्रजुरव  सम्बन्धी  करार  7०  ढी०  के  इतिहास  भ  नहीं  आना  चाहता  ।

 आज  हम  पर  है  नियम  लागू  होते  यदि  हंकल  ब्स्ताव  लाभदायक  साबित  नही  होते  हैं  तब

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  हम  के  बाहुर  हो  जाएंगे  ।  क्तंमान  गेट  कामून  108  सहयोगी  देशो  पर

 लागू  होंगे  तथा  यह  कानून  हम  पर  भी  लायू  होगा  |  पहला  मुहा  यह  हे  कि  हम  सम्बस्धी
 कायनों  की  जांच  करें|

 :979  मे  जब  टोकियो  वार्ता  का  दोर  समाप्त  हुआ  तब  से  लेकर  1989  तथा  1990  तक
 जब  उरुग्वे  वार्ता  का  दौर  के  आरम्भ  के  बाद  बारता  हुई  तब  108  दशों  कु  बीच  अनेक  विषयों
 पर  सहमति  हो  चुकी  थी  तया  यह  सहमतियां  समझौता  वार्ताओं  का  हिस्सा  है  ।  ध्यान  रखने  योग्य  वह
 दूसरा  मुद्दा  है

 तीसरा  मुद्दा  यह  है  कि  कुछ  विषय  ऐसे  भी  हैं  जिन  पर  भाग  लेने  वाल  108  गगी  देशों  में

 सहमति  नहाँ  हो  सकी  !  श्री  डंकल  ने  महानिदेशक  के  रूप  में  बताया  के  समझौता  प्रस्तावों  के  बारें  में
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 सम्बन्धित  प्रस्ताथों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 उनके  कया  विचार  इन  पराग्राफों  पर  चर्चा  नहीं  हुई  ये  उनके  अपने  पराप्राफ  थे  जो  उन्होंने

 समझ्ौताकारी  पक्षों  की  स्वीकृति  के  लिए  रखे  भे  ।  उन्होंने  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  था  कि  उन्हें  स्वीकार

 करें  अथवा  छोड़  दे  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  इस  बात  को  नहीं  समझते  भारत  ने  स्पष्ट  रूप  से  इस

 बात  को  ही  सिरे  से  अस्वीकार  कर  दिया  है  कि  तो  हम  इसे  स्वीकार  कर  लें  अथवा  छोड़  दें  ।'  न

 केवल  भारत  ने  बल्कि  अनेक  देशों  ने  भी  स्पध्ट  रूप  से  कहा  है  कि  यह  करने  अथवा  छोड़नेਂ

 बाला  दस्ताबेज  नहीं  ओर  जब  इस  वर्ष  के  शुरू  में  उन्होंने  टी  की  बंठक  तब  उन्होंने

 चार  उपाय  सुझाए  क्‍योंकि  प्रस्ताव  अपने  आपमें  पूर्ण  नहीं  उनमें  माल  तथा  सेवाओं  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  |  अतः  उन्होंने  चार  रास्ते  सुझाए  जिनके  अनुसार  हम  माल  ओर  सेवाओं  के

 बारे  में  वार्ता  कर  सके  ।  उपाय  तीन  मूल  आलेख  को  परिस्क्ृत  करने  के  बारे  में  उपाय  चार

 बतंनों  और  सुधारोंਂ  के  बारे  में  उन्होंने  समय-सीमा  निश्चित  कर  दी  थी  ।  माल  ओर  सेवाओं  के  बारे

 में  बारता  पूरी  करने  के लिए  समय  सीमा  31  मार्च

 अन्तिम  तिथि  निकल  गई  है|  सेवाओं  और  माल  पर  संधि  वार्ताएं  पूरी  नहीं  हुई  इसलिए

 तीसरे  का  भी  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निश्चित  रूप  से  17  अप्रेल  तक  परिवतंन  और  सुधार  करने  का  भी  प्रश्न  नहीं  मेरा

 यह  अनुमान  है  कि  17  अप्रैल  की  अन्तिम  तिथि  भी  निकल  जायेगी  क्‍योंकि  बहुत  से  देश  सहमत  नहीं
 ई०  सी०  ओर  यूरोपिय  समुदाय  और  अमरीका  कृषि  के  क्षेत्र  मे ंआथिक  सहायता  देने  के  ग्रम्भीर

 बिबाद  में  फंसे  हुए  अब  उन्होंने  माल  के  से  सम्बन्धित  अन्य  मामलों  को  उठाना  शुरू  किया

 हमने  कुछ  गम्भीर  आपत्तियां  उठाई  हैं  ।  अन्य  देशों  ने  भी  गम्भीर  आपत्तियां  उठाई  अभी  कल

 ही  मुझे  फ्रांस  का  शिष्टमण्डल  मिला  था  और  उन्होंने  समर्थन  मांगा  था  उन्होंने  अपने  कार्यों  क ेलिए
 समर्थन  मांगा  ।  मैंने  कहा  था  लेकिन  आपको  हमारे  कार्य  के  लिए  समर्थन  देना  होगा  ।”

 झो  सोमनाथ  चटओं  :  उन्होंने  डंकल  प्रस्तावों  का  बिरोध  किया  हैं  ।  )

 भरी  पी०  चिदस्थस्म  :  यह  बात  नहीं  है  कि  हम  चुप  बेठे  हम  संधि  बार्ताएं  कर  रहे  मैंने
 बायदा  किया  था  कि  हम  इस  पर  विज्ञार-बिमश  करेंगे  ।  हमने  साक्ष्य  के  लिए  बुलाया  मेरे  अनुरोध
 पर  प्रधानमन्त्री  जी  ने  3  जनबरो  को  मन्त्रियों  का  एक  ब्रप  बनाया  ।  फिर  हमने  उनके  विचारों  को  सुना
 था  हमें  शापन  मिला  ।  हमें  मौखिक  प्रतिवेदन  भी  प्राप्त  हुए  हैं  ।  सरकार  द्वारा  जांच  जारी  जांच  के
 फलस्व॒रूए  हम  लगातार  अपने  दस्तावेजों  को  अद्यतन  बनाते  जा  रहे  हैं  हम  विचारों  को  अद्यतन  बना  रहे

 हैं  ।  हम  अपनी  स्थिति  में  परिवतंन  कर  रहे  हैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  जा  रहे  हैं  तथा  हम  उसमें  सुधार
 करते  जा  रहे  हैं  ।  मैंने  स्वयं  अपने  मन्त्रालय  में  इस  पर  कम  से  कम  6  या  7  प्रारूपों  को  पढ़ा  है  और

 दस्तावेज  जो  मैंने  सलाहकार  समिति  को  कल  बितरित  किया  था  उसका  शीर्षक  था  के  लिए
 दस्तावेज--कल  की  स्थिति  ।'

 माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  प्रकट  किए  हैं  और  मैं  उन्हें  सम्मिलित  करने  जा  रहा  हूं  और

 देखना  है  अभी  और  कौन  से  परिवतंन  किए  जाने  हैं  और  मैं  इस  सदन  को  पहले  ही  आश्वासन  दे  चुका

 हूं  कि एक  नोट  वितरित  किया  जाएगा  और  उस  आधार  पर  मैं  लोक  सभा  तथा  राज्य  सभा  दोनों
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्थीकार  करने  के  बारे  में  खंकल्प

 सइनों  के  सदस्यों  की  बात  सुनूंगा  ।  तब  सरकांर  अपनी  स्थिति  बताएगी  और  अम्तिम  निर्णय  अगले
 कुछ  सप्ताह  में  उरुस्वे  वार्ता  में  कुछ  होने  की  आशा  नहीं  है  ओर  मैंने  कल  सलाहकार  समिति  को  स्पष्ट
 रूप  से  बताया  था  कि  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  मैंने  कई  बार  कहा  है  कि  हम  लोक  सभा
 में  परामझ्ण  हम  राज्य  सभा  में  परामश  करेंगे  और  प्रत्येक  के विचार  जानने  के  बाद  हम  अन्तिम
 निर्णय  लेंगे  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  सदस्य  से  इस  संकल्प  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध
 करता  माननीय  सदस्य  को  सरकार  द्वारा  वितरित  पेपर  पर  पूरी  तरह  से  चर्चा  करने  के  लिए  हम
 सदन  में  फिर  से  उपस्थित  होंगे  ।

 करो  रूपचन्द  पाल  :  सभापति  मेरा  संकल्प  बहुत  सीमित  संकल्प  इसमें
 के  सभी  प्रस्ताव  नहीं  आते  इसमें  केवल  नये  मुद्दों  को  शामिल  किया  है  जिम्हें  आयामी  संधि

 वार्ताओं  में  सम्मिलित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जो  उससे  सम्बन्धित  सकल्‍प  ने  विशेषतया
 ओर  पर  ओर  आगे  चर्चा  करने  से  मना  कर  दिया  मुझे  आशंका  है  और  अन्य  लोगों

 को  भी  यही  भाशंका  जंसाकि  आप  जानते  हैं-कम  से  कम  तीन  मुख्य  चर्चा  प्रुप  है--कार्यकारोी
 जो  मुख्यतः  बिचार  एकत्र  कर  रहे  हैं  और  विभिस्न  क्षेत्रों  के  प्रसिद्ध  विधि

 बेज्ञानिकों  राजनयिकों  ने  राष्ट्रीय  कार्यकारी  ध्रुप  में  हिस्सा  लिया  है  और  उन्होंने  ज्ञापन  में  अपने  विचार

 रखे  )

 समापति  महोदय  :  आप  कितना  समय  लेंगे  ?

 करो  रूपलन्द  पाल  :  कुछ  मिनट  ओर  लूंगा  ।

 समापति  महोदय  :  समय  बढ़ाना  होगा  क्योंकि  निर्धारित  समय  पहले  ही  समाप्त  हो  चुका

 आप  कितना  समय  लेगे  ?  क्‍या  आप  पांच  मिनट  दस  मिनट  लेंगे  या  फिर  जाप  कितना  समय

 लेंगे  ?

 भरी  रूपचन्द  पाल  :  मैं  लगभग  पांच  मिनट  लूंगा  ।

 क्री  मोरेश्वर  साथे  :  सभापति  आप  हमे  हमारे  अधिकार  से  बंचित  कर

 रहे  हैं  ।  हर  बार  आप  समय  बढ़ाते  जा  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  वह  अपना  उत्तर  पांच  मिनट  में  पूरा  कर  उन्होंने  यही  कहा

 क्रो  रूपचन्द  पाल  :  बहुत  से  बक्‍ताओं  ने  हिस्सा  लिया  है  और  अपने  बिदवार  प्रकट  किए  है  ।  और

 मन्त्री  जी  ने  भी  हस्ताक्षेप  किया  आप  मेरी  बात  से  सहमत  होंगे  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  केवल  हमारे

 देश  में  ही  नहीं  हो  रही  है  बल्कि  सो  से  अधिक  देशों  में  हो  रही  विश्व  में  बहुत  से  परिवतंन  हो  रहे

 हैं  और  इन  सब  परिवतंनो  को  पृष्ठ  भूमि  में  विकासशोल  विशेषतया  दक्षिण  के  देशों  को  पश्चिम  के

 विकसित  देशों  अर्थात  औद्योगिक  देशों  के  नए  दबाबों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।
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 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 जेसाकि  मैंने  अपने  सकल्‍प  के  समर्थन  में  चर्चा  के  शुरू  में  कहा  था  कि  मेरा  उहं श्य  सीमित  है  ।

 इसमें  श्री  आर्थर  ढंकल  के  सभी  प्रस्ताव  शामिल  नहीं  है  संकल्प  पेश  करके  न  केवल  अपना  दुष्टिकोट
 बताना  चाहता  था  बल्कि  मुक्षे  यह  भी  भाशंका  थी  कि  कार्यसूची  में  को  शामिल  किए  बजाने  से

 हमारे  देश  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  श्री  आर  ढंकल  के  प्रस्तावों  को अलग-अलग  करके  नहीं  बेखा

 जा  सकता  ।  यदि  हम  डंकल के  प्रस्तावों  के  साथ  श्रीमती  कारला  हिल्‍्स  के  दौरे  तथा  अन्य  घटनायें  जो

 देश  में  तथा  विदेश  में  हो  रही  का  भी  अध्ययन  करते  तो  इस  प्रकार  को  आशंका  के  मुख्य  कारणों

 का  पता  चलता

 माननीय  मन्त्री  तथा  कुछ  ब्रक्ताओं  डा  उठाए  गए  प्रथम  मुद्दे  पर  आने  दोजिए  ।  मुझे  खुशी  है
 कि  अधिकतर  वक्‍ताओं  ने  दश्चनोति  से  ऊपर  उठकर  भेरे  संकल्प  को  ससर्थत  किया  हैं  ।  मैंने  अपने  शंकल्प

 में  हंकल  प्रस्तावों  कास्पष्टतथा  बहिष्कार  किया  क्योंकि  जंसाकि  आप  सहमत  यह  अमरीकी

 विधि  विशेषज्ञों  द्वारा  तैयार  किया  गधा  जोकि  एक  जटिल  विधि  दस्तावेज  मैं  भहीं  जानता  कोई

 मुझे  बता  रहा  था  कि  इसे  कुछ  अनिवासी  भारतीय  जिनमें  मे  एक  श्री  भगवती  है--जिन्होंने  इसे  तैयार

 किया  है|  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  यह  सच  है  या  नहीं  |  लेकिन  यह  सच  है  कि  इसे  विधि  विशेषज्ञों  द्वारा

 तैयार  किया  गया

 इसमें  शक  नहीं  क्योंकि  यदि  हम  एक  खण्ड  को  दूसरे  रण्ड  के  साथ  देखे  तो  हमें  पता  चलेगा

 कि  उनका  आपस  में  सम्बन्ध  है  ।  इन्हें  कभी  भी  अलग  करके  नहीं  पढ़ा  जा  सकता  ।  यद्यपि  में  कहता  हर
 कि  यह  पूर्णतया  है  |  यह  पूर्व  पैकेज  होने  के कारण  इसको  अलग-अलग  नहीं  किथा  जा

 क्या  ऐसी  कोई  संभावता  है  यवि  है  तो  ऐसा  फोई  सुज्ञाव  न  देकर  मुझे  प्रसन्‍्तता  होग्नी  ।  चूंकि  सभी

 अलग  बविययों  को  प्रस्तातवना  सहित  दिया  भया  है  तब्ा  उनके  अपने-अपने  खण्ड  तथा  परिश्चिव्ट  यदि

 आप  एक  विषय  के  खण्ड  को  देखते  उदाहरण  के  लिए  कृषि  को  तो  हम  देखेंगे  कि  यह  कुछ  अन्य

 खण्डों  और  अन्य  जंसे  पेरिस  समझोता  जिस  पर  हमने  हस्ताक्षर  नहीं  किए  से  जुडा  हुआ
 इस  तरह  यह  एक  बहुत  जटिल  कानूनी  दस्तावेज  मैंने  सुआव  दिया  था  कि  राष्ट्र  को

 बिज्ञान  तथा  कट  प्रशासन  अ्नीति  से  सम्बन्धित  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  की  सेवाओं  की

 आवश्यकता  है  ।  जो  अपनी  सिफारिशों  सहित  अपने  दृष्टिकोण  को  प्रकट  कर  सकते  मैने  यह  भी  मांग  को

 थी  कि  कुछ  अच्छे  प्रसिद्ध  अधंशास्त्रियों  प्रसिद्ध  जिन्होंने  इस  सरकार  तथा  इस  देश  को

 सेवा  की  कुछ  कूटनो  जिन्होंने  अन्य  देशों  में  राजदूत  के  रूप  में  कार्य  किया  कुछ
 जो  कुछ  माह  पूर्व  भारत  के  मुख्य  सलाहकार  के  रूप  में  काये  कर  के  वियारों  को  भी

 सुना  उन्हें  लिख  कर  देना  केचेल  मौखिक  शाक्ष्य  नहों  होना  चाहिए  उन्हें  ग  केक्‍्स  भेरे

 द्वारा  उठाए  गए  मुह  और  पर  चिचार  करना  है  बल्कि  गम्भीरता  से  *'

 सभापति बहोदय - कृपया भाप अएना बकतव्य सस्ताप्त कीनिए । 334



 14  ।9  4  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धों  ब्यापार  आदि  से
 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  शंकल्प

 झो  रूपचन्द  पाल  :  मुझे  घोड़ा  और  समय  दीजिए  ।

 क्रो  राम  माईक  मैं  हतका  विरोध  करता  हूं  ।  यह  4.30  बजे  समाप्त  किया
 जाना  था  ।  हर  बार  हम  समय  बढ़ा  रहे  क्या  हृसका  अर्थ  है  कि  सिविल  कोर्टਂ  जिसे  सदन  के
 समक्ष  लाया  जाना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ?  यह  संकल्प  भी  इतना  हो  महृस्वपूर्ण  है  लेकिन  हमने  पर्याप्त
 समय  दिया  है  और  हमने  दो  बार  समय  बढ़ाया  श्री  सावे  काफी  समय  से  इस्तजार  कर
 रहे

 समापति  महोदय  :  शुरू  में  उन्होंने  कहा  था  कि  वह  कुछ  समय  लेंगे  किसो  भो  हालत  में  हमें
 अगला  संकल्प  लेना  है  ।

 को  कषलम्द  पास  :  माननोय  सदस्यों  हारा  उठाये  यए  युद्दों  का  उतर  देने  का  पबक्षे  अधिकार

 सभापति  महोदय  :  जी  परन्तु  निर्धारित  समय  के  भीतर  |

 शो  राम  भाईक  :  दूसरों  का समय  न  लीजिए  ।  )

 थी  रूपलम्द  पाल  :  ज॑सा  मैंने  कहा  था  कि  उन  श्वण्डों  का  परस्पर  सम्बंध  है  यह  एक  जटिल

 बेज  है  ।  सरकार  को  एक  राष्ट्रीय  आयोग  स्थापित  करना  चाहिए  जिसमें  विशेषज्ञ  अपनी-अपनी  राय  और

 सिफाररिलें  दे  सकते  हैं  |  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  बैठक  इसका  अध्ययन  कर  सकती  है  और  अपनी  सिफारिशों

 दे  सकती  हैं  ।  लेकिन  यह  बात  नहीं  मानी  गई  |  मैं  नहीं  जानता  कि  मंत्री  जी  ने  उस  मुह  को  क्‍यों  नहीं
 लिया  यह  मांग  केवल  मेरी  तरफ  मे  नहीं  है  ।  यह  मांग  राष्ट्रीय  सेमिनार  में  जाने  बाले  सभी  प्रसिद्ध
 व्यक्षियों  ने  की  है  |  मैंने  इमका  सुझाव  दिया  था  लेकिन  सरकार  ने  उसर  नहीं

 दूसरे  मैंने  इस  संकल्प  पर  चर्चा  क्यों  शुरू  की  है  ?  क्योंकि  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  सरकार  हमेशा
 अपनी  सोच  को  अद्यतन  रखती  है|  इस  अद्यतन  की  प्रक्रिया  से  हमें  पता  चलता  है  कि  सरकार  का  हइंकल

 प्रस्तावों  के अनिष्टका री  उपबंधों  को  स्वीकार  करने  के  प्रति  झुकाव  बढ़ता  जा  रहा  है  जिस  दिन  डंकल

 प्रस्ताव  आया  था  उसी  दिन  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  भेदमूलक  है
 ।”  ।7  मा्थ  को  ही  मेरे  विचार

 से  राज्य  सभा  में  प्रश्न  के  उत्तर  में  वहो  मन्त्री  कह  रहे  थे  कपड़ा  उद्योग  कृषि

 में  ००००००

 समभाषतति  महोदय  :  मन्‍्त्री  जी  ढंकल  प्रस्तावों  के  बारे  में  पहले  ही  कह  चुके  है  ।

 शो  रूपचन्द  अद्यतन  बनाते  की  प्रक्रिया  में  थे  प्रस्तावों  को अधिक  से  अधिक  स्थीकार  करना

 चाहते  माननीय  चित्त  बसु  ने  संयुक्त  राष्ट्र  अमरीका  के  बिद्यात  अधिकारियों  के  हवाले  से  कहा  है  कि

 भारत  सरकार  अपना  दृष्टिकोच  बदल  रही  है  |  बह  अधिक  से  अधिक  सहमत  होती  जा  रहो  वह
 -

 अधिक  से  अधिक  क्षेत्रों  में
 आ  रही  है  ।

 ॥

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भ्रावशु  समाप्त  कीनिए  ।
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 बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  सम्बन्धी  व्यापार  आादि  से  3  1992

 सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  करने  के  बारे  में  संकल्प

 5.42  म०प०

 ही  थो  ०  एस०  विजयराधयन  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  सदन  में  गणपूर्ति
 नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।

 सभापति  महोदय  :  क्योंकि  गणपूर्ति  नहों  इसलिए  सभा  6  1992  को  11
 बजे  म०  पृ०  पर  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 5.52  भू०  १०

 हत्वश्यात्‌  लोक  सभा  सोमवार
 6  1992/17  1914  के  ग्यारह  बजे  तक

 के  लिए  स्वणित  हुई  ।

 eee
 मुद्क  :  दि  इच्डियन  देहलो  ।
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